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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई

 महोदय

 teen

 झष्यक्ष  महोदय :

 11.01

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 झव्यक्ष  महोदय  :  मुझे  स्व  श्री  बिशेश्वर  नाथ  मांग  और  माधव  प्रसाद  त्रिपाठी  के  दुखद

 निघन  के  बारें  में  सभा  को  सुचित  करना

 श्री  बनेश्वर  नाथ  भार्गव  राजस्थान  के  श्रजमेर  निर्वाचन  क्षेत्न  से  1967  1977  तक  चौथी

 झोर  पांचवी  लोक  सभा  के  सदस्य  रहे  |

 वह  व्यवसाय  से  वकील  थे  वे  सन्  1957  से  अजमेर  जिला  परिषद  के  प्रमुख  सन्

 1962-63  में  राजस्थान  राजस्व  विधि  आयोग  के  सदस्य  के  अलावा  विभिन्न  सहकारी  शौर

 शेक्षणिक  संगठनों  से  संबद्ध  रहे

 वह  एक  कर्तव्यनिष्ठ  समाज  सेवक  थे  शर  उन्होंने  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  के

 उत्थान  के  लिए  महान  कायें  किया  ।

 श्री  बटेशवर  नाथ  भार्गव  का  दिल्ली  में  54  वर्ष  की  arg  में  12  1984  को  निधन

 हो



 25  1984 निघन  संबंधी  उल्लेख

 प

 श्री  मानव  प्रसाद  त्रिपाठी  उत्तर  प्रदेश  के  डोबरिया  गंज  निर्वाचन  क्षत्र  से  1977  से  1979

 तक  छठी  लोक  सभा  के सदस्य  रहे  !  मृत्यु  के
 समय  वह  उत्तर  प्रदेश  विधान  परिषद  के

 वक़्त  मान

 सदस्य  थे  ।  लोकसभा के  लिए  निर्वाचित  होने से  पुन  वह  1958  से  1965  तक  उत्तर  प्रदेश  विधान

 परिषद  झर  1965 से  1966  तथा  1969-77  तक  उत्तर  q2a,  विधान  सभा  के  सदस्य  रहे  ।

 1970-71  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  में  मंत्रिमंडल  के  मंत्री  होने के  वह  राज्य

 विधान  परिषद  में  विपक्ष  के  नेता  भी  रहे  थे  ।

 वह  एक  सुप्रसिद्ध  राजन  तीन  तथा  समाज  सेवी  थे  ।  वह  उत्तर  प्रदेश  श्रीवास  विकास

 परिषद  के
 अ्रण्यक्ष

 तथा  परिसीमन  आयोग  के  सदस्य  थे  ।

 श्री  त्रिपाठी  योग्य  सांसद  ate  उन्होंने  सभा  की  कार्यवाही  में  गहरी  रुचि  ली ।  वह

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  तथा  विशेषाधिकार  समिति  के  भी  सदस्य  रहे

 श्री  मानव  राव
 त्रिपाठी

 का  67
 वर्ष

 को  में  19  1984  को  झ्र चानक  स्वर्गवास

 हो  गया  ।

 हमें  इन  मित्रों  के  निघन  पर  गहरा  दुख  है  att  gh  विश्वास  है  कि  सभा  शोक  संतप्त

 परिवारों  के  प्रति  संवेदना  प्रकट  करने में  मेरा  साथ  देगी  ॥  अपना  दख  व्यक्त  करने  के  लिए  सदन

 क्षण  के  लिए  मौन  खड़ा  हों  ।

 तत्पश्चात  सदस्यगण  थोड़ी  देर  मौन  खड़  रहे  ।

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  बाप  लिखकर  दीजिए  ।  मेरे  **  कार्यवाही  में  सम्मिलित  मत

 करिये  ।

 झ्रच्यक्ष  महोदय  :  मैंने  किसी  मी  व्यक्ति  को  भ्र नुम ति  नहीं  दी  *  *

 श्रेय  महोदय  :  संवैधानिक
 प्राधिकारी  इसे  निश्चित  करेगा  ।  मुझे  इसमें  कुछ

 नहीं  करना  है  ।  **

 को  राजेश  कुमार  fag  (  :
 मैंने  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  दिया

 were  महोदय :
 मैं  विचार  करूगा  ।  मैं  इसे  देखू गा

 ।
 **

 झष्यक्ष  afer  ।  तशरीफ  रखिए  ।  *  *

 mene  महोदय  :  मैंने  अनुमति  नहीं  दो
 है

 ।
 *  *

 wea
 महोदय :

 मेरी  बात  सुन  लौजिए  ।  बैठिए  ।  *  *

 कन
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 2



 3  मादर  1906  )  समा  पटल  पर  रखे  गए

 सहोदर :  बैठिए  |
 तशरीफ  रखिए  | (saaare )

 **

 mene  महोदय  :  यह  श्रापका  विचार  हो  सकता  मैं  उसका  खंडन  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।

 ( saqaTa)

 झधष्यक्ष  महोदय  :  झपना  कानून  तो  श्राप  तोड़  रहे  हैं  ।

 अ्रष्पक्ष  महोदय  :  देखिए  आपको  एक  बात  समय  लेनी  कहते  हैं  ।  15,  20

 मिनट  हो  गए  हैं  कोई  we  इस  बात  का  नहीं  निकलता

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  किसी  मी  व्यक्ति  को  अनुमति  नहीं  दी  है  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  |

 )

 wea  महोदय  :  मैं  कह  रहा
 हूँ

 कोई  सुन  नहीं  रहा  है  ।  साढ़े  चार  साल  हो  गये  हैं  कभी

 तो  शांत  रहिए  |  (  व्यवधान  )

 झष्यक्ष  महोदय  are  दोनों  हो  गलत  हैं  ।

 ह  नान

 11.20 प

 सभा पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 as  एकाउन्टेन्ट  afafaaa  1949  के  nate  श्रघिसुचना

 विधि  न्याय  att  कम्पनी  कांय  मंत्री  जगन्नाथ  मैं  aes  एकाउन्टेन्ट

 afafaaq  1949  की  घारा  30  ख  के  ग्रन्तगत  अ्नुसूचना  संख्या  (124)/81  जो  19

 1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  gars  हुई  थी  जिस  के  द्वारा  ales  एकाउन्टेंट

 1964  के  कतिपय  संशोधन  किए  गए  की  cw  प्रति  तथा  भ्र  प्रे  जी

 समा  पटल  पर  रखता हूँ  ।  परिचालन  में  रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  8676/84]

 नवीन  बंगलौर  पत्तन
 )  नियम  1984  तथा  सहा  पत्तन  न्यास

 1963
 के  घिन  भ्र थि सुचना

 नौवहन  site  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  ज़ियाउर्रहमान  ।  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता
 हैं

 ।

 (1)  भारतीय  पत्तन  aifafra,  1908  को  धारा  6  की  उपधारा  (2)
 के

 नवीन  मंगलौर  पत्तन
 )

 1984
 जो  6

 **कार्य  वाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  25
 मगर

 1984

 1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र घि सुचना  संख्या  590  (a)  में

 प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  wast  ।  थालय  में

 रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  8677/84]

 (2)  महा पत्तन  न्यास  1963  की  घारा  124  की  उपधारा  (4)  के  झन्तगेत

 प्रघिसुच ना  संख्या  595  (a1)  जो  7  1984  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  जिस  के  द्वारा  तूतीकोरिन  पत्तन  कर्मचारी

 तीसरा  संशोधन  1984  अनुमोदित  किए  गए  की  एक  प्रति

 तथा  aa  जी  थाली  में  रखी  देखिए  संख्या

 8678/84]

 संयुक्त
 तंत्र  एवं  घनियाई  मध्यस्थता  योजना  के

 श्रन्तगंत  श्रथिसुचना

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :

 मैं  संयुक्त  परामशंदात्री  मन्त्र

 एवं  afaara  मध्यस्थता  योजना  के  खंड  21  के  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर्मचारियों  हेतु  संयुक्त  परामर्शदात्री  तन्त्र  एवं  प्रतियां  मध्यस्थता  योजना  के  भ्रन्तगंत  स्थापित

 मध्यस्थता  ats  द्वारा  दिए  गए  पंचाट  में  रूप  भेद  करने  से  संबंधित  एक  विवरण  तथा

 भ्र ग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गयो  देखिए  संख्या

 8679/84]

 |

 थ्री  adit
 अग्रवाल

 :
 प्रधान  मन्त्री  जी  ने  हमें  श्रीनिवासन  दिया  था  कृपया  अप

 याद  )

 झचध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभी  कुछ  य!द  है  ।  मेरा  ध्यान  उधर  ही  है  |  मुक्के  मालुम  है  उन्होंने

 क्या  कहा  है  ।  उसके  भ्रनुसार  कायें  कर  सकता  हैं  ।  जो  कुछ  भी  कहा  गया  है  वह  कार्यवाही  वृतान्त

 में

 झ्रच्यक्ष  महोदय  :  श्राप  को  फार्म
 नहीं

 राती  ?  आपको  वह  अच्छा  लगता  है  ?  मेरी  बात

 सुन  लीजिए  ।  मैं  तो  रिकाड  सामने  रख  सकता  हूँ
 ।  मेरे  पास  रिकार्ड  है  ।  प्राय  जाएंगे  तो  दिखला

 qa  द्  (  व्यवधान  )

 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुन  तोजीए  ।  श्राप  सुनना  ही  नहीं  चाहते  तो  मैं  क्या  कर

 सकता  हूं  ।  पहली  बात  तो  ae  है  कि  पता  नहीं  कानून  बाहर  टूटता  है  या  नहीं  लेकिन

 (  व्यवधान

 seat  महोदय  :  मैं  तो  यहां  की  बात  करता  हूँ  ।  श्राप  मेरी  बात  ही  नहीं  सुनते  हैं  ।  मु

 क्यों  बिठाया है  श्राप  लोगों  ने  यहाँ  पर  ?  क्यों  आपने  ये  नियम  बनाये

 एक  मानो  सदस्य  :  नियम  को  निलम्बित  कर  दीजिए  |
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 झष्यक्ष  महोदय :  मैं  उन्हें  निलम्बित  नहीं  कर  सकता  ।
 उन्हें  निलम्बित  करने  का  प्रशन  gt

 नही ंहै
 ।  किसी  कारण  अथवा  तुक  के

 मैं  केसे  नियमों  को
 निलम्बित  कर  सकता  हुँ  ?  क्यों

 बनाया  है  ast  मुझे  स्पीकर  ?  क्यों  यह  सदन  बनाया  कौर  कयों  रूल्स  बनाए  हैं  ?  बिना  नियमों

 के  मैं  केसे  सदन  को  कार्यवाही  चला  सकता
 हूं  यह  बहुत  ही  गलत  बात  है  ।  मेरा  क्या  sr  नहीं

 चलाना  चाहते  तो  न  चलाएं  ।  मैं  तो  चलाना  चाहता  हूँ  लेकिन  अप  नहीं  चलाते  हैं  ।  अपने  कहा

 डिस्कशन  मैंने  पूरा  दस  घंटे  तक  डिस्कशन  करवाया  ।  भ्र ौर  क्या  कर  सकता  हूं

 )

 11.23 पु

 mead  महोदय  :  मैंग्रोव  घंटे  के  लिए  सदन  स्थगित  करता

 लोक  सभा  ग्यारह  बजकर  तीखेपन  मिनट  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 लोक  समा  बारह  बजकर  दो  मिनट  पर  समवेत  हुई

 12.02  प

 महोदय  पोठासोन  हुए

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बन  जाईये  ।  पहले  मेरी  बात  सुनिये  ।  )

 mead  महोदय  :  शनी  समर  मुखर्जी  से  मैं  पहले  ही  बात  कर  चुका  हूं  ।

 mea  महोदय  :  कुछ  बातें  हैं  जिन्हें  नियमों बु सार  अनुमति  दी  सकती  है  ।  कौर  मैं

 कभी  भी  ara  afraid  से  art  नहीं  बड़ा  हू  ate  न  ही  कभी  नियमों  का  उल्लंघन  करने  की

 कोशिश
 की

 थ्री
 राजेश  कुमार  सिह  (facistratz)  :

 गराज  प्रदेश  की  असेम्बली  का  सेवन  बुलाने  के

 बारे  में  जो  श्रीनिवासन  gar  था

 राय  महोदय  :  श्राप  सुनें  तो  मैं  श्रमी  बता  देता  हु  ।  भाप  सुनते  नहीं  हैं  ।  कभी  माप

 सुन  भी  लिया  करो  ।  एक  ही  ग्रांदमी  पचास  waa  तो  हूँ  नहीं  ।  मेरे  पास  ag  सारी  चीज

 are  थी  ।  मैं  झापको  सुनाता  हु

 mea  महोदय  :
 प्रघान  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  :  मु  पता  चला  है  कि  मुख्य  मन्त्री  ने

 ज्यपाल  को  विधान  सभा  का  सत्र  जल्दी  बुलाने  झपने  निशुंभ  की  घोषणा  पहले  ही  कर

 दी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  !  यह  समाचार-पत्रों  में  छपाई  है  ।  उन्होंने  यही  कहा  है  ।
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 द्य  महोदय  मैंने  कुछ  मी  नहीं  कहा  **

 mena  महोदय  :  मेरी  सभी  विपक्षी  दल  के  नेलाश्ों  के  साथ  एक  .  सामूहिक  gan  हुई

 मैंने  संसदीय  मामलों  के  मंत्री  की  बात  भी  सुनी  थी  ।  कौर  इस  सम्बन्ध  में  मैं  श्राप सब  के

 विचारों  को  बता  सकता  राज्यपाल  ने  इस्तीफा  दे  दिया  है  परन्तु  त्याग-पन्न  लम्बित  पड़ा  है  ।

 इसलिये  झ्र ग्रिम  तारीख  के  बारे  में  ग्राम-श्रीकांत  लग  रहे  हैं  ।  वह  मैं  बता  दूगा  ।  झर  मैं  उनको

 आपके  विचार  भी  पता  दूंगा  ।  यही  सब  बात  है  ।
 Kx

 समय  श्री  acta  श्ग्रचाल  कौर  कुछ  wea  साधनों  सदस्य

 सवन  के  बाहर  गये  ।)

 श्री  राजेश  पाइलट  मेरे  पास  एक  जानकारी  है

 meager  महोदय  :  कृपया  बठ  जाइये  |  मुझे  कोई  भी  जानकारी  नहीं  चाहिये  ।  मैं  किसी

 मी  जानकारी  में  दिलचस्पी  नहीं  रखता
 *  *

 तिखारो  मुझे  एक  निवेदन  करना  हम  सभी  चाहते  हैं  कि

 तांत्रिक  प्रक्रिया

 झष्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  पर  मैं  नहीं  सुन  गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  |

 ait  सती  भ्रंग्रंवाल
 :  जो  कुछ  न  कह  रहे  हैं  क्या  वहू  कार्यवाही  वतांत  में  सम्मिलित

 किया  जा  रहा  है  ?

 Reuey  महोदय  :  कुछ्  मी  नहीं  ।  मैंने  एक  शब्द  भी  कार्यवाही  .  में  शामिल  करने  के

 लिये  अनुमति  नहीं  दी  हैं  न  इस  तरफ  से  ata  ही  उस  तरफ  से  ।

 इवान

 12.10

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  जारी

 बारूपाल  नियम  1984  तथा  एयर  डा  1  कम चारो

 सेवा  विनियम  1984  ।

 संसदीय  किये  खेल  तथा  निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्रो  बूटा  :
 श्री

 खुर्शीद  झालम
 की  are  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  वायुयान  1934  की  घारा  के  झन्तंगंत, व व  gat

 संशोधन  1984,  जो  14  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 कके  कार्य
 ही  वृत्तांत

 में  सम्मिलित  नहीं  गया  4
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 में  प्रकाशित  हुये  थे  तब  तक  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  की  एक  प्रति

 तथा  झंवर  जी  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8680/84]

 (2)  वायु  निगम  1953  की  घारा  45  की  उपधारा  (4)  के  एयर

 इन्डिया  कर्मचारी  सेवा  1984,  जो  14  1984  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  एच  (ar)  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  ब्या रूपात्मक  टिप्पण

 की  एक  प्रति  तथा  श्रीधर  जी  |  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 टो ०  8681/84]

 31  1984  के  श्रतरांकित  प्रशन  संख्या  1308  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला

 कौर  विलम्ब  होने  के  कारणों  को  ania
 बोला  एक  विचरण

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मानो  मार्गों  शंकर  :
 मैं  )

 हिन्दुस्तान  कारपोरेशन  लिमिटेड  रोक  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा

 बम्बई  के  पूर्वी  उप-नगरों  में  के  नये  व्यापारियों  की  नियुक्ति  के  बारे

 में  सुब्रह्मण्यम  संसद  सदस्य  के  श्रतरांकित  प्रदान  संख्या  1308,  31  1984  को

 दिये  गये  उत्तर  में  शुद्धि
 करने  वाला  शर  उत्तर

 में  शुद्धि  करने  में  विलम्ब  होने  के  कारणों

 को  gaia  वाला  एक  विवरण  तथा  द्ग  जी  सभा-पटल  पर  रखता  है

 प्रिस्थालय  में  रखो  मई  देखिये  संख्या  8682/89]

 उद्योग  site  विनियमित )  श्धिनियस  1951  के  श्राइन  अधिसूचना

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  :  मैं  उद्योग  भोर

 अधिनियम  1951  की  घारा  की  उपधारी  (2)  के  अधिसूचना  संख्या

 का०  बना  592  जो  10  -1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 जो  मैसेज  इन्दौर  टेक्सटाइल्स  उज्जैन  प्रदेश  )
 के  प्रबन्ध-ग्रहणी  की  waft  को

 5  वर्षो  से  art  बढ़ाने  के  बारे  में  को  एक  प्रति  तथा  aaa  संस्करण  सभा-पटल  पर

 रखता  हैँ  ।  में  रखी  गयो  देखिए  संख्या  8683/84]

 सिक्का  निर्माण  (75  प्रतिशत  तांबा  ate  25  प्रतिष्ठित  निकल  वाले  50  पसे  के

 गोलाकार  सिक्कों  का  मानक  मार  तथा  शुद्धता  1984

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  जना दंत  पुजारी मैं
 सिक्का  निर्माण  1906

 की  धारा  21  की  उपघारा  (3)  के  सिक्का  निर्माण  (75  प्रतिशत  तांबा  we  25

 प्रतिशत  निकल  वाले  50  पसे  के  गोलाकार  सिक्कों  का  मानक  भार  तथा  छुपाता-अन्तर )

 1984  4  amet,  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  श्षिसूचना  संख्या  का ०  Alo  2505  में

 प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  भ्रमर  जी  संस्करण ),  सभा-पटल  रखता हूँ

 ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  8684/84]



 win  पदों  संयुक्त  समिति  में  राज्य  समा  के  सदस्यों  का  निर्वाचन  25  1984

 महासचिव
 :  मुझे  राज्य  सभा

 के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  समा  को

 देनी  :

 फा
 >

 उपबन्धों  के सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111

 में  मुं  राज्य
 सभा  द्वारा  23

 अगस्त  1984
 की  TTA  बैठक  में  पारित

 प्रतिक्रिया  शिकार  (  संद  घन  )  विधेयक  1984  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश

 हुमा  है

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण
 में  मुरम  राज्य  सभा  द्वारा  23  अगस्त  1984  को  अ्रपनो  पारित

 प्रशासनिक  प्र धि कररा  984  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश

 सभा  के
 प्रक्रिया

 तथा  art  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबंधों  के

 झनुसेरणा  में मुंभे  राज्य  सभा  द्वारा  23  अगस्त  1984  को  अपनी  dow  में  पारित

 कुटुम्ब  न्यायालय  1984  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुमा  है  ।

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के

 कंधों  के  अ्नुसरर  में  मुझे  ala  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुमा  है  कि  राज्य

 समा  23  अगस्त  .1984  को  अपनी  लोक  भा  द्वारा  17  1984

 को  किए  गए  :  दहेज  प्रतिबंध  )  1984 से  बिना  frat

 संशोधन  सहमत  हुई

 12-11-1/2.  स०
 पु०

 लाभ  कै  पदों  स  चल  चय  ्  युक्त  समिति
 में  राज्य-सभा

 के  सदस्यों  का  निर्वाचन

 सहसचिव
 :  चूकते  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेश  को  सुचना  -  सभा  कौ

 है  शाएद

 ay  ate  सभा  st  यह  सुचनां देने देने
 की  निदेश  हुआ है  कि  राज्य  सभा  ने  22

 1984  को  हुई  ata  बैठक  में  लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  के  सम्बन्ध  में
 निम्नलिखित  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  e
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 ग्रीक  यह  सभा  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य  समा  लाभ  के

 पदों  सम्बन्धों  संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  के  तीन  सदस्य  निर्वाचित  करे  ale  यह

 प्रस्ताव  करती  है  कि  एकल  हस्तांतरणीय
 मत  द्वारा  सानुपातिक  प्रतिनिधि  प्रणाली  के

 भ्रनुसरण  राज्य  सभा  की  सदस्यता  से  श्री  रॉबिन  श्री  दिनेश  गोस्वामी  भोर

 श्री  लाखन  सिंह  के  सेवा  निवृत्त  होने  के  कारण  रिक्त  हुये  स्थानों  को  मरने  के  लिए  उक्त

 संयुक्त  समिति  में  सभा  के  सदस्यों  में  से  तीन  सदस्य  निर्वाचित  करे  1.0

 2.  मैं  लोक  सभा  को  यह  att  सुचना  देता  हूं  कि  उक्त  प्रस्ताव  के  ग्रनुसरण  राज्य

 सभा  ने  उक्त  समिति  में  निम्नलिखित  तीन  सदस्य  निर्वाचित  किए  a —

 (1)
 श्री  सोहन  लाल  भूटिया

 (2)  श्री  सुशील  चन्द्र  महन्त

 झिल़्ली  ननका
 (3)  श्री  AIA  on

 12.12-1/2  कप

 ॥ अ? 2 ह
 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  विधेयक

 मैं  राज्य  सभा  द्वारा  यथा
 पारित  निम्नलिखित  विधेयक  समा-पटल

 पर  रखता  हूँ

 (1)  प्रतिलिप्याघिकार  1984

 (2)  प्रशासनिक  श्रेणीकरण  1984

 (3)  कुटुम्ब  न्यायालय  1984

 ल  द

 12,  13

 विधेयकों  पर
 अनुमति

 महासचिव :  मैं  10  1984  को  सभा  को  दी  गई  सुचना  के  चालू

 सत्र के  दौरान  संसद  की  दोनों  सभागारों  द्वारा  पारित  तथा  अननुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  विधेयकों

 को  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  पंजाब  विनियोग  2)  1984

 (2)  vifsath  विनियोग  2)  1984



 लोक
 लेखा  समिति  25  ATT,,-|
 mE  a

 (3)  विनियोग
 1)

 Pte,
 1984

 A)  भारतीय  परिषद
 1984

 कलाल  =

 172.  13.  1/2-

 लोक  लेर  ~~ ता ग  समिति

 221  ai  तथा  226  वां  प्रतिवेदन

 श्री  सुनील  मंत्रा
 उत्तर

 :  मैं  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अरगजी  प्रस्तुत  करता  हूं

 (1)  एक  निजी  फर्मे  से  प्रयुक्त  परिवहन  वायुयान  के  क्रम  के  सम्बन्ध  में  समिति  के

 प्रतिवेदन  पर  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  221  at  प्र  प्रतिवेदन

 (2)  फेतारोहज  मुख्यालयों  के  कार्यचालन
 के

 बारे  में  226  at  प्रतिवेदन  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इस  तरह  से  कयों  चिल्ला  रहे  हैं  ?  मैं  ग्राहको  श्राइवासन  दे  रहा

 हूं  ।  जगपाल  राजेश  जी श्रीर्पको  कया  हो  रही  है  ।  ऐसा  करना  ota  अच्छा  लगता  है  क्या ।

 मैंने  है  किसी  बैठकर  डिस्कस  करे  |  जिस  पाप  कहेंगे  जैसे  डीसिका  क्र  लेंगे  ।

 श्री  सतीश  श्रप्रबाल  श्राम  के  टे लि प्रिंटर  के  अनुसार  हवाई  जहाज  किसी  अज्ञात

 स्थान  पर  ले  जाया  गया  है  ।  इससे  हम सब्र  चितितत्हैं  |  Lemay

 mea  महोदय  :  क्या  हो  गया  है  ।  कु-तो  मर्यादा  में  रहिए  ।  मैंनें  प्राय  को  बात

 करने  से  रोका  नहीं  आपकी  सारी  बात  सुन  ली  है  ।  जो  लोग  देख  हैं  वे  कप्  सोचेंगे  ।

 लोग  इससे  निपट  लेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपसे  सलाह  करने  के  बाद  ही  तय  किया  जाएगा  ।  बाप  जिस  हिसाब

 से  चाहेंगे  ही  होगा  ।  कौर  तब  तक  भी  कुछ  हो  रहा  है  ।

 mead  महोदय  :  बात  चलਂ  रही  यह  oi fendi  जारी  है  ।  श्राप  दबाव  नहीं  डाल

 सकतें  |  हम  बहुत
 चिंतित  हैं  मन्त्री  अपना  काम  कर  रहे  &  |

 झेच्यिक्षं  महोदय  :  '
 हमारे  खनके  बच्चों में  कोईਂ  फक  नहीं  हम  रे

 बच्चे  हमारे

 माई हैं
 ।

 झच्यक्ष  सरोवर  :  श्लोकों  क्या  हो  tat  हिंदुस्तान  के  लोग  हमारे  बारें  में  क्या

 सोचेंगे  ।  कुछ  तो  मर्वादा  में  रहिये  ।  ( ae)
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 ञ  भाव  1906  नियम  377  के  ata  मामले

 श्रेय  ea  इसकी  चिंत  हैं  ।  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यदि  श्राप  उनका  भला  चाहते  तो  स्थिति  शाँत  होने  दी  जिए  ।  उन्हें
 स्थिति  को  सम्मालते  दीजिये  ।  (  व्यवधान

 भध्यल्ष  महोदय  इतनी  तहजीब  नहीं  हैं  कि  क्या  बोलना  चाहियें  ate  कया  नहीं

 चाहिए  ।'

 निगम  377  के  झघीन्र:माम ले

 12,15  कप

 राजस्थान  में  बिलों  को  कसी  तथा  पिलाना  ताप  को  चालू  करने  को

 श्राचदयकता

 श्री  सन फूल  योर  प्रांत  में  बिजली  की  बहुंत  श्रमिक

 कमी  है  श्र  अधिकतम  बिजली  प्रान्त  से  बाहर  के  सानों  से  प्राप्त  होती  इस  कमी  को

 देखते  हुए  पिलाना  में  बहुत  श्रमिक
 मात्रा  में  का  भण्डार  भरा  पड़ा  है  a  इसका

 सर्वे  भी

 हीं  चुका  है  कि  बहुत  न  तर्के  यह  पिलाना  थर्मल  calc
 को  चला  सकता

 है  i  इस

 पलाना  थर्मल  प्लांट  में  पहले  फेज  में  500  Harare  बिजली  प्राप्त  हो  सकेगी  ।  इतना  कुछ  दो

 के  बाद  प्लाजा  धरना  प्लांट  की  प्रकृति  रुको  हुई  है-ञ  कमजोर  है

 तो  ऐसे  लोक  हित  के  प्लान  ककी  प्रगति  नहीं  चाहिए  a  प्लान्ट: के  कायें  तरह

 भारत  सरकार  झपने  हाथ  लेना  चाहिए  ।  तभी  पूस  हो  सकता  है  ।  राजस्थान

 मे ंबिजली  के  में  किसानों  के ट्यूब बल  बन्द  पढ़े  हैं  +  बड़ा  ८  भारी  नुक्सान  हो

 रहा  है  ।  प्लांट  के  अलावा  राजस्थान:में-कपूरड़ी  भी  भारी  पिच्छे  की

 लिगनाईट  बहुत  अधिक  तादाद  में  मरा  पड़ा  है  ।  नादा  है  भारत  सरकार  ऐसे  लोक  हित  कार्यों

 को  विलंब  अपने  हाथ  लेकर  शीघ्र  प्रारम्भ  करेगी  oR of

 अध्यक्ष  महोदय  :  शाप  उनके  काम  में  बाधा  कयों  डालना  चाहते  हैं
 ?

 उन्हें  स्थिति  से

 निपटने  दीजिए  ।  इसकी  चूमती  नहीं  है  ।

 seme  महोदय :  श्राप  asa  क्यों  नहीं  ?
 सर्दी  झप

 इंसी  तरह  aaa  रहें  तो

 दिल  का  दौरा  पढ  जायेगा  |
 **

 श्री  मनी  राम  बागड़ी  :  tema  मैं  सदन  से  झौर श्राप  भी  भज  करूगा

 कि  इस वक्त  सारे  राष्ट  में  इस  मामले  में  गर्मी  है
 शौर

 gear
 है

 ।
 लेकिन  इस  सवाल  कके  मस्दर

 कज  कय  ave  वृत्तांत
 i  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 1984
 aaa

 377.0  के  श्राइन  मामले

 सबसे  पहले  जरूरी  तौर  पर  हमको  यह  सोचना  उन  लो  यों  की  जिन्दगी  सही  तरीके  से  बच

 जाए  ॥

 झष्यक्ष  महोदय  :  बिल्कुल  सही  बात  है  ।

 aft  मनी  राम  बागड़ी  ;  सारे  राष्ट्र  के
 बच्चे  गए  हैं  ।  यह  मामुली  बात

 नहीं
 कि  रोज

 के  रोज  हो  हवाई  जहाज  का  अपहरण  हो  जाए  ।  इस  बात  को  मैं  इस  मामले  में  इस  तरीके  से

 नहीं  ले  जाना  चाहता  जिससे  कि  राष्ट्र  के  कोई  मी  प्राणी  कां  जीवन  बचाने  में  हमारे  माध्यम

 से  रूकावट  पड़े  ।  प्रधान  मंत्री  जी  का  यह  फर्ज  था  कि  तुरन्त  तमाम  नेतायों  को  बुलाकर

 मशविरा  करती  |

 अध्यक्ष  जी  सरोवर  :  करेंगे  |

 att  बनी  राम  बागड़ी  :  एक  मिन  के  लिए  मेरी  क  थ  ह  त  सुन  लीजिए  ।  यह  बात  ठीक  है

 कि  तकलीफ है  ।  इसको  इस  तरीके  से  उठाने  की  पहले  विरोधी  Tet h  नेताओं  के  साथ

 afey  की  जाए  क्योंकि  पहले  जिन्दगी  बचानी  है  |

 झध्यक्षं  महोदय  :  मैंने  यही  कहा  है  कि  मीटिंग  करके  ज़ो  भाप  वही  करेंगे

 )

 dada  खेल
 तथा  निर्माण  we  प्रवास  मंत्रो  श्री  रास  बिलास  पासबान

 (ars
 :  राज  का  लेटेस्ट  डवलपमेंट  क्या  a?

 श्री  बूटा  सिंह  :  भ्रघ्यक्ष  बाज  जसे  ही  सदन  की  कार्यवाही  शुरू  हुई  तो  मैंने  माननीय

 विरोधी  देलों  के  नेतायों  के  पास  स्वयं  जो  बागड़ी  जी  ने  सुभाव  रखा  इस  मसले  की

 गंभीरता  के  बारे  में  ata  की  है  ।  हमारे  देशवासियों  की  जनता  का  प्रश्न  जैसा  मैंने

 ast  किया  था  कि  सभी  पोज़ीशन  के  नेतायों  को  बुलाकर  बात  करेंगे  ।,  उसमें  हम  हर  तरह  से

 शामिल  हैं  ।  हमको  ऐसा  कामਂ  करना  चाहिए  जिससे  उनकी  जान  की  हिफाजत  हो  सके  |

 अ्रध्यक्ष  भोज्य  :  वे  झपना  काम  कर  रहे  हैं  ।  (argent)

 mera  महोदय  :  यदि  श्राप  जसे  मित्र  तो  हमारा  रक्षा  केबल  भगवान  ही  कर  सकता

 झष्यक्ष  महोदय  :  एक  दफा  उनको  बचा  लेने  फिर  फ़ेदयोर  की  बात  करेंगे  ।

 )

 oh  जगपाल  सिंह  इस  वक्त  प्लेन  कहा  है  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  भ्रापको  मालूम  नही  वे  उसी  काम  में  लगे  हुए  हैं  ।  )
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 3  भाद्र  1906  नियम  377  के
 mite

 मामले

 at  विलास  पासवान  :  विदेश  में  इस  तरह  की  घटना  a  बाधी  तो  एक  fae  में

 सरकार  को  )

 झच्यक्ष  मह्दोदध  :  क्या  आपकी  लोगों  के  कल्याण  में  दिलचस्पी  है  नहीं  ?

 राजस्थान  के  बांसवाड़ा  att  डू  भरपूर  जिलों  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों

 को  स्थापना  को  भ्रावइंय  कता

 श्री  मोखा  माई  (  बांसवाड़ा  एवं  डू  भरपूर  राजस्थान  के  दक्षिणी

 आदिवासी  म्रंचलों  में  है  ।  यहां  के  लोग  रेडियो  प्रसारण  से  वंचित  रहते  कमा-कभी  कोई

 रेडियो  पकड़  सकता  है  तो  केवल  इन्दौर  पकड़ा  जा  सकता  कहने  के  मायने  यह  हैं  कि  डू  भरपूर

 बांसवाड़ा  दोनों  जिलों  की  जनता  art  के  राष्ट्रीय  प्रसारण  से  वंचित  हैं  ।

 सभो  तक  सुचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  का  eqtat  अराल  इण्डिया  रेडियो  एवं  टेलिविजन

 से  जोड़ने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।  पिछड़े  एवं  दूरदराज  के  इलाकों  की  बाहुल्य  जनता  को  वंचित

 रख  कर  केवल  उन्नत  एवं  बड़े  शहरों  में  टेलीविजन  एवं  रेडियों  स्टेशन  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 मेरे  ख्याल  से  उपेक्षित  arise  दृष्टि  से  गिरे  हुए  पिछड़े  झांसी  बाहुल्य  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता

 दी  जानी  चाहिए  |  डू  भरपूर  बांसवाड़ा  जिलों  में  rent  विजन  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  किया  जाना

 अत्यावश्यक  है  ।  (
 व्यवधान

 )

 हरियाणा  में  सहाबी  नदी  पर  एक  बांध  शौर  एक  बराज
 का  निर्माण

 श्री  रामसिंह  यादव  :  केन्द्र  में  जनता  के  शासन  दौरान

 हरियाणा  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल  आयोग  नई  दिल्ली  को  सहाबी  नद्दी  पर  दराज  सहित

 मसानी  बांध  के  निर्माण  के  लिए  परियोजना  की  जांच  करने  शौर  उसे  भ्रनुमोदित  करने  सम्बन्धी

 पॉट  दी  ।  योजना  प्रयोग  में  प  योजना  के  कार्यान्वयन  की  स्वीकृति  दे  दो  हरियाणा

 सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  की  अनुमति  के  बिना  1979  में  मसानी  बांध  का  निर्माण  कायें

 आरम्भ  क्रिया  ।  केन्द्रीय  जल  नई  दिल्ली  सनौर  योजना  नई  बिल्ली  ने  राजस्थान

 राज्य  के  उन  ग्रामीण  लोगो  जिनकी  रिहायशी  सम्पत्ति  शर  कृषि  भूमि  बांध  में  डूब

 जायेगी  हितों  को  ध्यान
 में  नहीं

 रखा  ।

 mara  बाँघ  कौर  बराज  के  बनने  से  नाबाद  क्षत्रों  ale  कई  जैसे  कोली

 घनी  मुद्दा

 कौर  अरन्य  की  कुकी  भूमि  डूब  जायेगी
 ।

 weal  बाँध  बन  चुका  है  ate  दराज  का  निर्माण  कार्य  श्रुति  चरत  में  है  जो  कि  एक  मदीने

 में  पुरा हो
 जायेगा  ।  वहां  के  निवासी  ate  कृषकों  को  जो  कि  प्रभावित  aval  के  रिहायशी

 सम्पति  att  इसी  भूमि  के  मालिक  इस  नुकसान  के  लिए  कोई  मुग् राव जा  नहीं  दिया  गधा  है

 शर  उनकी  सम्पति
 से  उन्हें  उचित  किया  जा  रहा  है  ।

 तथा  उलट मत  मैं  area  सरकार  से  भ्रनुरोध  करता  हैं  कि  हरियाणा  चान  रा  न  थान  की  राज्य
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 c  ष्
 सरकारों  को  निदेश  दें  कि  हरियाणा  राज्य  के  जिलो  सट  1g  नन  बने  qq  वराज  को  12

 महीने  खुला  रखा  जायेगा  कौर  मसानी  बांध  के  तल  में  पानी  जमा  नहीं  रखा  जायेगा  ।  मैं  इस

 बात  पर  भी  बल  दूगा  कि  इस  परियोजना  के  कारण  राजस्थान  राज्य  के  किसी  गांव  को

 विस्थापित  नहीं  fear  जायेगा  !

 हैदराबाद  gars  श््रइड  को  अन्तराष्ट्रीय  हवाई  wes  में  परिचित  करना

 थी  नारायणा  :  दक्षिण  प्रायद्वीप  में  स्थित  हैदराबाद  न

 केवल  सामरिक  महत्व  का  दाहर  अपितु  यह  बाोरशिज्य  शौर  व्यापार  को  दृष्टि  से  भी

 पण  शहर  बन  गया  है|  ऐसे  राज्य  की  राजधानी  होने  की  वजह  से  यहां  से  निर्यात  की  काफी

 संभावनाए  है  जिसके  पास  खाद्यान्न  फालतू  है  कौर  जिसके  प्रेस-पास  पिछले  15  वर्षों  के  दौरान

 कई  एक  मध्यम  att  ड़े  के  उद्योग  विकसित  हुए  हैं  ।  खाड़ी  के  देशों  में  यहां  के  औद्योगिक

 कृषि-उत्पादों  की  काफी  मांग  है  ।

 इसके  हैदराबाद  से  खाड़ी  के  विभिन्न  देशों  में  भ्रम-प्रशिक्षित  कौर

 गेर-प्रशिक्षित  लोग  जाते  रहे  हैं  ।  हैदराबाद  में  स्थित  प्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  सस्थाओं  att

 टैक्सियों  में  बड़ी  wear  में  लोगों  को  तकनी  प्रतीक्षा  दिया  जाता  है  जिनकी  सेवायों  की

 मध्यपूर्व  देशों  में  काफी  मांग  है  ।

 इस  समय  खाड़ी  देशों  में  जाने  वाले  यात्रियों  को  काफी  सुविधा  का  सामना  करना
 fa

 पड़ता  क्योंकि  पहले  उन्हें  घरेलू  उड़ानों  से  बम्बई  जाना  पड़ता  है  ग्रोवर  बहा  a  अन्त  राष्ट्र य
 उड़ाने  पकड़नी  पड़ती  हैं  ।  पिछले  चार  वर्षों  में  यह  पाया  है  कि  एयर-इंडिया  द्वारा  खाड़ी

 देशों  अर
 हद

 राबत  के  बीच  यात्री  शौर  माल  दोनों  प्रकार  के  यातायात  में  काफी  वृद्धि
 तौर  भी  मी  यह  वृद्धि  जारी  है  ।  हैदराबाद  से  भारी  मात्रा  माल  श्र  काफी  संख्या  में

 यात्रियों  के  आवागमन  को  ध्यान  में  रखते  हैदराबाद  हवाई
 डड

 को  श्रतरष्ट्रिय  हवाई

 प्र डूडा  घोषित  करने  रक  ठोस  मामला  बनता  है  ।

 हैदराबाद  में  यह  सुविधा  प्रदान  करने  इसका  प्रयोग  खास  पास  के  जेसे

 कर्नाटक  कौर  तमिलनाडु  के  यात्री  भी  कर  सकते  हैं  ।  जिन्हें  प्राजक  बम्बई  जाना  पड़ता  है  |

 जो  दूर  होने  के  साथ-साथ  पहले  हीਂ  भीड़-भाड़  वाला  हवाई  अडडा  है  |  ये  हैदराबाद  का

 प्रारंभ  स्थलਂ  के  रूप  में  चयन  कर  सकते

 ए्णकुलम  कौर  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  चलने  बाली  रेल  गाड़ियों  के  ak  भ्रमित

 स्थानों  पर  सकने  को  व्यवस्था  करने  को  झावइयकता

 श्री  कुरियन  :  हाल  ही  में  रेलवे  ने  केरल  में  दो  नई

 गाड़ियां  आरम्भ  की  एक  एरर कु लम  से  fata  तक  कौर  दूसरी  एरणाकुलम  से
 कानून

 तक  ।  इन  दो  रेलगाड़ियों  के  चलने  से  केरल  के  लोगों  की  लम्बे  समय  से  चली  त्  रही  मांग

 ae
 हुई  है  atk  मैं  माननीय  मन्त्री  का  इस  काय॑  के  लिए  हार्दिक  घन्यवाद  करता  हूं  ।
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 Eo

 12.22

 महोदय  पीठासीन

 तथापि  एनकुलम  कौर  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  चलने  वाली  गाड़ी  कम  लाभकारी  साबित

 ट्वेटी  जा  रहो  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  इसके  केवल  कोसायम  झर  क्वि लान  में  ही

 हाल्ट  हैं  ।  पतनमतिट्टा  झर  एल्लपी  जिलों  में  पड़ने  वाले  किसी  मी  रेलवे  स्टेशन  पर  ये

 दियों  नहीं
 रुकती  |  इन  जिलों  से  कैरल  में  सबसे  अधिक  संख्या  में  लोग  यात्रा  करते  हैं  ।

 त्रिवेन्द्रम  शर  एर्नाकुलम  के  बीच  के  प्रसिद्ध  वेनाड  एक्सप्रैस  चलती

 इसकी  सफलता  का  राज  यही  है  कि  यह  केरल  के  सभी  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  रुकती  हैं ॥

 एन कु लम  oie  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  चलने  बाली  रेल  विपरीत  दिशा  में  चलती  हैं  ।  इसलिए  इसे

 भी  उतनी  ही  लाभकारी  होना  चाहिए
 '  लेकिन  तभी  यह  यात्रा  करने  वाले  लोगों  को

 कार्यों  को  ug  नहीं  कर  पा  रही  है  ।  इसके  ग्र लावा  इस  रेलगाड़ी  का  कौर  रेनाड  एक्सप्रेस |  FT

 चलने  समय  भी  एक  ही  जबकि  इसके  केवल  दो  ही  हैं  ।

 केरल  एक  बनीं  भ्राबादी  वाला  राज्य  है  भर  इसकी  gravel  सभी  क्षत्रों  में  एक

 सी  है  ।  इसलिए  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  म्रावश्यक  है  कि  ये  रेलगाड़ियां

 सभी  जिलों  के  सभी  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  रुके  ।

 उपरोक्त  बातों  ध्यान  में  रखते  मैं  प्रतिरोध  करता  हूं  कि  ऐसे  जारी  किये

 जाए  कि  जिन  स्टेशनों  पर  रेनाड  ऐव्स्प्रैंस  रुकती  उन्हीं  स्टेशनों  यर  यह  रेलगाड़ी  भी  रुके  ।

 श्मीर  यह  सम्भव  न  हो  तो  कम  से  कम

 कुल  कौर  वकालत  etaay  पर  इस  गाडी  को  अवश्य  रोका  जाए  |

 मैं  अनुरोध  करता  हूँ  कि  इस  बारे  में  ala  श्रावक  कदम  उठाए  जाए  |

 बिहार  में  1951-52  में  wart  गए  शरणार्थियों  परिवारों  को  कृषि  भूमि  हस्तांतरित

 करना

 थी  आनन्द  पाठक  )
 :  उपाध्यक्ष  बिहार  राज्य  में  1951-52  में

 सरकार  द्वारा  300 से  अधिक  ara  परिवारों  को  बसाया  गया  वे  सभी  fear

 हैं  और  भ्र सुरक्षित  महसुस  कर  रहे  हैं  क्योंकि  कई  एक  age  दिये  जाने  के  पचास  भी

 उनको  जमीन  से  वैघ  कब्जा  करने  वाले  लोगों  को  नहीं  हटाया  गया  है  झोर  उनकी  जमीन

 उनको  नहीं  दिलाई  गई  है  ।  उनके  पुनर्वास  के  लिए  864.44  एकड़  कृषि  we  नाप  भूमि  आबंटित

 को  गई  1956  में  बिहार  से  पश्चिम  बंगाल  को  कुछ  क्षेत्र  के  हस्तातंरण  के  दौरान  इब

 जियों  को  sare  की  गई  कृषि  yl  बिहार  में  रह  गई  कौर  उनके  घर  पश्चिम  बंगाल  के  प०

 दिनाजपुर  जिले  के  इस्लामपुर  डिवीजन  में  हस्तांतरित  कर  दिये  गये  ।  उनके  घर  पं०  बंगाल  में

 होने  शौर  कृषि
 भूमि  बिहार

 में  होने  के  कारण  उनको  काफी  मुश्रिकों  सामना  करना  पढ़

 रहा  है  ।  इस  स्थिति
 का  लाभ  उठाते  ग्रस्त  1978  से  बिहार  के  आदिवासी  सान्याल ों  ने
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 way  रूप  से  उनको  कृषि  भूमि  पर  कब्जा  कर  लिया  कई  दफा  इस  मामले  बिहार

 सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  लेकिन  श्रमी  तक  हटाने  व  कृषि  yas  विरोधियों  को

 लौटाये  जाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  को  गई  ।  इससे  निराश  होते  हुए  भारत  सरकार  को

 इस  विशेष  qh  को  प०  बंगाल  को  हस्तांतरित  किए  जाने  के  लिए  कई  एक  झम्यावेदन  किये  गए

 ताकि  सेब
 गीत  aware  भ्र पनी  भूमि  के  लिए  प०  बंगाल से  पटु  ले  सके  झ्रोर  बंगाल  में

 झपने  घरों  से  शान्तिपूर्वक  खेती  कर  सकें  ।

 ः
 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  चूंकि  गरीब  शरणार्थियों  को  |:1  कीमतों  पर

 1 चले
 घ्यान दे  और  उनको  ware  की  गई  कृषि  भूमि  को  बिहार  से  पीठ  बं  पल  हस्तांतरित  करने

 के  लिए  श्रावश्यक  कार्यवाही  करे
 ताकि

 उनकी  चिरकाल  से  चली  at  रही  इस  शिकायत  को  दुर

 किया  जਂ  सके  अर  उन्हें  शान्तिपूर्वक  बसाया  जा  सके  ।

 उत्तर  बिहार  के  मिथला  क्षत्र  का  विकास

 श्री  ot  योगेन्द्र  का  (ayaat ) )
 22  अगस्त  से  अखिल  भारतीय  मिथला  संघ  के  नेता

 wit  स्वयं  सेवक  बड़ी  संख्या  में  बोट  क्लब  पर  उत्तरी  बिहार  के  प्रति  भेदभाव  ate  उसकी  घोर

 उपेक्षा  की  कौर  इस  सम्मानित  सभा  का  घन  दिलाने  के  लिए  धरने  पर  ad  हैं  ।  24  अगस्त

 984  को  एक  बड़ा  प्रदर्शन  किया  गया  |

 पहले  की  ग्रपेक्षा  मिथिला  क्षत्र  में  रेल  सुविधाओं  में  कमो  आई  है  ।  समस्तीपुर  से  हावड़ा

 लिए  dta  एक्सप्रैस  गाड़ियां  और  नई  दिल्ली  के  लिए  एक  रेलगाड़ी  बनती  थी  ।  लेकिन  अब

 बहाने  कोई  गाढ़ी  नहीं  चलती  है  ।  निमंयी  झ्रोर  शौर  नन्हा-हिरनी  के  बंच  जो

 लाइनें  टूर  गई  उन्हें  प्रभी  तक  ठीक  नहीं  किया  गया  एक  दशक  पूवे  समिति  पुर-दर  मंगा
 मोटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  मंजूरी  दी  गई  थी  कौर  जिसका  198!  में

 औपचारिक  रूप  से  उद्घाटन  किय  गया  था  ate  जिंस की  जयनगर  से  उदयपुर  तक  बढ़ाने  क

 योजना  थी  उसे  बिल्कुल  भुला  दिया  गया  एक  दरक  ge  श्री पचा रिक  रूप  से  प्रारम्भ  की  गई

 हसनपुर  नई  रेल  लाइन  का  भी  यहीं  हाल  हो  रहा है
 ।  यहां  तक  कि  हाल  ही  में  झाई

 झ्र भूत  पूर्व  बाढ़  के  पचत  जो
 सहायता

 कार्य  किए  गए  अरर  जो  आवश्यक  उपाय  किए  गए  वे

 oy  हैं  ।  a fact  देश  कौ  एक  महत्वपूर्ण  माषा  जिसकी  समृद्ध  साहित्यक  परम्परा  है  अर

 करोड़ों  लोगों  द्वारा  बोली  जाती  है  ।  लेकिन  इसे  न  तो  श्रमी  तक  संविधान  को  झांगवी  अनुसूची
 में  शामिल  किया  गया  है  are  न  ही  अनुच्छेद  345  के  aaa  दी  गई  सुविधांए  की  गई

 हैं  ।

 अशोक  पेपर  मिल्स  में  उत्पादन  पुनः  आराम  करने  श्र  रोजी  पेट्रो-रसायन  कम्पलैक्स

 को  खोलने  की  मांगों  नदी  कौ  कौर  भी  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 इन  परिस्थितियों  मैं  इस  संसद  के  माध्यम  से  सरकार  मे  निवेदन  करता  हूं  कि  इस

 सभा  में  बार-बार  उठाई  गई  मिथिला  क्षेत्र  को  gen  समस्याओं  अर  उपरोक्त  समपारों  को  हल
 करने  के  लिए  विशेष  कदम  उठाए  जाए  |
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 पर्चम  की  झोर  age  वालो  नदियों  site  पंच पार  जलाशय  योजना  के  जल  का

 उपयोग

 श्री  कोसल राम  :  सिचाई  ग्रा योग  ने  तमिलनाडु  के  समूचे

 रामनाथपुरम  जिले  कौर  तिरुनेल  वेली  जिले  के  भ्रधिकांशा  माग  को  गम्भीर  रूप  से  सुखा  प्रभावित

 क्षेत्र  घोषित  किया  था  ।  सिचाई  आयोग  ने  इन  क्षत्रों  को  बजर  क्षत्र  बनने  से  रोकने  के

 पश्चिम  की  झोर  बहने  बाली  नदियों  के  पानी  का  उपयोग  करने  की  सिफारिश  wt  को  थी

 तमिलनाडु  से  शुभारम्भ  होने  बाली  अर  पश्चिम  की  कौर  बहने  वाली  नदियों  जो  कि  केरल  से

 होती  हुई  अरब  सागर  में  गिरती  हैं  ।  का  अध्ययन  करने  के  लिए  केन्द्रीय  योजना  आयोग  ने  एक

 तकनीकी  दल  का  गठन  किया  ari  केरल  राज्य  को  पश्चिम  की  दौर  बहने  वाली  इन  नदियों  के

 पानी  की  श्रावइ्यकता  नहीं  है  ।  सिंचाई  मंत्रालय  ने  एक  अन्य  समिति  का  गठन  किया  है  जिसमें

 केरल  और  तमिलनाडु  सरकारों  के  सदस्य  इन  दोनों  दलों  ने  भ्रपनी-द्रपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दो

 wal  तक  पश्चिम  की  कौर  बहने  वाली  नदियों  के  पानी  को  तमिलनाडु  में  ल।ने  के  बारे  में

 गई  सिफारिशों  पर  भ्र भी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  इससे  करीब  10  लाख  एकड़

 भूमि  को  सिंचाई  सुविधाए  प्राप्त  होंगी  ।  इस  प्रकार  इस  क्षत्र  के  लोगों  को  विनाश  से  बचाया

 जा  सकता  है  ।

 इसी  करोड़  सात  ag  तमिलनाडु  के  भाव  मुख्यमंत्री  ने  पेचेयार  जलाशय

 योजना
 के

 निर्माण  का  शुभारम्भ  किया  था
 ।

 अगर  इसे  लागू  किया  गया  होता  तो  aa
 तक

 तिरुनेलवेली  जिले
 के  नांगुनेरी  ताल्लुका  at  भूमि  उपजाऊ  हो  गई  होती  ।  इस  योजना

 को  इस

 आघार  पर  ग्रस्त  में  नहीं  लाया  जा  रहा  कि  इस  क्षत्र  में  पाए  जाने
 वाले  जिनमें  किस्म  के

 बन्दर  दोर  की  पूछ  के  समान  बंदरों  को  इस  योजना  से  खतरा  aa  यह  सुनिश्चित  कर

 लिया  गयां  है  कि  यह  बन्दर  जलाशय  स्थल  से  4,000  फुट  की  ऊ  चाई  पर  रहते  हैं  कौर  नगर

 योजना  लागु  की  जाती  है  तो  उन  पर  कोई  विपरीत  पसर  नहीं  पड़ेगा  ।  तमिलनाडू  राज्य

 सरकार  ने  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पर्यावरण  विभाग  से  छंट  देने  को  अनुमति

 मांगी  है  ।

 पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली  सदियों  के  पानी  के  उपयोग  की  योजना  झोर  पंचयार

 जलाशय  योजना  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।

 लांस  ए  ‘fafaca  में  भारतीय  टोम  के  प्रदर्शन  का  मुल्यांकन  करने  के  लिए  एक

 उच्चस्तरीय  समिति  गठित  करने  को  पावइपकता

 हमें  लास  ऐंजिलिस  झोलिम्पिक श्री  जोवियर  श्रीराम

 खेलों  में  भारतीय  टीम  के  संतोषजनक  प्रदान  पर  बहुत  दुःख  होता

 70  करोड़  को  oar  में  से  भारत  का  एक  भी  खिलाड़ी  1984  2

 झोलिम्पिक  खेलों  में  मेडल  नहीं  प्राप्त  कर  सका  ।  इसके  लिये  पु  जिम्मेदारी  खेल

 भारतीय  श्रोलिम्पक  संघ  खेल  परिषद  तथा  केन्द्रीय  कौर  राज्यों  के  संघों  तथा

 रनों  एश  है  ।  भारत  इस  क्ष  त्र  में  काफी  ऐसा  खच  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  जसे  इस
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 बनना  ण

 मारी  विफलता  के  लिये  ate  ait  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ह  भारतीय  खेल  के  इतिहास  का  यह  बहुत

 दुखद  अध्याय  है  ।

 फिर  भी  हमें  केरल  की  जानीमानी  लड़कियों  अर्थात  वालसम्मा

 झोर  दिनी  श्रब्नाहम  तथा  उनके  मेहनती  शिक्षकों  शर्धात  श्री  नाम्बियार  ate  श्री  कुट्टी  का  धन्यवाद

 करना  चाहिये  ।  यह  बड़  दुख  की  बात  है  कि  उनके  प्रशिक्षण  ate  अन्य  सुविधाओं  को

 कठिनाईयों  को  ध्यान  में  रखते  उनके  उत्कृष्ट  खेल  के  लिए  उनका  सही  तरह  से  स्वागत  नहीं

 किया  गया  कौर  न  ही  उत्तरी  धन्यवाद  किया  गया  ।  यह  भी  ध्यान  देने  की  बता  कि  इन  तीन

 लड़कियों  के  अलावा  कोई  arg  एथलीट  प्रिया  खिलाड़ी  अपना  राष्ट्रीय  कीतिमान  पार  नहीं  कर

 सका  ।  इसलिए  केन्द्र  द्वारा  हमारी  टीम  के  उसके  खेल  तथा  कठिनाइयों  कौ

 जांच  को  जानी  चाहिए  क्यों  कि  केन्द्र  ote  राज्य  सरकारें  विशेष  रूप  से  1983  के  एशियाई

 खेलो ंके  पश्चात  इस  क्षत्र  में  काफी  पचा  खच  कर  रहे  हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  भ्र नू रोध  है  कि  वह  भारतीय  ओलिम्पिक  संघ  के  इस  लज्जाजनक

 रिका  की  aia  करवाने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  करे  शौर  केरल  को

 sense  लड़कियों  तथा  उनके  शिक्षकों  को  राष्ट्रीय  मान्यता  तथा  सहायता  प्रदान  करे  झ्रौर  पन्त

 में  खेल  क्षेत्र  में  से  प्रा कुशल  अधिकारियों  को  निकाल  बाहर  करने  के  लिए  तत्काल  कार्यवाही

 कर े|

 ee

 रेल  अ्रभिसमय  समित

 12  बां  प्रतिवेदन

 12.35

 ait  डू मर  लाल  बेठा  :  मानें  विस्तार  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  रेल

 afaqag  समिति  का  प्रतिवेदन  अग्रेज़ी  सस् कररा  प्रस्तुत

 करता  हु  ।

 12.35

 संशोधन  T कराधान  विधि  (  द  चबा  क. ब  |  |
 विधेयक  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  हम  विधायी-कार्य  लेते  हैं  शौर  कराधान  विधि
 )

 शिव  यक  आगे  विचार  करते  हैं  ।  श्री  कृष्ण  भाषण  दे  रहे  थे  ।  श्री

 कष्ट

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मैंने  वीर  यक  को  विचार
 के  लिए  प्रस्तुत

 करते  समय  यह  बहुत  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  इस  विधेयक  के  झन्तगंत  कर-ढ़ांचे
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 3  भाद्र  1906  )
 कराधान  विधि  विधेयक  जारी

 में  कोई  बहुत  बड़े
 परिवहन  करने  का  विचार  नहीं  हैं  ate  विधेयक  द्वारा  सीमित  उद क्यों  को  हदी

 पूरा  किया  जाना है  ।  वे  गद्दे  दय  हैं  कर-दातों  की  श्रसुविधाओों  को  दूर  करना  मुकदमेबाजी  को

 कम  कर नाथ दि  कोई  भ्रांतियां  है ंतो  उनका  पता  उन्हें  दूर  करना  aIz  कुछ  उपबन्धों  की

 शक्ति  संगत  व्याख्या  करना  !  मैंने  इसी  संदर्भ  में  कहा  था  कि  का्यंप्रशाली  में  कुछ  सुधार  लाना

 होगा  ।  कर  ढांचे  में  पूर्ण  सुघार  लाने  को  कोशिश  करना  इस  विधान  का  उदय

 हीं

 दुर्भाग्य  से  मेरे  सम्मानित  faa,  श्री  अमल  दत्त  इस  वाद-बिचार  को  झिरने  करते  समय

 इंसी  बात  को  बूल  गए  मुझके  आदा  थी  कि  वे  कुछ  निष्पक्ष  रूप  से  उन्होंने  मुझसे  पूछा
 था  कि  इम  विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों  ga  तिथि  से  क्यों  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  जसा  कि

 मैंने  अपने  भाषण  के  शुरू  में  ही  कहा  कि  इन  qa  तिथि  से  लागु  करना  ही  पड़ा  क्यों  कि

 विधान  का  उद्देश्य  उचित  रूप  से  प्रतिबिम्बित  नहीं  किया  गया  विधान  के  sear  को

 प्रत्यक्ष  रूप  से  व्यक्त  करने  हेतु  इस  विधान  में  कुछ  उपबन्धों  कौ  पुर्व  तिथि  से  लागू  करना  ही

 होगा  जिससे  इस  विधान  का  बय  सुस्पष्ट  रूप  से  व्यक्त  ही  सके  ।  उन्होंने  यह  भी  दशक

 कया  कि  हम  पूर्व  तिथि  से  लागू  करने  को  इसलिए  उत्सुक  हैं  कि  चुनाव  पास  ग्रा  रहे  हैं  ate

 ह
 कुछ  कम्पनियों  aly  कुछ  व्यक्तियों  को  कर  सम्बन्धी  कुछ  रियायत  देने  की  कोशिश  कर  रहे

 वास्तव  में  मेरी  समझ  में
 नहीं

 प्राता  कि  माननीय  सदस्य  ने  वास्तविक  रूप  से  यहं  जाने  बिना

 कि  पूर्व  तिथि  से  लागू  करने  का  क्या
 कारण है  ,  कि  क्या  किसी  कर-मार  को  बढ़ाया  जा  रहा  है

 अ्रथवा  उससे  मुक्त  किया  जा  रहा  इस  प्रकार  का  निष्कर्ष  कसे  निकाल  इत

 उपबन्धों  में  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है  |

 मेरे  सम्मानित  मित्र  ate  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  श्री  सतीश  अग्रवाल  ने  कई  प्रदान  उतारे  ।

 मुझे  बहुत  खुशी  हुई  कि  विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों  का  उन्होंने  स्वागत  किया  ।  निश्चय  ही  हम

 उनकी  आशा  ध्रुमिर  कुछ  मुख्य  सुधार  नहीं  कर  सके  ।  1977  में  तत्तकालीन  सरकार  दवारा

 चौकसी  समिति  को  नियुक्ति  की  गई  थी  शरीर  उस  समिति  ने  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  में  सुघार  किए

 जाने  के  बारे  में  एक  aga  बड़ी  प्रस्तुत  को  थी  ।  बाद  में  1980  में  जब  हम  सत्ता  में  at

 तो  हमने  मी  एक  उच्च-दिखती  प्राप्त  समिति  ग्रथित  ग्रामीण  सुधार  mal  की  नियुक्ति  को  ॥

 इस  आयोग  के  अध्यक्ष  श्री  का  थे  ।  आयोग  ने  कई  सिफारिशें  की  थीं  गर्त  जब  हम

 ara fata  के  पहलू  को  युक्ति  संगत  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  थे  तो  हमने  चौकसी  समिति

 द्वारा  की  गई  सिफारिशों  झाधिक  प्रशासनिक  सुधार  झ्ाषोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को

 अर  तीसरी  लोक  सभा  की  लोक  लेखा  समिति  के  51  प्रतिवेदन  का  तथा  अघीनस्थ  विधान

 समिति  के  25  वे  प्रतिवेदन  का  लाभ  उठाया  ।  मत  हमने  विभिन्न  सिफारिशों  का  कामों  लाम

 उठाया  है  झ्र ौर  मैं  wifes  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  उद्धत  करना  चाहूंगा

 egg  उल्लेखनीय  है  कि  ara  में  आयोग  ने  ora  कर  afafaqa  में  स्पष्टता  कौर

 सरलता  लाने  की  दृष्टि  से  उसका  व्यापक  प्रारूप  तैयार  करके  उसमें  प्रां  परिवर्तन  at

 संभावनाओं  पर  भी  गंभीर  रूप  से  विचार  किया  जिसमें  afzaietat  तथा

 सभी  प्रत्यक्ष  करों  के  सामान्य  प्रबन्ध  सम्बन्धी  विचार  किया  गया  हो  जिनमें  विभिन्न  अधिनियमों
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 कराया  विधि  )
 विधेयक  जारी  25  1984

 के  सभी  प्रशासनिक  तथा  कार्यविधि  संबंधी  उपबन्धों  को  शामिल  क्या  गया  हो  att  तब  sata

 प्रत्यक्ष  कर  कानून  संबंधित  विशेष  कराधान  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  करेगा  ।

 समय  सीमा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इਂ  ना  बडा  BIA  केवल  ऑझ्रांशिक  रूप  से  करने  का  निराले

 किया  जिसे  इसी  समय  सीमा  के  ग्रन्तगंत  पुरा  किया  जाना  था  शौर  अधिक  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखा  गया  कि  संविधि  का  इस  प्रकार  बहुत  बड़ा  प्रारूप  तेयार  करने  से  स्पष्टता  एव

 सरलता  का  कितना  लाभ  होगा  क्यों  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखना  है  कि  बहुत  बड़ी  संख्या  में

 दां काश्ों  व्या रूपा  संबधी  प्रश्नों  ौर  संविधि  की  विलेन  शब्दावली  से  उत्पन्न  होने

 वाले  मूल  पर  न्यायालयों  में  वाद  विवाद  हो  चुका  है  श्र  उनमें  से  कई  एक  न्यायिक

 निकायों  द्वारा  निपटाए  जा  चुके  संविधि  के  पूर्णरूपेण  नये  प्रारूपण  से  हो  सकता  झिझक

 तक  जो  निर्णयोत्पन्न  विधि  तयार  हुई  है  निष्प्रभावी  हो  जाएगी  ate  न्यायालयों  द्वारा  विचार

 करने  के  लिए  कई  नए  ye  खड़  हो  जाएगे  उ

 कराधान  के  बारे  में  निर्शयोत्पन्न  विधि  को  तेयार  करने  में  काफी  समय  लगा  है

 शौर  यदि  arg  को  सरलीकरण  के  बारे  में  उसे  तके  संगत  बनाने  के  बारे  में  भी  ate  कार्य  विधियों

 के  बारे  में  मी  एक  व्यापक  पुनरीक्षण  करते  तो  हम  बिना  वजह  नए  मुकदमें  वालू  कर  दे  गे

 कौर  सरकार  की  यह  इच्छा  थी  कि  इस  मुकदमेबाजी  की  दौर  ध्यान  दिया  जाए  कौर  मुकदमों  को

 कम से  कम  किया  जाएं  आर  हमने  कर-क्ानुनीं  का  सरलीकरर  करने  हेतु  ada  विधेयक

 को  प्रारूप  तयार  करतें
 समय  कंवल  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  है  |

 विभिन्न  कर  उपबन्धों  के  बारे  में  लगातार  वित्तीय  श्रनूसंघान  की  प्रापयिता  महसूस  को

 जाती है  कौर  ऐसा  प्रनुसंधान  लगातार  होना  चाहिए  ।  तह  कभी-कभी  waar  नहीं

 किया  जा  सकता  ।  यही  लोकनीति  है  जिसके  प्रसार  सरकर  कर  कानूनों  का  सरली  करणा  कर

 रही है  ।

 अत  कुछ  सुभाव  दिये  गये  हैं  कि  कर  प्रणाली  के  श्र  खपत  न्याय  संगति  होनी  चाहिए  शौर

 उस  न्याय  संगति  को  स्पष्ट  करना  मैं  इस  ara  को  एक-दम  मानने  को  तेयार  हूं  कि  न्याय

 संगति  होनी  चाहिए  ate  कर  प्रस्तावों  के  पिछड़े  एक  qa  विचार  होना  चाहिए  ।  उस  मूल

 विचार  जब  वित्त  मंत्री  बजट  प्रस्तुत  करते  हैं  प्रौढ़  जब  सभा  बजट  प्रस्तावों  पर  चर्चा  करती

 है  ,  ससद  के  समक्ष  रखा  जाता  रहा  एक  विशेष  कर प्रणाली  के  सारे  में  सरकार  के  विचारों  की

 बारीकी  से  जांच  की  जाती  है  शौर  उन  पर  वाद-विवाद  किया  जाता  है  कौर  फिर  उसके  बाद

 ही  उन्हें  कानून  की  पुस्तक  में  शामिल  किया  जाता  है  ।  मैं  सम्मानपूर्वक क  ag  निवेदन  करूगा

 कि  यहां  पर  भी  हम  उस  qa  विचार  पर  वाद-विवाद  कर  रहे  श्री  सतीश  भ्रग्रवाल  ने

 बताया  कि  हमारे  जेसे  देश  में  gaia  कर  ढांचा  प्रणाली  का  agave  किया  जा

 सकता  है  ।  यद्यपि  प्रस्ताव  झाकड़ी  है  लेकिन  gh  भय  है  कि  दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  में  जहां  ara

 मांगे  हम  पंचवर्षीय  परियोजना  बनाने  की  बात  नहीं  सोच  सकते  चाहे  वह  कराधान  हो  या  कुछ

 रियायत  देने  की  बात  हो  ।  मत  हमें  प्रतिबंध  सभा  के  समक्ष  श्री  अपनी  slaw  नीति  बनाने

 कौ  वर्तमान  परम्परा  जारी  रखनी  है  |
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 श्री  सतीश  ध्रग्रवाल  ने  एक  अन्य  बात  प्रत्यक्ष  करों  को  घटती  भ्र मिका  कौर  बढ  रहे

 अप्रत्यक्ष  कैरों  के  बि  में  क  मे  यह  जानकारी  भी  दी  गई  हैकि  सभीं  विकासशील  देशों  में

 शौर  मारत  में  भी  एसा  हो  रहा  भारत  में  प्रौद्योगिक  अधार  में  विकास  हो  रहा  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि
 पचास  के  दशक  में  भारत  जो  स्थिति  की  उसकी  तुलना  रस्सी  के

 aap  की  प्रौद्योगिक  स्थिति  से  की  जाए  तो  पता  चलेगा  कि  हमारी  आधिक
 गतिविधियों

 में

 महान  स्तर  झरा  गया  पचास  के  दशक  में  औद्योगिक  अधार  सीमित  ar  परन्तु  1980  से

 1984  के  बीच  उसमें  बहुत  गर्त  म्रश्रत्यक्ष  करों  में  वृद्धि  स्वभाविक  इस

 बारे  में  '  सभा  को  स्मारक  कराना  चाहता  फि  बजट  पर  बाद  विवाद  के  समय  वित्त  मंत्री  ने

 ag  कहा  था

 esq  कर  आघार  भ्रत्यपघिक  विस्तृत  गया  है  शौर  कुल  राजस्व  का  लगभग

 50%  राजस्व  केवल  उत्पाद  शुल्क  से  ही  प्राप्त  होता  है  ।  विकासशील  देशों  में  कुल  करों

 में  प्रत्यक्ष  करों  का  भाग  लगभग  21  प्रतिशत  है  जबकि  भारत  में  यह  20  प्रतिशत

 ही

 भरत  इससे  हमें  कुछ  संकेत  मिल  जाना  चाहिए  कि  क्या  हम  श्रीद्योगिक  रूप  से  विकसित

 देशों  के  साथ-चल  रहे  या  प  से  रह  गए  हैं  ।  निश्चय  ही  ance  करों  में  वृद्धि  इस  बात  का

 संकेत  है  कि  हमारी  भ्र्य॑व्यवस्था  सक्रिय  प्रौद्योगिक  झ्राघार  gag  है  प्रौढ़  खाने  वाले  वर्षों

 में  अप्रत्यक्ष  करों  में  भोर  विधि  लोगों  ।

 थ्रो  सतीश  ग्र प्रवाल  प्रौद्योगिक  भ्राता  का  विस्तार  होने  से  निगम  कर

 श्र  भ्रामक  में  भी  वद्धि'होनी  चाहिए  लेनी  यह  उस  अनुपात  हे  नहीं  हो  रही  मैं  यह

 बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 efi  कृष्ण  प्राप्ति  बात  उचित  है  मेरे  कहने  का  यह  we  नहीं  कि

 वलਂ  अप्रत्यक्ष  कर  बढ़  रहे  हैं  ।  हम  निश्चय  हो  यह  चाहते  हैं  कि  निगम  कर  भी  बढ़  ।  इन्हें

 बढ़ाया  जाएगा  ।  यदि  यह  औद्योगिक  श्राघार  के  अनुपात  से  नहीं  बढ़ते  तो  निश्चय  ही  इस  बारे

 में  विचार  किया  जाएगा  श्री  भ्रग्रवाल  की  बात  की  ate  हमने  ध्यान  दिया  है  ।  श्री  प्रवाल

 ने  इस  बारे  में  एक-दो  बातें  और  कहो  थी  ।  एक  मुल्यांकन  को  समानता  के  बारे  में  थी  ।

 1982  में  हमने  सम्पदा  शुल्क  अधिनियम  में  संशोधन  किया  था  ।  हमें  पता  है  कि  हमने  पिछली

 बार  घन  कर  के  बारे  में  मुल्यांकन  क्रिया  था  उसे  सम्पदा  शुल्क  पर  लागू  किया  जाएगा  ।

 कन  में  एकरूपता  लाने  की  दिशा  में  यह  एक  कदम  है  ।  सरकार  इस  समय  पता  लगा  रही  है  कि

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  झ्र धि नियमों  के  अधीन  आस्तियों  का  समान  मुल्यांकन  करने  सबसे  अच्छा

 em  क्या  हो  सकता है  ।

 प्रत्यक्ष

 कर  बोर्ड  इस  समय  यह  जांच  कर  रहा  है  कि  विधि  में  संशोधन  होने  तक  या  बिना

 संशोधन f  कए  क्या  प्रशासनिक  झनुदेधों  द्वारा
 इसमें  सफलता

 प्राप्त
 को  जा  सकती  &  att  कहाँ

 इस  झ्रोर  ध्यान  दे  रहें  5  WPTIsaT  wer  ot
 तक  ।  सरकार  इस  हुए  द्  लेकिन  सम्पदा  सुए  स  र  बनकर  के  मामले  में  यथा
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 सम्भव  एकरूपता  लाए  भ्र  gH  विश्वास  है  कि  सभा  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखेगी  ।

 काले  वन  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।  इस  wan  में  कालडर  ale  वायु  समिति

 के  प्रतिवेदन  का  भी  किया  गया  ।

 भी  ga.  रामगोपाल  teat  )  :  इसका  प्रयोग  ae  के  विधायकों  को

 एक़  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  के  लिए  किया  जा  रहा

 थी  ade  भ्र ग्र वाल  :  अन्न  प्रदेश  में  अल्प  सम्यक  सरकार  के  लिए  क्यों  नहीं  ?

 )

 श्री  कृष्ण  काले  घन  की  बात  को  हम  अ्रनदेखा  नहीं  कर  सकते  ।  हमें  इस

 पर  गम्मीरता  से  सोचना  चाहिए  we  यह  बात  स्वयमेव  होनी  चाहिए  शौर  आपके  पास  कुछ  मूल

 तथ्य  होने  चाहिए  ।  सरकार  का  ध्यान  इस  प्रश्न  की  झोर  दिलाया  गया  था  ।  ae  निश्चय  किया

 गया  कि  देश  में  बिना  हिसाब-किताब  के  कितनी  ara  हो  रही  इसका  पता  लगाने  काम

 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं  नीति  संस्थान  को  सौंपा  जाये  ate  1982  कुछ  विचारणीय

 विषय  भी  रखे  गये  ate  उन्हें  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  दो  ag  का  समय  दिया

 गया  ।  हमें  ग्रा  है  कि  1984  तक  यह  संस्थान  प्रतिवेदन  दे  सकेगा  इस  दस्तावेज

 पर  आगे  वाद-विवाद  किया  जा  सकता  ewe  काले  घन  के  विभिन्न  पहलु ग्र ों  पर  चर्चा  की  जा

 सकती  है  ।  पह  बहुत  ही  नाजुक  we  पेचीदा  विषय  है  wale  इस  प्रतिवेदन  में  राष्ट्र  भर  में

 विवाद  किया  जा  सकता  कौर  तब  तक  किसी  निर्णय  पर  पहुंच  सकते हैं  ।

 शायद  यह  प्रतिवेदन  दे  दिया  गया  हैं  । थी  wat  दत्त

 श्री  कृष्ण  :
 नहीं

 अभी  नहीं  दिया  गया  ac  हमें  आशा  है  कि  इस  ag

 झक्तुबर-नवम्बर  तक  प्रस्तुत  कर  दिया  जाएगा  ।  श्रद्धा  है  तब  तक  हम  ध  यं  रखेगे  भ्रांत  तभी

 हम  इस  पर  वाद-विवाद  करेंगे  ।

 थमी  कमल  दत्त  :  यह  तब  हो  सकता  है  जब  श्राप  उसे
 समा पटल  पर

 रखने  का

 भी  कृष्ण  :  श्री  श्री  यादव  कौर  कई  अन्य  मित्र  फिल्म  क्षत्र  फ़िल्मों

 प्रघिवक्ताशं  वास्तुविद ों  इ  जीनियरों  तथा  कई  अन्य  बातों  के  बारे  में  बोले  हम  सभा  में

 geal  के  उत्तर  में  बताते  रहे  हैं  कि  दिल्ली  आदि  में  फिल्म  क्षेत्र  के  लेखों  को

 देखा  गया  दै  झर  मैंने  बड़े-बड़े  फिल्मी  निर्माताओं  कौर  निदेशकों  विरूद्ध  बकाया

 की  सूची  सभा  पहल  पर  रखी  है  कौर  मंत्रालय  का  यह  प्रयास  रहा  है  कि  देश  में  कर

 अनुसार  करों  की  राशि  एकत्र  की  ।  सामान्य  आयकर  कौन  बकाया  राशि  21

 1984  तक  1700  रूपये  धनकर  की  राशि  200  करोड़  प्लोर  सम्पदा  शुल्क  कौ
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 बकाया  uf  18  करोड़  रुपये  थी  ।  अब  इस  समय  मान  में  इस  राशि  में बद्धि  होती  है  ।  चैकित

 जुन-जुलाई  में  इस  राशि  में  गिरावट  की  प्रवृति  होती  है  ।

 हम  सभी  उपाय  कर  रहे  एक  निदेशक  भी  है  जो  विशेष  कार्य  का  प्रभारी

 है  पौर  नो  प्रौद्योगिक  एका  शिकार  हों  के  1:  मुख्य  समूहों  के  सम्बन्ध  में  मूल्यांकन  का  काम

 देखता  है  मद्रास  बंगलौर  कौर  हैदराबाद  शादी  सभी  बड़े  नगरों  में  फिल्म  के

 मामलों  से  निपटने  के  लिए  विशेष  सकील  बनाये  गये  हैं  ।

 श्री  मल  दत्त  ने  कुछ  कम्पनियों  का  उल्लेख  किया  है  यदि  कोई  कम्पनी  वह  आयकर  पा

 निगम  कर  नहीं  देती  जो  ऐसे  देवा  के  कानून  के  AGE  दना  चाहिये  तो  ag  गलत  है  ।  यदि  उन्हें

 शाक  है  कि  कोई  कम्पनी  निगम  कर  नही  दे  रही  तो  वह  इसे  मेंरे  ध्यान  में  लायें  हम  निश्चय  ही

 जरूरी  कार्यवाही  करेंगे  |

 थो  aaa  दत्त  :  लोकलेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  में  बताया  गया है  ।  वे  कर  श्रपबंचन  नहीं

 कर  वे  तो  कर  विधियों  तथा  करों  से  बचने  के  तरीकों  का  लाभ  उठा  रहे  जो  आपने  उन्हें

 दिये है  ।

 शो  एस  कृष्ण  :  यदि  कोई  विधि  मके  ख  या  ग  कम्पनी  से  कोई  विशेष  कर

 लेने  से  रोकती  है  तो  ara  arse  मने  पह  नहीं  पुछ  सकते  कि  मैंने  कर  क्यों  नहीं  लिया

 न्याय।लय  भी  है  कौर  उनकी  व्याख्या  को  हम  मानने  के  लिए  बाध्य  हैं  ।  सरदी  वे  न्यायालय  में

 जाते  हैं  श्र  यदि  किसी  श्रदीलीय  न्यायाधिकरण  प  न्यायालय  के  हस्ती  प  के  कारण  हम  कोई

 कर  नहीं  ले  पाते  तो  हम  aad  है  कि  उस  कम्पनी  द्वार  देय  है  तो  हम  किसी  बड़ी  न्यायालय

 में प्र पील  करने  के  भ्र ति रिक्त  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  तथापि  हम  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन

 परे  सक्रि  रूप  में  विचार  कर  रहे  हैं  कौर  जब  हम  को  गई  कायंवाही  के  बारे  में  सभा  के  बताने

 के  लिए  wat  तो  शायद  हम  कह  सकेंगे  कि  सरकार  आगे  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है  |

 शी  सतीश  श्रग्रबाल  :  आपने  aah  बताया  है  कि  31  मान  तक  ara  घनकर  भोर

 सम्पदा  शुल्क  के  रूप  में  2000  करोड़  रूपये  से  श्रमिक  की  cif  बकाया  थी  ।  इतनी  भारी  कर  की

 राशि  देनी  बाकी  है  ate  फिर  भी  ये  लोग  वित्तीय  संस्थानों  से  ऋण  ले  रहे  हैं  ।  बाप  ऐसा  तंत्र

 क्यों  नहीं  बनाते  कि  यदि  ये  लोग  वित्तीय  संस्थानों  से  करा  लें  तो  उसमें  से  कर  कौ  रानी  काट

 ली  जाये  ?  तब  कोई  मकदमेबाजी  या  न्यायालय  का  रोका  देवा  नहीं  होगा  जेसा  कि  इस  समय

 कई  मसलों  में  हो  रहा  है  ।  लोक  लेखा  समिति  ने  अलग-अलग  ares  दिये  हैं  कि  न्यायालयों

 में  कितनी-कितनी  राशि  के  मामले  निपटाये  जाने  हेतु  बकाया  लेकिन
 जिन  मामलों

 में  कोई

 रोकादेश  या  न्यायालय  को  मामला
 नहीं

 उनमें  यदि  विक्रय  संस्थाएं  या  बेक  ऋण  देते  हैं  तो

 पहलां  काम  राजस्व  की  होना  चाहिये  और  कर  की  रानी  काट  कर  सीधे  सरकार  को  at  art

 चाहियें  ।  कृपया  सुझाव  पर  विचार  करें  ।

 श्री एस  एम  कृष्ण  :  मैं  इस  सुभाव  को  एकदम  नहीं  मान  सकता  ।  इसमें  कई  घ्नन्प  ard

 भी  हैं  '  यदि  वित्तीय  संस्थाएं  किसी  विशेष  कम्पनी  को  कुछ  राशि  ऋण  के  रूप  में  देती  हैं  तो
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 राशि  पिछड़े  क्षेत्र  में  नया  उद्योग  लगाने  के  लिए  भी  हो  सकती  है  ।
 यदि  वित्तीय  संस्था  द्वारा  दो

 गई  राशि  में  से  कर  की  रा  दि  पहले  ही  बांट  ली  जाती है  तो  पीछे  हे  क्षत्रों  का  क्या  होगा
 ?

 ी  gala  :  ड्राप  खर  छोड़  सकते है  ।  यदि  मैं  पिछड़े  क्षत्र  में  कोई  उद्योग

 स्थापित  करने  लगा  हूँ  तो  उसमें  से  यह  न  kal aTel  जाये  ।  श्राप  इसके  लिए  कोई  तन्त्र

 बनाया  |

 श्री  कृष्ण  :  यह  विचारार्थ  सुभाव  है  ।  सव  श्री  सतीश  परमल  दत्त  कौर

 मूलचन्द  डागा  ने
 विदेशियों

 तथा  भारतीय  नागरिकों  भारत  में  फिल्मों  की  शुटिंग  से  होनें

 वाली  ala  को  मुक्त  रखने  के  बारे  में  कहा  है  ।  इन्हें  मुक्त  रखने  का  कारण  यह  है  कि  विदेशी

 फिल्म  fantail  के  कर  निर्माण  के  wae  में  कई  प्रशासनिक  कठिनाइयां हैं  ale  फिल्म  भी  शुटिंग

 पर  कर  की  राशि  कुछ  झ्र धिक  नहीं  होती  ।  मुश्किल  से  ऐसी  4  या  5  फिल्में  होती  हैं  '
 कर  मुक्त

 करने  से  विदेशियों  भारत  में  फिल्म  को  शुटिंग  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलेगा  ग्रोवर  यहां

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  भारतीय  तकनी  को  रोजगार  मिलेगा  प्रौढ़  पर्यटकों  को

 आकर्षित  करने  के  लिए  प्रचार  भी  होगा  :  इस  बारे  में  ये  चार  मध्य  कारण  हैं  ।  उदाहरणों

 00  प

 इस  देश  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  अनार  पूरे  विश्व  में  पर्यटकों  को  भारत  देखने  के  लिए  ख़ाक  षित

 करने
 के  लिए  गाँधी  फिल्म  ने  aar  भूमिका  निभाई  है  इस  बारे  में  हाल  ही  में  प्रदान  पूछा

 गया  था  ताकि  पर्यटक  जाकर  उस  धरती  को  देख  सके  जहां  महात्मा  गांधी  ने  इसे  देश  में  भारी

 क्रांति लाई  थी

 x  कि  क्या  इस  छट  से  मारती पों  को  लाभ at  सतीश  aval  की  कुछ  या काय

 ।  इम  छूट से
 भारतीयों  को  लाभ  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  यह  रियायत  saa

 अ्रनिवासी  व्यक्ति  को  उपलब्ध  होगी  जो  एक  ऐसा व्यक्ति  है  जो  मौत  का

 नागरिक  नहीं  है  निवासी  भारतीय  के  पहलू  पर  ध्यान  दिया  गया  अथवा

 कोई  ऐसी  फर्मे  है  जिसका  कोई  एसा  भागोदार  नहीं  है  जो  भारत  का  नागरिक  है  य

 जो  भारत  मं  निवासी  ,  क्यों  उनके  यहां  पर  हमेशा  भागीदार  हो  सकते  हैं  शरर  भागीदार

 पुरी  कमीशन  तथा  विभिन्न  अरन्य  सुविधायें  प्राप्त  हो  सकती  इसे  भी  शामिल  नहीं  किया

 गया  waar  कोई  ऐसी  कम्पनी
 है

 कोई  शेयर  घारक  नहीं  है  जो  भारत  का

 नागरिक  है  अथवा  भारत  में  निवासी  है  ।  झ्  एक  भारतीय  नागरिक  द्वारा  यह  सुविधा  किस

 प्रकार  ली  जा  सकती  है
 ?  छत  ऐसी  aarat  का  समाधान  किया  जना  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  wea  मुद्दे  हैं  सनौर  हम  निश्चित  रूप  से  इन  पर

 ध्यान  देंगे  क्योंकि  भारत  सरकार  के  संसाधनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  इन  मुद्दों  को  उठाया  गया

 ताकि  इन  संसाधनों  को  देश  में  विकास  कार्य  पर  ad  किया  जा  सके  ।  श्र  मैं  सदन  को  राजस्वों

 की  वसूली  के  बारे  में  श्राइवासन  दे  दू  कि  सरकार  संसद  सदस्यों  द्वारा  यदा-कदा  दिये  गये  किसी

 भी  सुभाव  का  निश्चित  रूप  से  स्वागत  करेगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।
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 भाद्र 1  (  )  कराधान  विधि  विधेयक  जारी

 श्री  होश  कुमार  ग  गवार  (areata )  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूँ  ।  मैंने  ara

 की  सुचना  देने  वाले  व्यक्तियों  के  बारे  में  मामला  उठाया  था  जिन्हें  गत  15  से  20  वर्षों  से  उचित

 रूप  से
 पुरस्कृत

 नहीं  किया  गया  है  ।  वे  कई  दिनों  से  बोट  क्लब  पर  भूख-हड़ताल  पर  हैं  ae  मैं

 जानना  चाहता  ‘fe  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कर  रही  है  ।  उन्हें  15-20  वर्षों  से  बकाया  राशि

 का  भुगतान  किया  गया  है  कौर  उन्हें  इस  सूचना  के  लिए  कोई  भी  नहीं  दो  जाती  हूँ  ।

 इनमें  से  प्रतिकाश  व्यक्ति  मद्रास  के  हैं  ।

 शी  एस  कृष्ण  :
 श्री  गंगवार  ने  इस  मुद्दे  को  उठाया  कौर  मुझके  खेद  है  कि  मैंने

 इसका  उत्तर  नहीं  दिया  ।  यह  मामला  कई  बार  मेरे  ध्यान  में  गया  है  लेकिन

 दुर्भाग्यवश  कुछ  मेरे  नियम  हैं  जो  यह  पता  लगाने  के  सलाम  में  लागू  होते  हैं  कि  सुचना  देने  बाला

 ब्यक्ति  कौन  कभी-कभी  सूचना  देने  वाले  व्यक्त  द्वारा  सुचना  दी  जाती है  लेकिन  जब

 विक  अथवा  तलाशी  अथवा  माल  को  बरामदगी  होती  है  तो  परस्पर  विरोधी  रिपोर्ट  होंती हैं

 जिससे  संदेह  की  गु  जाइए  रह  जाती  है  कि  वास्तव  में  सूचना  देने  वाला  ब्यक्ति  कौन

 कभी-कभी  सुचना  देने  वाले  लोगों  के  दल  में  परस्पर  संघर्ष  होता  जहां  कहीं  हम  स्वतः  सूचना

 देने  वालों  की  पहचान  कर  सकते  वहां  हम  उसको  पुरस्कार  देने  के  प्राधिकारियों  को  कह

 सकते  हैं  ।  कभीकभी
 मुकदमेबाजी

 भी  हो  जाती  है  ग्रोवर  पुलिस  को  शिकायतें  को  जाती  हैं  ।  अरत

 सुचना
 देने  वालों  को  पुरस्कार  देने  में  ये  कठिनाइयां  हैं  लेकिन  '  सरकार  कहा  कि  सुचना  देने

 वाले  कुछ  पुरस्कार
 पाने  के  लिए  हकदार  हैं  ग्रौर ये  पुरस्कार  उन  को  दिये  जामेंगे  ।

 श्री  हरीश  कुमार  मद्रास  के  इन  सुचना  देने  वालों  के  मामले  में  कोई  रसीदें  जारी

 नहीं की  गई  हैं  A

 ait  कृष्ण  :  मैं  इसे  देखू
 गा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 प्राय-कर  1961,  घन-कर
 1957,  दान-कर  झ्जिनियम

 1958,  कम्पनी  श्रमिक  1964,  श्रीनिवास  निक्षेप  स्कीम

 1974  शरीर  ब्याज-कर  1974  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खंड  2  से  14  विधेयक  के  da  बने ।!*

 प्रस्ताव  स्वीकृत
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 25  1985
 कराधान  विधि  )  विधेयक

 जारी

 ा

 खंड  2  से  14  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 az
 15

 श्री  मु  चन्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पृष्ठ  7,  पंक्ति  24  कौर

 श्प्दो  लाख  के  स्थान  पर

 लाख  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |  (1)

 पृष्ठ  ह  पंक्ति

 लाख  के  स्थान  पर

 लाख  प्रतिस्थापित  किया  गया  ।  (2)

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  29

 लाख  रुपये  के  स्थान  पर

 cata  लाख  रुपये ਂ  '  प्रतिस्थापित  किया  ।
 (3)

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  ग्राम  जो  कप  एग्जेम्पशन  दे  रहे  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि  राज  प्रापर्टी  की  वेल्यू  250  sama  बढ़  गई  है  ।  जो  मकान  पहले  दो  लाख  का  राज

 वह  पांच  लाख  का  है  ।  इस  वैल्यू  के  बढ़ने  को  देखते  हुए  झाप  एग्जेम्पशन  क्या  देना  चाहते  हैं  ?

 यदि  बे  इन्हें  स्वीकार  कर  लेते  तो  यह  ठीक  है  ।

 भी  कृष्ण  :  मैं  चाहता  हुं  कि  मैं  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  करके  झपने  मित्र

 श्री  डागा  को  भ्रनुगहीत  कर  सकता  मैं  इन्हें  स्वीकार  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  को  देखते  हुए  श्राप  अपने  इन

 संशोधनों  को  वापस  ले  रहे  हैं  अथवा  कया  श्राप  इन  पर  श्राग्रहू  कर  रहे  हैं  ?

 ait  कुल  चन्द  डागा  :  मैं इन  पर  प्रा ग्रह  नहीं  कर  रहा हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  सभा  श्री  डागा  को  उनके  द्वारा  रखे  गये  संशोधन  संख्या  1,2  पौर

 3  को  वापिस  लेने  की  अनुमति  देती  है  ?

 संशोधन  संख्या  1,2  कौर  3  सभा  को  अनुमति  से  वापिस  लिए  गए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शब  प्रबल  यह  है  ;

 fz | कि  खंड  15  f  A4T  का  द्ग  बने  ।“”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
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 3  भाद्र
 1906

 कराधान  विधि  विधेयक  जारी

 खंड  15  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  16  से  22  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  हैं  ।  प्रदान  यह  है

 खंड  16  से  22  विधेयक  के  oa  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  16  से  22  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  खंड  23  लें  ।  श्री  ढागा  द्वारा  दो  संशोधन  दिये  गये

 थी  साल  चन्द  डागा  :  मैं  इन्हें  प्रस्तुत  कर  रहा  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  पृष्ठ  9,

 पंक्ति  9  भोर

 Trey  सौ  बीस  दिनਂ  स्थान  पर

 सौ  रस्सी  दिनਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  |  (4)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  28  शरीर

 ga  at  बीस  दिन  के  स्थान  पर

 eva  सो  अस्सी  faaਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।  (5)

 इन  बातों  का  किस  प्रकार  facie  किया  जा  सकता  है
 ?

 मैं  इसे  जानता  अपने

 प्रति  न्याय  करना  है  ।  मन्त्री  महोदय  कहते  हैं  कि  90  दिनों  की  बजाए  120  दिन  में  मामले  पर

 fata  किया  जा  सकता  है  ।  यह  निर्णय  नहीं  किया  जा  सकता  90  ate  120  दिन  के  सोच

 बया  meats  ?

 थी  एम  कृष्ण  :  तीस  दिन  ।

 थ्रो  qa  चन्द  डागा  :  यदि  मैं  संशोधन  पेश  करता  हूँ  तो  इसे  कोई  नहीं  सुनता  है  ।  यदि

 180  दिन  के  भीतर  इस  पर  निर्णय  किया  जाये  तो  यह  ठीक  रहेगा  |  अन्यथा  इसका  कोई  उपयोग

 नहीं  होगा  ।  आप  एक  ऐसा  संशोधन  क्यों  लाते  हैं  जो  सरकार  का  उद्देश्य  पूरा  नहीं  कर  सकता

 यह  उस  seer  को  प्राप्त  नहीं  करेगा  ।  इस  अवधि  के  भौतर  किस  प्रकार  मामले  का  भिनाय

 किया  जा  सकता  है  ?  सरकार  ने  इसको  जांच  करनी  है  भ्र ौर  उन्हें  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 कहना  है  ।  व्यवहारिक  दृष्टि  से  यह
 श्रेय  भव

 हैं  ।

 एक  बार  संशोधन  लाये  जाने  पर  कोई  व्यक्ति  उस  पर  नहीं  सोचता  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति

 कहता  है  ठीक  हैਂ  ॥

 eit
 कृष्ण

 :  वास्तव
 में  श्री

 डागा  ने  उस  पर  विचार  किया  है  हमें  आशा  थी  कि

 वह  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  यही  कारण है
 कि  हमने  90  दिन  कौ  अवधि  को  बढ़ाकर  120  दिन
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 कर  दिए  मैं  श्री  डागा  के  साथ  पूरी  तरह  से  नहीं  सहमत  होना - चाहता  क्योंकि  हम

 इस  अरबी  के  लिए  निर्धारित्तियों  को  दुविधा  में  नहीं  रख  सकते हैं  ग्राहक  श्रधघिकारी  को  आदेश

 पारित  azar  होता  हैं  कौर  इस  श्रधिनिंयंमਂ के  अनुभव  को  देखते  हुए  हम  इस

 निकले  पर  पहुंचे  हैं  कि  90  दिन  की  अवधि  पर्याप्त  नहीं  है  ate  हमने  ag  wale  बढ़ा  कर  1.0

 दिन  कर  दी  है  ga  इसकी  जांच  करेंगे  Wiz  यदि  हम  उसे  ara  के  aged  नहीं  पाते  हैं  तो  हम

 भविष्य  में  स्व  श्री  डागा  के  संशोधन को
 स्वीकार

 क्र
 सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 श्री  क्या  प्राय

 ere
 संशीघने  वापिस

 ले  रहे

 atk  सुर्लंचर्द  डॉगी  :  जाँ  मैं  इन्हें  वापिस
 ले  रहा  हूँ

 उपाध्यक्ष  महोदय :  कया  सभा  श्री  डागा  को  अपने  संशोधन  वापिस  wast  प्रयुक्ति

 देती
 द

 संशोधन  dear  4  ate  5  सभा  को  भ्र नुम ति
 से
 वापिस लिए  गए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  24  से  30  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 तहह  कि  खंड  23  से  30  विधेयक  के  भ्रम  बनें  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 लैंड  23  से  30  विधेयक  में  जोड़  faa  गधे

 खण्ड  31

 थ्री  मूलचन्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 पृष्ठ  13,  पंक्ति

 के  att  सके  पश्चात

 न्यायालय  द्वारा  स्थापित  किया  जावे  |  (6)

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 क्यों  श्राप  झपने  संशोधन  के  लिए  जोर  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  सुलंचत्द  डागा  :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  समा  श्री  डागा  को  भ्र पना  संशोधन  वापस  लेते  की  अनुमति  देती

 कई  माननीय  सदस्य
 :

 हां  ।

 संशोधन  संख्या  6  सभा  को  भ्र नू मति  से  वापिस  लिया
 गया
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 उपाध्यक्ष  महोदय  दनदन  यह  है  |

 खंड  31  से  36  विधेयक  के  aoa  बनें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा

 खण्ड  31  से  36  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 खण्ड  37

 aft  मूलचन्द  डांगा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  17,--

 से  20  के  स्थान  पर

 निम्नलिखित  प्रति  स्थापित  किया  जाए  ।

 “6
 )  उपधारा  (2)  में  किसी  बात  के  होते  हुए  युक्त  उक्त  उपधारा  के  प्रधान

 frat  निर्धारित  द्वारा  संदेय  ब्याज  की  रकम  को  कम  कर  सकता  है  या  मुनाफ

 कर  सकता  यदि  उसका  यह  समाधान  हो  जाता  है  fr—

 (i)  संदाय  से  निर्धारित  को  वास्तव में  कठिनाई

 (ii)  निर्धारित  के  नियंत्रण  से  बाहर  की  परिस्थितियों  के  कारण  व्यतिक्रम

 gut  ग्यारह

 (iii)  निर्धारित  ने  अधिनियम  के  ota  निर्धारण  में  तथा  अन्य  कांयं बा  हितों

 में  सहयोग  दिया  है  :

 जहां  ब्याज  की  रकम  एक  लाख  रुपये  से  स्फटिक  वहां  बोर्ड  की  पुर्व  कृति

 प्राप्त  की  को  जायेगा  |
 (7)

 aa  उपखण्ड  (2)  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  सभी  माग  के  छूट  के  लिए  बोड़ें  के  पास

 जायेंगे  आयुक्त  उक्त  उप-खण्ड  के  श्रन्तगंत  किसी  निर्धारित  द्वारा  देय  ब्याज  को  राशि  को  कम  कर

 सकता  है  अथवा  माफ  कर  सकता  है  यदि  वह  संतुष्ट  है

 संदाय  से  faaifzdt  को  वास्तव  में  कठिनाई  होगी ;

 निर्धारित  के  नियंत्रण  से  बाहर  की  परिस्थितियों  के  कारण  व्यतिक्रम  न्

 कौर

 निर्धारित  ने  अघिनियम  के  अधीन  निर्धारण  में  तथा  प्रत्य  कार्यवाहियों  में

 सहयोग  दिया  है  11.0

 wa  वह  कहते  हैं  कि  छूट  का  प्रत्येक  मामला  न्यायालय  में  जायेगा  ।  साथ  ही  बोले  के  पास
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 पहले  ही  अत्यघिक  काम  है  ।  मेरा  यह  कहना है
 कि  केवल  वे  ही  मामले  न्यायालय में  जाने  चाहिए

 जिनमें  ब्याज  की  ।  लाख  रुपये  से  अ्रधिक  है  ।  इनमें  आयुक्त  द्वारा  निर्णय  दिया  जा

 सकता  हैं  ।  यदि  सभी  मामले  जायें  तो  क्या  होगा  ?

 श्री  एम  कृष्ण  :  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  के  द्ष्टिकोण  में  कुछ  समानता  होनी

 चाहिए  प्रौढ़  यह  समानता  केवल  तभी  सकती  है  जब  मामलों  में  निर्णय  देने  में  बोह  को

 wean स्त  किया  जाये  ।  इन  परिस्थितियों  में  मैं  इसे  नौकर  ad  कर  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्राप  अपने  संशोधन  के  लिए  जोर  दे  रहे  हैं
 ?

 थी  मूलचन्द  डागा  :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  uriza7
 गन  hb  be  क्या  सभों  ott द  डागा  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  अनुमति

 ? देता  है

 कई  माननीय  सदस्य  :

 शोधन  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह

 खण्ड  37  से  39  विधेयक  के  oy  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  feat

 खण्ड  27  से  39  विधेयक  में  जोड़  दिए गए  ।

 खण्ड  40

 भी  मूलचन्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  ;

 पृष्ठ  18,

 पंक्ति  3  के  पश्चात  निम्नलिखित  प्रीत  स्थापित  किया

 यह  भी  कि  ऐसे  सभी  लम्बित  mrtaq,  जिन  पर  mata  ने  इस  afefara  के

 प्रारम्म  होने  तारीख  तक  कोई  कार्थवाही  नहीं  की  नए  fat  में  किए

 जायेंगे  11.0
 (8)

 माना  कोई  ब्यक्ति
 बो  को  ast  देता  है  ।  क्या  माननीय  मन्त्री  मुझके  यह  बतायेंगे  कि

 are  के  पास  कितनी  1000,  2000  अथवा  3000  लम्बित  पड़ी  हुई  है  ?  इन  सभी  तथ्यों

 का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  जेसा  कि  आपने  उन्हें  कहा  उन्हें  सभी  कारण  बताने
 के  लिए  कहना  ताकि  वे  नई  श्रजियां  दे  सकें  सतह  मैंने  कहां  *'परन्तु  यह  भी  कि  ऐसे
 समी  लम्बित  जिन  पर  आयोग  ने  इस  अघिनियम  के  प्रारम्भ  होने  को  तारीख  तक  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  नये  सिरे  से  किए  जायेंगे  ी  आपने  कहा  कि  आयोग  उन्हें  माफ  कर  देगा  ॥
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 य

 मैं  कहता  हूं  कि  यदि  आवेदन  बोर्ड  के
 समक्ष  लम्बित  हैं  तो  इन  सभी  कारणों  का  उल्लेख

 किया  जाना

 थी  कृष्ण  ;  जिन  कर  दीवारों  ने  निपटान  आयुक्त  को  निपटान  के  लिए  पहले

 ही  श्रावेदन  दायर  किए  हैं  उन्हें  यदि  संशोधित  कानून  के  श्रन्तगंत  नये  grader  देने  के  लिए  कहा

 जाये  तो  यह  उनके  लिए  कष्टप्रद  होगा ।
 मैं  quar  हु  कि  जिन  व्यक्तियों  ने  विंमान  कानून  के

 झम्तगंत  श्रावेदन  दिये  हैं  उन्हें  उस  समय  जब  उन्होंने  आवेदन  दिया  था  प्रवृत्त  कानून  के  उपबन्धों

 द्वारा  ही  शासित  चाहिए  ।  मेरे  संशोधन  का  यही  तर्काघिार  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्राप  इसके  लिए  जोर  दे  रहे  हैं  ?

 चन्द  डागा :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कपा  समा  श्री  डागा  को  झपना  संशोधन  वापस  लने की  अनुमति

 देती  है
 ?

 कई  माननीय  सदस्य  :  हों  ।

 संशोधन  संख्या  8  सभा  को  agate  से  वापस  लिया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रशन  यह

 बवण्डर  40  fataa  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  |

 खण्ड  40  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  ।

 खण्ड  40  से  47  विधेयक  के  aa  बनें  ह

 बर्ताव  स्वीकृत  हना  |

 aes  40  से  47  बिघेयक  में  जोड़  fag  गए  |

 खण्ड  48

 शी  चन्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पंक्ति  3  से  11  तक  के  स्थान  घर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 eta  जिनसे  ऐसी  ara  हुई  राय  के  किसी  स्रोत  के  लिए  उसके  द्वारा  रखो

 जाने  वाली  लेखा  बहियों  खंड  तथा  (a)  के  भ्रन्तगंत  भाने  बाले  मामलों

 में  तलाशी  की  ade  से  पूर्व  झ्र मिलि खित  नहीं  की  जाती  या  श्रमिलिखित  नहीं  किए
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 पकड़ी
 जाते  कौर

 यदि  तलाशी  के  दौरान  लेखा  afgat  दल

 जाती  हैं  या  उसके  समक्ष  प्रस्तुत  की  जाती  हैं

 खड़
 के

 eater  जाने  ara  मामलों  ऐसे  संब्यवहारों  जो  तलाशी  की

 तारीख  को  हुए  लेखा  बड़ियों  में  प्रतिलिपित  हुआ  माना  यदि  उन

 "aan
 बहारों

 के  संगत  रसी  दें  या
 दस्तावेज

 तलाशी  करने  बाले  दल  ढारों  बरामद

 किए  जाते  हैं
 हैं  यां  जो  तलाशी  को  कार्यवाही  के

 दौरान  प्राधिकृत  प्राधिकारी  के के  समक्ष

 बेश  किए  जातें  हैं  सर
 यदि  प्राधिकृत  अधिकारी ऐ  सब्यब्रहारों  की  वास्तविकता

 के  बारे  में  संतुष्ट  हैं  ।

 घारा  273%  की  उपचार  (1)  के  नीचे  दिए  गए  स्पष्टीकरण  2  के  उपबंधों  के  सार

 क

 के  सामने  किया  गया  कोई  प्र कटी कररा  उसे  दंड  या  afaataa  से  तब

 कोई  मुक्ति  प्रदान  नहीं  जब  तक  कि  आयकर  1961  की

 धारा  273  के  अ्रघीन  श्रमायुक्त  ऐसा  कोई  sear  नहीं  देता  ।  (¥)

 झगर  किसी  के  यहां  सोचें  एण्ड  सीजर  के  दौरान  पांच  तौले  सोना  या  फारेन  एक्सचेंज  मिलता  है

 तो  उसको  गिरफ्तार  कर  लिया  जोता  है  ।  मान  लीजिएं  कि  सच  के  दौरान  एक  आदमी  के  यहां  दस

 लाख  रुपया  सिला  ।  वह  went  कहता  है  कि  इसकी  geet  मेरी  बही  में  मैं  कहता  हूं  कि

 इस  बात  को  नहीं  मानया  जब  तवा  कि  सच  के  दिन  से  पहले  किताब  में  weary  न  state

 भ्रमर  सच  के  दिल  ही  कोई  ट्रांजेक्शन  हुमा  तो  सच  के  दौरान  ही  डाकुमेंट्स  वगेरह  को

 इज्ड  आफिसर  के  सामने  पेदा  न  किया  जाए  ।

 मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  किस  तरह  zag  ड  होता  मैं  एफ  शि जि नेस  मैंन  हूं  ।  मैं

 एक  कपड़े  की  दुकान  चला  रहा  हूं  पौर  एक  ATT  एजेंट  की  ।  अगर  मेरी  कपड़े  को  दुकान  से

 दस  लाख  रुपया  तो  बही  में  act  होनी  चाहिए  कि  gh  दस  लाख  रुपया  मिला  है  ।

 मेरी  waste  का  तात्पर्य  यह  है  कि  झगर  सच  के  बात  ही  डाकुमेंट्स  पेश  किये  जाते  तभी

 परपज  सब  होगा  |  जगर  यह  प्राचीन
 नहीं  मि हिरी

 तो  कोई  भी  राइमी  बाद  में  किताब

 weet  कर  सकता

 फर्जे  कीजिए  कि  मेरे  यहां  दस  लाख  रुपया  मिला  है  कौर  मैं  कह  देता  हूं  कि  यह  रुपया

 मुक्के  अपने  एक  रिश्तेदार  से  मिला  है  ।  इस
 सूरत

 में  मुझके  सच  के  दौरान  ही  इसकी  एंट्री  दिखानी

 चाहिये  कि  मेरे  पास
 रिश्तेदार

 के  यहां  से  रुपया  दाया
 &,

 वर्ना  बाद
 में  रिश्तेदार  geet  कर  लेगा

 कि  मैंने  रुपया  दिया  है  ।  कृपया  इसे  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  करें  |

 मेरा  निवेदन  है  कि  मेरे  संशोधनों  का  नो  उत्तर  दिया  गणा  है  मैं  उनसे  बिल्कुल  भी  संतुष्ट
 नहीं  हूं  ।  माननीय  मंत्री  सन्तुष्ट  नहीं  कर  ar:  मैं  यह  मी  कह  सकता  हूं  कि  अधिकारियों
 ने  भी  इन  सब  बातों  पर  विचार  नहीं  किया  है  |

 न  f-  ी चाहता  g  चोदे  1.0  न  ही  डाकुमेंट्स  में  रुपये  सोर्स  की  sect  दिखाई  जानी
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 जारी

 वह  कह  देगा कि
 मैं  तो  रुपया  वहाँ  से  लाया  हूं  ।  अगर  उसने  सच  के  दौरान  बताया  दे

 तो  श्रोवजेक्ट  सच  नहीं  होगा  |

 जांच  के  दौरान  केवल  संगत .  दस्तावेजों  को  ही  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  कौर  उसके

 बाद  नहीं  |  प्रिया  उस  रुपये  को  जब्त  किया  जाना  चाहिए  ।  वहू  10  लाख  रुपये  जब्त  कर  लेना

 चाहिए  i

 थी  :  हमें  रिधारिती  को  अपना  मामला  बनाने  के  लिए  cater

 भ्र वसर  देना  है  क्योंकि  यही  कानून  का  यही  अभिप्राय  है  ।  मत  are  ऐसी  आकस्मिकता ओं  की

 परवाह  नहीं  करता  है  कौर  इसलिए  यह  स्वीकार्य  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  श्राप  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  क्या  सभा “

 श्री  मूलचन्द  डागा  द्वारा  पेश  किये  गए  संशोधन  संख्या  9  को  वापस  लेने  की  अनुमति  देती  है  ।

 संशोधन  संख्या  9  सभी  को  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  48  ate  49  विधेयक  के  अग  बनें  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड  48  wit  49
 वबघेथक

 में  जोड़  दिये  गए  ।

 खंड  50

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  डागा  क्या  आप  अपना  संशोधन  पेश कर  रहे  हैं  ?

 eft  मूलचन्द  डागा :  wat

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  खंड  50  से  84  को  सभा  में  aaa  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रदान यह  है  :

 fe  खंड  50  से  84  विधेयक  के  रंग  बनें  ही

 प्रस्ताव  स्वागत  |

 खंड
 50

 से
 84

 विधेयक  में  जोड़  दिए  गए
 ।

 खंड  1,  श्रघिनियमन  सुत्र
 तथा  विधेयक  का  पुरा  नाल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 खंड  1,  श्रघिनियममन  सुत्र  तथा  fata  का  नाम  विधेयक  के  भंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
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 खंड  |,  अधिनियम  सुत्र  itz  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।

 ga,  मंत्री  महोदय  यह  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पारित  किया उपाध्यक्ष  महोदय

 थीं  कृष्ण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  a

 उप  ज x प्पा  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  :

 fa  विधेयक  पथरीले  किया  जात  ।'

 श्री  राजेश  कुमार  सिह

 +  r=  ier श्री  tag  कुमार  सिह  (  )  अन्य ८1 ।  |  BIAS,  य  सतीश  अग्रवाल  जी

 बन् ने  बहुत  से  सुभाव  दिये  हैं  कौर  सन्नी  जी  ने  छ  तसी  बातो  का  श्राइवीसन  भी  दिया  है  ग्रोवर  कुछ

 बातों  का  जवाब  नहीं  दिया  ।  फिर  भी  हम  कुछ  हद  तक  इसका  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।  मैं  तीन

 कहना  चाहता  हूं  एक  तो  करप्शन  अय  कर  विभाग  में  बहुत  है  ।  श्राप  कितने  ही

 लियम  वना  लें  जब  तक  कड़ाई  नियम  seq  टेक्स  aga  करने  वालों  पर  लागु  नहीं  करेंगे  तब

 तक  निश्चित  रूप  से  चोरी  नहीं  रुक  शांति  ।  मत्री  जी  को  तो  ag  भी  मालूम  नहीं  होगा  कि  कब

 तक  कितने  केस  डींग  कितनों  के  खिलाफ  काय  वाही  कितनी  aaa  हुई  ।  तलाशी  होती  है

 अर  बात  वहीं  दब  जाती  कम  से  कम  गलत  अधिकारियों  के  खिलाफ  कड़ाई  से  कार्यवाही  की

 जानी  देश  में  काला  घन  इतना  फेल  गया  है  कि  उससे  सारी  बिगड़  रही  है

 लोगों  को  चीजें  नहीं  मिल  रही  हैं  एक  आदमी  20U  रुपये  में  चीज  खरीद  सकता  aes  बगलों  में

 रह  सकता है  ।  इन  बातों  पर  सरकार  को  सख्ती  से  कार्यवाही  करनी  चाहिए  wie  अधिकारियों  को

 भी  जांच करनी  चाहिये  ग्रुप  बहुत  से  ग्रीवा  रियों  के  बंगले  देखिये  क्या  हू  लत  है  ?  जनता  पार्ट

 के  समय  में  विधान  सभा  का  सदस्य  था  तो  सदस्यों  से  कहा  गया  कि  वह  अपनी  सम्पत्ति  का  ब्यौरा

 सरकार  अधिकारियों  से  भी  ब्यौरा  लोक  सभा  ait  बिधान  सभा  के  सदस्यों  से  डिल्ले रे  शन

 लें  तो  मालूम  होगा  कि  किसके  पास  कितनी  सम्पत्ति  है  ।  मालूम  नहीं  होता  है  ब्लैकमनी  कहां  से

 न  रहा  है  ।  लाखों
 करोड़ों

 रुपये  इन्ही  डाक्टरों  के  पास  जमा  ऐसे  लोगों  के  नाम  गजट

 में  प्रकाशित  होने  चाहिएं  ale  जिन  लोगों  को  ब्लैक  लिस्ट  किया  जाता  है  उनके  खिलाफ  कायंवाहूँ

 करनी  चाहिए  आर  वह  लिस्ट  डिक्लेयर  करनी  चाहिए  ताकि  जनता  को  मालूम  हो  सके  कि  यह

 कंपनी  घन  के  पीर  हैं  ।

 थी  रामावतार  शास्त्रो  :  उपाध्यक्ष  प्रथम  वाचन  के  समय  मेरे  दल  का  कोई

 सदस्य  बोल  नहीं  क्यो कि  झपने
 जब  नाम  तब  वह  उपस्थित  नहीं  थे  ।

 मैं  दो-तीन  बातें  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  इस  संशोधन  विधेयक  के  जरिये  6  कानूनों  को

 संशोधित  fear  जा  रहा  जिनमें  श्राप कर  1961  सम्पत्ति  कर  1957

 गिफ्ट  ै ट्क्स  195  कम्पनी  प्राफिट  सर-टैक्स  ऐक्स  1958  इन् ट्रस्ट  faa

 1974  है  कम्पलसरी  डिपाजिट  स्कीम  1974  शामिल  इन  तमाम  अधिनियमों
 को  इस  प्रधान  विधि  (dared)  विधेयक  के  जरिए  संबोधित  किया  जा  रहा  है  ।
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 उपाध्यक्ष  इस  देश  में  जो  टेक्स  का  ढांचा  वह  जनता  के  हितों  के
 अनुकूल  नहीं

 है  ।  इस  ढांचे  का  लाभ  ज्यादा  से  ज्यादा  हिन्दुस्तान  के  इजारेदार  पु  जीती  धनी  पैसे  वाले  उठा

 रहे  हैं  तर  सरकार  उनके  विरुद्ध  कोई  कारगर  की यं वाही  करने  में  अपने  को  समेत  नहीं  पाती

 है  ।  झगर  ऐसी  बात  न  होती  तो  जो  बड़-बड़  इजारेदार  जिनके  पास  पार  सम्पत्ति  जो

 भक्तों  को  चोरी  करते  हैं  उनकी  सम्पत्ति  इस  प्रकार  से  छलांग  लगाती  हुई  नहीं  बढ़ती  चली

 जाती  ।  इस  बात  का  सबसे  बड़ा  उदाहरण  यह  है  कि  इस  देश  के  जो  सबसे  बड़े  पु  जीती

 बिड़ला  उनके  टोटल  सेट्स  1951  में  [5  करोड़  के  थे  जो  कि  qa  दो  हजार  करोड़  के  हो

 गए  हैं  ।  जाहिर  है  कि  इसमें  करों  की  चोरी  के  बहुत  सारे  रुपये  शामिल  हैं  ।  34  साल  में  उनके

 अ्रसट्स  में  140  गुना  वृद्धि  हुई  है  ।  उनके  कमेंट्स  तो  !  40  गूना  बढ़े  हैं  लेकिन  उनका  कर  कितने

 गुना  बढ़ा  है--यह  नगर  मंत्री  बतला  सके  तो  बतायें  |  इसी  प्रकार  से  हमारे  देश  में  जो  ग्रन्थ

 इजारेदार  पू
 जीती  हैं  उनको  सम्पत्ति  भी  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 इन  इजारेदार  पु  जी पतियों  के  ऊपर  बक्सों  के  बकाए  की  जो  फिगर  आपने  दी  है  उसको

 मैं  कोड  करना  चाहतों  हूं  कुल  मिलाकर  एक  हजार  करोड़  रुपये  का  gag  का  बकाया  इन  लोगों

 पर  झ्रापने  बताया  है  |  कस्टम  ड्युटी  मैं  260  करोड़  और  इन्हीं  के  अनुसार  सेन्ट्रल  एक्साइज

 ड्यूटी  में  460  करोड़  है  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  नियम  94  के

 प्रस्ताव  पर  कि  या  विधेयक  संबोधित  रूप  यथास्थिति  पारित

 किया  चर्चा  fatto  के  समर्थन  में  या  उसे  स्वीकार  करने  के  लिए  दिये  गये

 ग्रीकों  तक  सीमित  होगी ।  भाषण  करते  समय  सदस्य  विधेयक  के  ब्यौरे  या  उससे

 अधिक  निवेश  नहीं  करेगा  जितना  कि  उसके  प्रतीकों  के  प्रयोजन  के  लिए  झावइयकता  है

 जो  कि  सामान्य  रूप  के  होंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  निर्णय  देना  मेरा  काम  है  ।

 भी  रामावतार  seat  :  उपाध्यक्ष  मैं  यही  साबित  कर  रहा हूँ  कि  ब्लेक  मनी

 बढ़  रही  जिसका  ब्योरा  यहाँ  देने  को  dart  नहीं  वित्त  मंत्रो  भट से  कह  देते  हैं

 कि  हमारे  पास  ming  विश्वस्त  नहीं  है  यह  कहकर  रफा-दफा  कर  देते हैं  ।  1981  में  इसी

 हाउस  बीयर-बांड  स्कीम  पास  की  गई  थी  ।  ब्लैंक  मनी  शायद  उस  समय  दस  हजार

 करोड़  रूपया  थी  लेकिन  300  करोड़  रूपया  वसूल  करने  के  बाद  वह  स्कीम  फीसदी  गई ।

 इत  प्रकार  लोगों  के  पास  बहुत  बकाए  पड़ें  हुए
 हैं  मैं  आपको  एक  ही  उदाहरण  देना  चाहता  हैं

 इन्ही  मंत्री  जी  ने  24.7.६4  को  राज्य  सभ  में  कहा  qT——

 मंत्री  ने  बताया  था  कि  31  1984  को  बड़ी  कम्पनियों  की  कौर

 कै
 उत्पादन  शुल्क  की  460  करोड़  रूपए  की  राशि  थी  |

 1981  से  1984  तक  12.005  जगह  छपे  मारे  गए  लेकिन  उनमें  सम्पत्ति  fat  86.61

 मेरे  कटने  का  मतलब  यह  हैं  कि
 करोड़  रूपये  जब्त  की  गई  है  ।  यह  बहुत  ही  कम  राशि  है  ।

 आपको  छापे  भ्र ौर  ज्यादा  मारने  चाहिए  ale  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  उनके  पास  निकाला  जाना
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 चाहिए  ।  नगर  पैसा  नहीं  होगा  तो  जाहिर  बात  है  किं  बड़  लोग  कौर  धनखड़  होते  जायें  इस  तरह

 का  कानून  बनाने  से  उनको  फायदा  होगा  कौर  उनके  पास  काला  घन  भी  बढ़  गा
 ।

 मैं  आपको  एक

 भभोर  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  लोग  जब  जमीन  बेचते  तो  बेचेंगे  तान  लाख  में  झर  रजिस्ट्री

 fas  एक  लाख  की  करायेंगे  ।  इस  तरह  भी  काले  धन  में  बढ़ोत्तरी  होती  है  इसको  भी  श्राप  को

 सख्त  कदम  उठाकर  रोकना  ताकि  इस  प्रकार जो  पेसा  पचाया  जा  रहा  वह  न  पचाया

 जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  य्रापने  वहुत
 महत्वपूर्ण  ७ चक  उठाए  है  ।  बहुत  |  सब  माननीय

 मंत्री  उत्तर  देगे  ।

 चित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  श्री  कृष्ण  :  श्री  रामावतार  शास्त्रो  द्वारा  उठाएं

 गए  सभी  मुद्दा  मैंने  नोट  कर  लिए  gi  काले
 धन

 को  निकालने  के  लिए  हम  यथा  ara  छापे

 मारेंगे  |

 थी  एम  कृष्ण  :
 मैं  प्रस्ताव

 करता  हं

 «fe  विधेयक  पारित  किया  जाए  1.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  *  प्रदान  यह  हैं
 :

 ग्रीक  विधेयक  पारित  किया  जाए  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ee  ee

 134

 भूमि  अजन  विधेयक

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  राज्यमंत्री  ( stterfer  मोहसिना
 :  मैं  प्रस्ताव

 करती

 भूमि  nota  1894  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  1.0

 भूमि  asa  a fade  को  इस  सम्मान्य  सदन  के  सम्मुख  विचार  करने  के

 लिए  करना  मेरे  लिए  बड़े  सतोष  की  बात  है  |

 जैसा  कि  उद्देश्यों  तथा  कारणों के  कथन  में  कहा  गया  लोक  कल्याण  शौर  भ्रामक

 विकास  की  अभिवृद्धि  करने  की  राज्य  की  भूमिका  में  स्वतंत्रता  के  बाद  अत्यघिक  विस्तार  हो
 जाने

 से
 लीक  संस्थान  स्थापित  करने  इरादी  के  लिए  भूमि  asia  के

 मामलों  की  संख्या  पहले  बहुत  प्रतीक  हो  गई  है  ।  यह  mas  कि:लॉक  प्रयोजन  के  लिए
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 3  भाद्र  1>06
 भूमि  भजन

 )  विधेयक
 भ

 भूमि
 अज न  कीं  अ्रावश्यकता  तथा  उस  व्यक्ति  के  जिसको  भूमि  अजित  कर  ली  बाती

 के  बीच  उपयुक्त  स  तुलना  स्थापित  किया  जाए  ।  भूमि  asa  की  वर्तमान  विधायी  रूपरेखा  को

 पूनम  ठित  करनें  की  आवश्यकता  है  ताकि  यह  व्यक्ति  के  अधिकारों  के  सामजस्य  करके

 समुदाय  के  हितों  की  qdica  रूप  से  सेवा  कर  सके  ।  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  वर्त  नान  कानून  को

 नया  रूप  देकर  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करना है  जिससे  कि  भूमि  भजन  को  शरीक  शीघ्रगामी

 बनाया  जा  सके  ate  भूस्वामियों  तथा  sea  पिता  मिलाली  व्यक्तियों  को  अधिक  Gq AIH  तथा

 न्यायोचित  आधार  पर  मुश्रावजा  दियां  जा  सके  |

 ऐसा  करने  हम  मुल्ला  समिति  की  सिफारिशों  से  भी  काफी  art  गए  हैं  तथा

 मियाँ  के  लिए  मुआवजे  को  इतनी  झ्र धिक  उदार  शर्तों  का  प्रावधान  किया  है  जिसकी  इससे  qa

 ऐसे  किसी  निकाय  ने  कल्पना  तक  नहीं  की  थी  ।

 मननीय  सदस्यों को  याद  होगा  कि  इससे  पब  30  sta  1982  को  भूमि  awa

 )  विधेयक  पुर:स्थ  पित  किया  गया  था  ।  वह  विधेयक  वापस  ले  लिया  गया  है  शर

 उसके  स्थान  पर  वर्त  कान्त  विधेयक  लाया  गया  है  ।  पिछले  विधेयक  के  पुरःस्थापन  के  बाद  इस  सदन

 के  हरनेक  सान  रीय  राज्य  सरकारों  तथा  कुछ  जाने-माने  व  प्रबुद्ध  व्यक्तियों  से  कई  सुभाव

 प्राप्त  हुए  जिसमें  उन्होंने  भूमि  aaa  ate  नाम  में  अर  संशोधन  करने  का  सुभाव  दिया

 था  ।  or att  1932  के  विधेयक  में  नष्ट  किए  गए  कुछ  उपबन्धों  में  ग्रोवर  संशोधन  करने  का

 भी  सुल्तान  दिया  था  ।  उन  सभी  के  सुझावों  का  सम्मान  करते  हुए  विधेयक  को  एक  लया  रूप

 दिया  aa  था  श्र  विधेयक  6  1984 को  स्थापित  किया  गयी  t

 भूमि  aaa  श्र  नियम
 को  इसके  लागू  होने  के  90  वर्ष  बाद  aaa  किया  जा

 रहा  प्रौद्योगिक  पूर्व  से  औद्योगिक  में  परिकलित  हो  रहे  समाज  की  अनिवायंताझों  को  देखते

 विशेषकर  ऐसी  स्थिति  में  जिसमें  राज्य  ने  औद्योगीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  के  मुख्य

 प्रारम्मक  के  रूप  में  बीड़ा  उठाया  यह  अप रिहा यं  है  कि  समुदाय  के  feat  में  सहायक

 विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  रूमी  का  अधिक  धिक  जारी  रहेगा  ।  यह  सुनिश्चित

 करना  विशष  रूप  से  mazes  है  कि  श्राघुनिकोकरण  तथा  औद्योगिकीकरण  के  प्रयासों  में

 कमजोर  कौर  निर्धन  लोगों  के  हितो  की  उपेक्षा  न  हो  !  ऐसे  अ्रवसरों  पर  जब  उनकी  झाजोविका

 के  एक  मात्र  साधन  भूमि  का  दर्ज  समूह  के  व्यापक  हितों  के  लिए  अपरिहार्य  आवश्यकता

 बन  जाती  उन्हें  पुनर्वास  के  झावशइ्यक  साधन  उपलब्ध  कराए  जाने  चाहिए  ।  स  शोघ नकारी

 विधेयक  में  प्रावधान  करते  समय  हम  अपने  इस  उद्देश्य  को  सुनिश्चित  करने से
 प्र  रित  हुए

 हैं  कि  जिस  व्यक्ति के  भूमि  के  संम्पतत-प्रघिकार  छिन  जाते  विशेषकर  वह  जो  समाज  के

 कमजोर  वर्गों  से  सम्बन्धित  उसे  उसकी  हानि  के  लिए  पर्याप्त  atfagia  दी  जाए  ।

 sa  मैं  इस  ferry  के  कुछ  महत्वपूर्ण  उपबन्धों  wr  उल्लेख  करना  जिनमें  यह

 कामना  परिलक्षित  होती है  ।  मौजूदा  भूमि  प्रजनन  अधिनियम  में  समाहर्ता  द्वारा  पंचाट  देने

 के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  भूमि  अजन  1982

 में  समाहर्ता  को  अपना  पंचाट  देने  के  लिए  दो  वर्ष  की  अवधि  का  प्रावधान  था
 ।
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 afa  aia
 )  विधेयक  25  गलमत  1984

 यह  प्रावधान  रखा  गया  था  कि  कुछ  परिस्थितियों  में  सरकार  दस  श्रीधर  को

 बढ़ा  सकती  है  ।.  बढाई  गई  अवधि  के  लिए  कोई  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  नहीं  की

 गई  थी  बाद  में  सुभाव  हुए  थे  समाहर्ता  द्वार  fag  देने  में  विलम्ब  न  हो  यह

 सुनिश्चित  के  लिये  यह  उपबन्ध  पर्याप्त  नहीं  होगा  क्योंकि  उपयुक्त  सरकार  द्वारा  समयावधि

 उदारता  से  बढ़ाने  को  सम्भावना  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  Wa:  यह  कहा  गया  कि

 जिस  उदय  के  लिये  समय  सीमा  निर्धारित  की  जा  रही  वहीं  समाप्त  हो  जाएगा

 वर्तमान  विधेयक  के  अ्रन्तगंत  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  समाहर्ता  लिए  की

 अवधि  को
 मानना

 झनिवायं  होगा  भर  निर्णय  में  इस  अवधि  से  अधिक  विलम्ब  नहीं  किया

 जा  सकेगा  |  उपयुक्त  सरकार
 को  इस  श्रवरधघि  की  mic  बढ़ाने  का  प्राधिकार  सहीं  दिया  गया  है  i

 यदि  समाहर्ता  इस  अवधि के
 इन्दर  अपना  निर्णय  देने  में  असफल  रहता  है  तो  समूची

 वाही  व्यय गत  हो  जाएगी  जिसके  कारण  धारा  4  (1)  के  अ्रन्तगंत  प्राथमिक  अधिसूचना  के

 स्तर  से  नये  सिरे  से  कार्यवाही  आरम्भ  करनी  पड़ेगी  ।  यदि  इस  समय-ढाँचे  अनुशासन

 में  रहा  जाएगा  तो  इससे  भूमि  जज  a  कार्यवाही  समय  पर  पूरी  हो  जायेगी  जिससे  भूस्वामी  को

 लाम  होगा  तथा  उन्हें  भी  लभ  जिसके  लिए  भूमि  erage  fear  जाएगा  ।  जिन

 शिवालिक  परिस्थियों  में  समय
 '  बढ़ाई  कार्यवाही  व्यथित  सम्बन्धी  उपबन्ध  यह

 सुनिश्चित  करेगा  कि  भूपतियों  उनकी  जमीन  क्ष  निपूती  कौ  उस  राशि  पर  न  ली  जाए  जो

 लम्बे  समय  के  अन्त  राल  के  कालरा  पर्याप्त  नहीं  रह  जाएंगी  ।

 जब  कि  निर्धारित  समय  जिसके  geet  समाहर्ता  को  fama  देना

 वर्तनीय  इस  बात  की  कोई  गारंटी  नहीं  है  कि
 इच्छुक  पार्टियाँ  समाहर्ता  के  निर्णय  देने  से

 पहले  विधि  न्यायालय  में  उनके  हस्ती  प  के  लिए  नहीं  जाएंगी  ।  इस  कालरा  कार्य  वाही  निहित

 अवधि  से  भी  लम्बा  खिच  जाए  जिसके  बारे  में  समाहर्ता  waar  कार्यान्वयन  करने  वाले

 प्राधिकारी  कुछ  नहीं  पायेंगे  ।  यह  अतिरिक्त  अवधि  के  facia  के  लिए

 निर्धारित  दो  वर्ष  को  समय  सीमा  में  नहीं  गिनी:जाएगी  ।  यह  आशा  को  जाती  है  कि  cheat

 विलम्ब  को  समाष्त  करने  तथा  इच्छुक  पार्टियों  का  विलम्ब  के  कारण  वाली  कठिनाईयों

 को  द्र  करने
 के

 faqaq  में  दिये  गये  सुस  गत  उपबन्धों  को  |देखने  समाहर्ता  के
 निर्णय  से  पहले  श्रीकांत  मामलों  में  विधि  न्यायालय  में  मुकदमेंबाजी  से  बचना  सम्भव

 होगा  i

 इस  सदन  में  तथा  सदन  के  बाहर  इस  सम्बन्ध  में  व्यक्त  किया  गया  है  कि  प्राथमिक

 अधिसूचना  जारी  होने  की  तिथि  को  भूमि  के
 बाजार  भाव  के  आधार  पर  क्षतिपूर्ति  की  राशि

 निर्धारित  करना  क्षतिपूर्ति  को  वास्तविक  बता  नेता  है  ।  अनेक  व्यक्तियों  ने  यह  मांग
 की  है  कि  क्षतिपूर्ति  की  राशि  प्राथमिक  भ्र घि सूचना  जारी  करने  की  तिथि  के  बाद  किसी  तिथि
 को  निर्धारित  को  जानी  इस  सुल्तान  की  कमियां  स्पष्ट  हैं  किशन  पर  विस्तार

 से  बताना  sare  नहीं है  ।  जबकि  हम  भू पत्तियों  को  क्षतिपूर्ति  को  उचित
 राशि  देना

 चाहते  किसी  भी  समुदाय  की  कीमत  पर  किसी  को  निजी  लाम  पहुंचाने  के
 कानून  के

 उपबंधों
 के  दुरुपयोग  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  भ्रधिप्रहण  सम्बन्धी  कार्यवाही  को  पुरा
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 3.  भाद्र  1906  aft  ota
 )  विधेयक

 ——

 करने  के  तीन  का  पूरा  जो  प्राथमिक  अधिसूचना  से  प्रारम्भ  होती  है  ate

 समाहर्ता के  निर्णय  के  साथ  समाप्त  होती  इस  अवधि  के  दोरान  खुले  बाजार  में  किसी

 प्रकार  भी  झ्रासमांत  को  छने  वाले  मूल्यों  पर  एक  प्रमुख  प्रतिबन्ध  के  रूप  में  सहायक  होगी  |

 तबे  भी  इस  सत्य  पर  ध्यान  दिया  गया  है  कि  तीन  वर्षों  की  इस  gate  में  भूमि  के  मूल्यों

 में  कंधे  तो  वृद्धि  होगी  gi  दत्त  इस  बात  की  ब्यंबस्था  की  गई  है
 कि  प्राथमिक  अधिसूचना

 की  तिथि  को  प्रचलित  भूमि  के  बाजार  प्राथमिक  अधिसूचना  जारी  होने  की  तिथि  से

 ले  कर  भुगतान  तिथि  तक  की  समूची  अवधि  के  लिए  10  प्रतिशत  प्रति  ad  के  हिसाब  से

 रिक्त  राशि  जोड़  दी  जाएगी  |

 जिसकी  मैंने  पहले  मी  कहा  इस  कानून  का  उद्देश्य  प्रश्न  कार्यवाही  का  सम्बद्ध

 पार्टियों  ag  हमारा  द्वारा  सामान्य  परिस्थितियों  में  न्यायालय  में  जाये  बिना  ate  हो  निपटान

 करना  है  ।  पक्का  विश्वास  है  कि  समय-बुक  एवं  सदभावना  होने  से  सम्बद्ध  पार्टियों  को  विधि

 न्यायालय  में  जाने  की  शभ्रावद्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।  यदि  कोई  पार्टी  समाहर्ता  के  निराले  से  पहले

 न्यायालय  में  जाने  क  अवश्य  कता  सम  भंगी  शौर  स्यापालय  से  स्थित

 आदेश  अथवा  निर्देश  लेगी  तो  उससे  कार्यवाही  लम्बी  हो  सकती  जबकि  ऐसा  कोई

 काय  नहीं  फिया  जाना  जिससे  ag  सभा  जाए  कि  न्यायालय  में  जाने  के  कारण  सम्बद्ध

 पार्टी  को  दंडित  कियां  जा  रहा  किन्तु  कानून  के  माध्यम  से  जनहित  में  ag  सुनिश्चित  किया

 चाहिए  कि  कायें वा हो  कर  लंम्बा  खींचने  की  दृष्टि  से  न्यायालय  में  जाने  से  मुकदमेबाजों

 को  किसी  प्रकार  का  लाभ  a  मिले  ।

 wa  कि  सभी  जानते  भूमि  म्रपिग्रहण  के  aaa  मामले  सभाहर्ता के  निर्णय  के  लिए

 aaa  वर्षों  से  लम्बित  पड़े  हैं  ।  कतिपय  मामलों  में  धारा  4  (1)  के  ग्रन्तगंत  प्राथमिक

 सुचना
 अनेकों  वर्ष  पहले  जारी  की  गई  थी  ।  इच्छुक  पार्टियों  को  प्राथमिक

 श्रघिसुच ना
 जारी  होने

 की  तिथि  को  प्रचलित  भूमि  के  बाजार  भावों  पर  क्षतिपूर्ति  की  राशि  का  भुगतान  सरासर

 प्र न्याय  होगा  ।  इस  अन्याय  का  प्रतिकार  करने  के  लिए  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  जा  रही

 है  कि  भूमि  भ्रधिग्रहणा  कीं  कार्यवाही  के  प्रत्येक  मामले  में  जिसमें  समाहर्ता  द्वारा  30  पल  1982

 तक  नदियों  नहीं  दिया  गया  प्राथमिक  म्रघिसूचना  जारी  होने  को  तिथि  से  भुगतान  fat

 अथवा  क्षतिपूर्ति  राशि  की  जमा  तिथि  तक  10  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  के  हिसाब  से  भ्रतिरिकत  राशि  का

 भुगतान  किया  जाए  ॥

 मुख्य  ग्रघिनियंम  की  धारा  18  के  के  निशांत  से  प्रभावित  ब्यक्ति  इस

 aaa  में  आगे  संशोधन  के  लिए  सिविल  न्यायालय  में  प्रिया  कर  सकते  हैं  ।

 बहु  हमारा  अनुभव  रहा  है  कि  भूपतियों  ने  केवल  श्रभिव्यक्ति-सक्षम  एव  धनी  व्यक्ति  ही

 इस  कानून  का  लाभ  उठा  पाते  हैं  ।  गरीब  एवं  अभिव्यक्ति  समाहर्ता  के  निर्णय  को  ही

 तथा  स्वीकार  कर  लेते  यदि  न्यायालय  को  मामला  प्रतीत  करने  पर  वह  क्षतिपूर्ति कौ

 राशि  बढ़ा  देता  है  तो  इसका  लाम  वर्तमान  कानून  के  श्रत्तगंत  उसी  को  मिलता  है  जिसकी  भोर

 से  न्यायालय  में  मामला  ले  जाता  जाता  है  ।  वर्तमान  विधेयक  में  एक  नया  उपबन्ध  जोड़ा  गया  है

 अन्तर्गत  जो  पारियां  पहले  न्यायालय  में  मामला  नहीं  ले  उनके  लिए  न्यायालय
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 के  faa  के  ara  पर  क्षतिपूर्ति  की  राशि  को  पुन  निर्धारित  किया  जाएगा  ।  इस  नए

 ey  के  जो  व्यक्ति  घारा  18  के  ध्रन्तगत  सिविल  न्यायालय  में  मामला  ले  जाने

 सफल  रहे  न्यायालय  के  निर्णय  के  तीन  महीने  के  अन्दर  वे  समाहर्ता  को  झ्रावेदन  सकते

 हैं  ।  शौर  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनार  पर  क्षतिपूर्ति  के  निर्धारण  का  शअ्रनुरोध  कर  सकते

 gh  प्रकार  के  वेदन  पर  समाहर्ता  को  इस  प्रकार  के  आवेदकों  को  देय  क्षतिपूर्ति  की  राशि

 का  निर्धारण  करते  का  एक  नया  निर्णय  देना  पड़ेगा  ।  समाहर्ता  के  इस  नये  निर्णय  के  विरुद्ध

 मां  इस  प्रकार  के  व्यक्ति  सिविल  न्यायालय  में  मामला  ले  जा  सकते  हैं  ।  इस  नये  महत्व पु रां

 उपबन्ध  से  गरीब  एवं  अ्रभिव्य ब्त  way  भूपतियों  को  बहुत  सहायता  जो  समान्य

 तोर  पर  समाहर्ता  का  ही  निराले  मान  लेते  है  यार  न्यायालय  में  मुकदमा  नहीं  ले  जाते  झा ौर  इस

 प्रकार  हानि  उठाते  जबकि  भ्रपेक्षाकृत  अमार  एवं  अभिव्यक्ति-सक्षम  ट्रपति  oat  प्रकार  की

 भूमि  के  लिए  भ्रपेक्षाकृत  अधिक  क्षतिपूर्ति  प्राप्त  कर  लेते  हैं  ।

 यह  कया  गया है  कि  समाहर्ता  के  निराले  सम्बन्धी  भ्र धि कार  पर  उपयु

 सरकार  दरा  निगरानी  रखने  की  झावइ्यकता  है  ।  छत  इस  बात  को  व्यवस्था  की  गई  है  fH

 समाहर्ता  को  अपना  निकाय  देने  से  पहले  उपयुक्त  सरकार  भ्रमणा  उपयुक्त  सरकार  द्वारा  प्राधिकृत

 ऐसे  afaqera  से  पुत्र  प्रयुक्ति  लेनी  होगी  सके  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि

 उपयुक्त  सरकार  समाहर्ता  को  ऐसे  मामलों  में  जिन  पूरव  ग्र नुम ति  के  निर्णय  देने  का  निदेश  दे

 सकती  जो  इस  सम्बन्ध  में  इसके  द्वारा  निर्दिष्ट  किये  इस  उपबन्ध  के  yeaa

 सरकार  ऐसे  मागं दर् गी  सिद्धान्त  बना  सकेगी  जिससे  समरूपता  द्वारा  कुछ  मामलों  का  निपटान

 उसके  स्तर  पर  ही  किया  जा  पकेगा  जक  प्राय  महत्व  पूर्ण  मामलों  rama  से  पहले  या  तो

 उपयुक्त  सरकार  अ्यवा  इसके  द्वारा  प्राधिकृत  ahead  की  ga  अनुमति  लेनी  पड़गी  ।  उपयुक्त

 समाहर्ता  द्वारा  निर्णय  देने  से  पहले  किसी  भी  किसी  भी  निष्कर्ष  अथवा  पारित

 alae  की
 वैद्य ता  अथवा  झौचित्य  के  बारे  में  स्वयं  को  सन्तुष्ट  करने  के  उद्दीन  से  कार्यवाही  के

 किसी  अदा  का  अभिलेख  मंगा  सकती  है  at  उसके  सम्बन्ध  जसा  वह  उचित  wea

 पारित  कर  सकती  है  अथवा  निदेश  जारी  कर  सकती  है  ।  इन  उपबन्धों  के  अझ्न्तगेंत  समाहर्ता  को

 नीरू
 देने  की  पर्याप्त  स्वतन्त्रता  दी  गई  है  इसके  साथ  हूं  उपयुक्त  सरकार  को  यह  सुनिश्चित

 करने  का  मी  afirantz  दिया  गया  है  कि-निशंक  सम्बन्धी  कार्यवाही  का  सहीਂ  ढंग  से  संचालन

 किया  जाये  ste  उस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  न्याय  अथवा  झनियमितत्ता  न  की  जाए  ।

 मूल  अ्रघिनियम  में  गरमी  तक  सहमति  सम्बन्धों  निर्णय  का  कोई  उपबन्ध  था  ।  इस

 विधेयक  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  यदि  भूमि  सम्बन्धी  मुकदमे  से  सम्बद्ध  व्यक्ति  समाहर्ता
 के  समक्ष  उपस्थित  हों  एवं  उपयुक्त  सरकार  द्वारा  निमित  नियमों  के  भ्रन्तर्गत  निर्घारित  रूप  में

 उन  मामलों  जिन्हें  समाहर्ता  के  faust  सम्मिलित  किया  जाना  लिखित  रूप  में

 अपनी  सहमति  दें दें  तो  समाहर्ता  सहमति  सम्बन्धों  निराले  दे  सकता  ह  ।  इससे  यह  सुनिश्चित
 होगा  कि  जिन  मामलों  में  सहमति  निशंक  सम्भव  वहाँ  कार्यवाही  प्रनावश्यक  रूप  से  लम्बी
 न  खोंचा  जाए  |

 मैं  अब  माननीय  सदस्यों  का  विधेयक  के  afan  तय  उपबन्धों  को  ate  ध्यान  दिलाना
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 चहता  हूँ  ।  मूल  afafaar  की  घारा  23  के  श्रन्तगंत  दी  जाने  वाली  मुआवजे  की  दर  को  30

 प्रतिशत  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसी  भुगतान  न  की  गई  राशि  अथवा  न्यायालय  में

 जमा  की  गई  राशि  पर  देय  ब्याज  की  दर  को  पहले  ay  के  लिए  6  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  9

 प्रतिशत  तथा  बाद  के  समी  वर्षों  के  लिए  15  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।  उद्दीन

 शब्दावली  का  संशोधन  कर  उसे  व्यापक  बना  दिया  गधा  है  ताकि  उसमें  सभी  प्रकार  के

 सामाजिक  महत्व  के  उद्देश्यों  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  की  व्यवस्था  हो  ।  किन्तु  साथ  ही  इस

 उपबन्ध  के  दुरुपयोग  की  सम्भावना  से  भी  बचा  जाए  ।  इस  विधेयक  में  एक  अन्य  महत्वपूर्ण

 परिवर्तन  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  कम्पनियों  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  wa  तत्काल

 अ्रधिग्रहण  सम्बन्धी  उपबन्ध
 के  aaa  नहीं  सकेगा  ।  इसके  जब  भूमि  का

 तत्काल  श्रधिग्रहणा  सम्बन्धी  उपबन्ध  के  श्रन्तगंत  समाहर्ता  को  उस

 भूमि के  कब्जे  से  पहले  अनुमानित  मुआवजा  राशि  का  80  प्रतिशत  देना  होगा  ।  ऐसा

 ana  जांता है  कि  यह  सभी  उपबन्ध  offic  सामाजिक-प्राणिक  परिस्थितियों  में  भूमि

 ग्रचिग्रहगा  की  आवश्यकता  के  लिए  एक  पर्याप्त  वातावरण  तेयार  करने  में  सहायक  होंगे  ।

 इस  भूमि  aaa  )
 विधेयक

 के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  जो  कतिपय  मुद्दे  उभर

 बारे  में  पनी  चिनता  व्यक्त  की  है  aval
 किस्म

 की  अधिकांश  कृषि  भूमि  गेर-कृषि  उद्देश्यों  के

 लिए  की  जाती  है  जिसके  स्वरूप  हमारे  इस-सीमित  प्राकृतिक  साधन  में  कमी  होती  जा

 रही है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  की  इस  चिन्ता  से  पुरी  तरह  सहमत  हूं  ।  हमारा  सब  का  यह

 प्रयास  होना  चाहिये  कि  अनेक  प्रकार  के  गर-वृष  उद्देश्यों  के  लिए  aval  कृषि  भूमि
 का

 ग्रहण  नहीं  किया  ।  उसके  लिए  घटिया  किस्म  की  कृषि  भूमि  से  काम  चलाया  जा

 सकता  है  ।  हमने  राज्य  सरकारों  को  विभिन्न  सार्वजनिक  steal  के  लिए  भूमि  श्रषिग्रहण

 करतें  समय  इस  बात  पर  विद्वेष  बल  देने  के  लिए  कहा  है  ।  राज्य  सरकारें  भी  इस  सम्बन्ध  में

 चिन्तित  है  ।  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  कहना  चाहूँगी  कि  सावंजनिक  रद्द  क्यों  के  लिए

 कृषि  भूमि  अधिग्रहण  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  के  कानूनी  प्रतिबद्ध  लगाना  व्यावहायं  नहीं

 होगा  ।  जैसाकि  मननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  सिंचाई  जिन्हें

 विशिष्ट  क्षत्र  में  ही  स्थापित  किया  जा  ज  महत्वपूर्ण  सार्वजनिक  इयों  के  लिए

 विशिष्ट  क्षेत्र  में  न्युनतम  श्राकार.के
 विशिष्ट  भूमि  खंड  का  अधिग्रहण  श्रपरिहायं  हो  जाता

 यदि  इस  भूमि  खंड  में  भ्रमणी  किस्म  की  कृषि  भूमि  पड़ती  हो  तो  उसका  अघिग्रहण  भी

 हाय  हो  जाता  है  ।  किन्तु  ange  ae  सद्भावना  से  गह  सम्भव  हो  सकता  है  कि  सार्वजनिक

 उद्देश्य  के  लिए  कृषि  भूमि  का  अधिग्रहण  न  किया  जाए  कौर  उसके  लिए  wea  प्रकार  की  भूमि

 का  झ्रधघिग्र हुण  किया  जाए  ।  इसी  कारण  से  छोटे  झोर  सीमान्त  किसानों  या  घार्मिक  संस्थानों

 को  भूमि  के  asta  पर  प्रतिबन्ध
 के  लिए  कानून  बनाना  व्यावहारिक  नहीं  होगा  |

 माननीय  सदस्यों  ने  उन  व्यक्तियों  को  भूमि  ar  रोजगार  देनें  के  बारे  में  काफी  चिन्ता

 व्यक्त  कीं  जिन्हें  उनकी  भूमि  से  बेदखल  कर  fear  गया  है  या  जिन्हें  भूमि  शरन  की  बजह  से

 भ्र पना  रोजगार  खोना  पड़ा  है  ।  इस  बारे
 में  दो  रायें  नहीं  हो  सकती  कि  इन  लोगों  को  या  तो
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 बनना

 वैकल्पिक  भूमि  दी  जाए  या  झ्रामदानी  ae  रोजगार  का  जरिया  मुहैया  जाए  ।  यहां  यह

 भी  कहना  ana  होगा  कि  जो  सार्वजनिक  भूमि  ली  गई  उस  सारी  पर  न  तो  आमदनी  होती

 थी  नही  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  न  हो  सेवा  faa  प्रयोजनों  के  लिए  जो  भूमि  जीत

 की  जाती  उसके  विस्थापितों  को  aga  बं कल् पिक  भूमि  प्रदान  करने  की  सम्भावना

 माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  को  हम  समझते  लेकिन  जिन  लोगों  की  भूमि  प्रतीत  की  गई  है

 या  जिनके  प्रा जीविका  के  अवसर  समाप्त  हो  गये  उन्हें  श्रावस्ती  रूप  से  भूमि  प्रदान  करना  या

 जेसिका  के  लिए  रोजगार  अवसरों  को  कानूनी  मान्यता  दे  पानी  व्यवहारिक  नहीं  होगा  ।  जो

 कुछ  भीं  किया  जा  सकता  वह  किया  जाना  चाहिए  ।  हमने  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया

 है  कि  भूमि  अजन  के  विशेष  मामलों  में  नदी  घाटी  या  बड़ी  फैक्ट्रियां  लगाने

 या  औद्योगिक  परिसर  स्थापित  करने  ane  में  इस  बात  की  कोशिशें  को  जानी  चाहिए  कि

 विस्थापित  परिवारों  के  सदस्यों  को  इनमें  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  किये  जाएं  ।  कई

 स्थानों  पर  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसे  विद्वेष  मामलों  में  पण  लगन  कौर  सही  तरीके  से

 समझकर  पूरी  को दिदा  की  जानी  चाहिए.ताकि  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  पुनः  बसाया  जा

 सके  ।  इस  कांयं  में  कोई  कतर  नहीं  छोड़ी  जानी
 चाहिए

 ।

 इस  उद्देश्य  से  हमारा  समी  संबंधित  लोगों  को  दिशानिर्देश  कौर  अनुदेश  जारी  करने  का

 इरादा  है  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि  इस.विधेयक  में प्रघिक  aq  रूप  से  ate  उदारता  से

 मुआवजा  ate  क्ष  क्षतिपूर्ति  देने  का  प्रावधान  है  जिससे  पहले  की  भ्र पे क्षा  विस्थापित  परिवारों  को

 दूसरी  भूमि  पाने  मा  आजीविका  अर्जन  में  आसानी  होगी  |

 मैं  माननीय  सदस्यों  के  सुल्तानों  या  इस  विधेयक  के  प्रत्य  उपबन्धों  का  विश्लेषण

 करके  इस  सभा  का  अघिक  समय  नहीं  लेना  चाहती  ।  मैं  मानती  हूँ  कि  इस  विधेयक  में  quay

 गये  संशोधन  द्वारा  निर्घारित  समय  सीमा  के  अ्रन्तगंत  सामाजिक  रद्द  इयों  के  लिए  आवश्यक  भूमि

 aaa  के  लिए  बेहतर  कानूनी  कौर  प्रशासनिक  ढांचा  तेयार  होगा  ।  इसके  साथ  हो  व्यक्तिगत

 प्रघिकारों  को  सुरक्षित  रखते  हुए  समाज  के  हितों  में  सामंजस्य  रखा  जा  सकेगा  a  प्रस्ताव

 करती  हूं  कि  सम्मानित  सभा  इस  विधेयक  को  स्वेसम्मति  से  पारित  करे  ।

 ग््श्थ्ौ  निमाल  सिन्हा  :
 उपाध्यक्ष  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  मुझे

 बोलने  को  भ्र नुम ति  देने  के  मैं  प्रा पका  श्रीमाली  हूं  ।  हमारे  सामने  जो  विधेयक  चर्चा  के

 लिए  रखा  गया  उसके  dada  भूमि  अजन  1894  में  संशोधन  रखने  का  प्रावधान

 है  ।  qa  अधिनियम  90  वर्ष  qa  साम्राज्यवादी  ब्रिटिश  सरकार  ने  पास  किया  था  !  निचय  ही
 उनके  द्वारा  बताए  गये  कानून  किसी  को  प्रगतिशील  उद्देश्य  या  विचारधारा  की  ara  नहीं
 करनी  चाहिए  |

 नहीं
 कोई  छोटे  ae  सीमांत  बँटाईदार  या  गरीबी  की  रेखा  से  नोचे

 रहने  वालों  लोगों  को  शादी  के  हितों  के  संरक्षण  की  ara  कर  सकता  इस  अधिनियम  में

 इस  संशोधन  सहित  छह  बार  सोहन  किया  गया  है  ।  ब्रिटिश  दास  में  1921,1923  wie
 क

 ee  बंगाली
 में  दिये  गये  माष  केस  भ्रनुबाद  का  हिन्दी  रूपांतर
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 1933  में  इसमें  संशोधन  किये  गये  ।  इसके  बाद  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  भारत-सरकार  ने  तीन

 यानि  1962,1967  कौर  अरब  1984  में  संशोधन  किया  गया  लेकिन  1962  कौर  1967

 में  हमारी  सरकार  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  में  मी  प्रगति  की  भला  नहीं  मिलती  हे  ।  कानून  का

 स्वरुप  करीब-करीब  वा  ही  रहा  है  ।  उनमें  निघन  वर्गों  छोटे  कौर  सीमान्त

 नेत्रहीनों  ate  अन्य  विकलांग  निघन  व्यक्तियों  शादी  के  हितों  के  संरक्षण  के  जिन

 पर  भूमि  का  परजन  fea  orate  उनसे  भूमि  लिए  जाने  का  सबसे  अधिक  प्रभाव

 पड़ा  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया है  |  समाज  के  सबसे  कमजोर  जोकि  गरीबी  की

 रेखा  से  नीचे  रहता  है  को  संरक्षण  की  गारन्टी  देने  के  लिए  इस  विधेयक  में  कोई  उपबंध  नहीं

 रखा  गया  है  ।

 विज्ञान  ate  प्रौद्यो  गयी  में  विकास  हो  रहा  है  ।  इसके  साथ  ही  साथ  लोगों  की

 प्रावश्यकतांए  att  जरुरतों  में  भी  व  fE  हो  रही  है  ।  इसलिए  नए  कारखाने  ate  उद्योग  शादी

 स्थापित  करने  at  श्राव्य कता  है  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  में  विधि  हो  रही  है  ।  लेकिन  ति दि चित  रूप  से

 यह  वंचित  नहीं  है  कि  प्रगति  के  इस  रथ  के  पहियों  के  इन  सभी  गरीब  बटाईदारों

 सीमान्त  छोटे  ara  व्यक्तियों  प्राणी  को  कुचल  दिया  जाए  ।  हमने  पहले  मी

 देखा  हैं  कि  जिन  गरीब  लोगों  की  भूमि  प्रतीत  की  गई  उन्हें  दयनीय  स्थिति  में  बेसहारा  वहां  ले

 जाने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ा  |  वे  यहां-वहां  भटकते  रहे  कौर  aya  तरह  अमानवीय

 परिस्थितियों  में  रहते  रहे  हैं  ।  उनको  कोई  संरक्षण  प्रदान  करने  में  यह  विधेयक  बिल्कुल

 फल  रहा है  ।  हमने  देखा है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  एक  बार  हजारों  लोग

 शरणार्थी  बन  गये  हैं  क्योंकि  उनकी  भूमि  अजित  की  गई  है  wit  वे  दयनीय  जीवन  बिता  रहे

 हैं  ।

 दोजवलकर  पीठासोन

 aaa,  यहां  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहेगा  |  1970  महाराष्ट्र  में  नवा  शेवा

 2.00  गप

 योजना  आरम्भ  की  थी  ।  इस  परियोजना  के  लिए  महाराष्ट्र  ने  जिस  भ्र मानवीय  तरीके  से  ata

 किसानों  पर  जुल्म  करके  उनकी  1,147  हैक्टेयर  भूमि  अजित  इतिहास  में  सकी  मिसाल

 नहीं  मिलती  ।  1970  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  93  गांवों  की  20,000  हैक्टेयर  500  करोड़  रु०

 की  नावों  सेवा  परियोजना  के  लिए  भूमि  ata  करने  के  लिए  श्रधघिसूचना  जारी  की  ।  सरकार

 ने  भूमि  asta  के  लिए  27  हजार  रु०  प्रति  एकड़  की  दर  पर  मुआवजे  की  राशि  निश्चित  को  ।

 8  जनवरी  को  लगभग  20  हजार  किसान  जाए  में  इकट्ठे  हुए  ale  उन्होंने  बचाव  समिति

 का  गठन  किया  ।  समिति  ने  मांग  को  कि  सरकार  द्वारा  घोषित  27,000  रु०  प्रति  एकड़  की

 बजाय  40,000  रु०  प्रति  एकड़  मुश् नाव जा  दे  ।  लेकिन  सरकार  ने  उनकी  मांग  स्वीकार  नहीं  कीं  ।

 इसकें  स्थान  पर  उनकी  भूमि  बलपूर्वक  झ्रधिग्रहणा  करने  का  निर्णय  किया  गया  ।  राज्य  चीजें

 पुलिस  ने  काफी  संख्या  में  किसानों  को  गिरफ्तार  किया  गया
 ।

 किसानों  ने  इसका  बलपूर्वक

 विरोघ  किया  ।  13  जनवरी  को  30  व्यक्तियों  भोर  14  जनवरी  को  3  महिलाओं  समेत  47
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 व्यक्तियों  को  लाठियों  से  बुरी  तरह  पीटा  गया  झर  उन्हें  पुलिस  गाड़ी  में  ले  गये  ।  15  जनवरी

 को  wag  के  300  और  नौजवानों  को  पुलिस  पकड़  ले  गई  ।  जसई  के  नजदीक  जो  0,000

 किसान  भूमि  aaa  प्राधिकारियों  के  पास  शिष्ट  मंडल  ले  कर  इकट्ठे  हुए  थे  उन  पर  राज्य  रिजर्व

 पुलिस  ने  60  गोलियां  चलाई  ।  घटना  स्थल  पर  ही  किसानों  की  मृत्यु  हो  गई  झर  कई  एक

 घायल  हुए  ।  अगले  दिन  पुलिस  ने  दास्तान  फाटक  के  नजदीक  गोली  जिसमें
 3

 व्यक्तियों  को  मृत्यु  हो  गई  और  कई  घायल  हुए  saw  बाद  पुलिस  द्वारा  इन  93  गांवों  मे

 aida  फैलाया  गया  ।  गांवों  वाले  डर  के  मारे  माग  गये  ।  महिलाएਂ  रही  अर  उन्हें  पता

 नहीं  था  कि  उनके  पुरुष  कहां  हैं  ।  क्योंकि  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  पुरुष  राज्य  के  विभिन्न  जेलों

 में  बन्द  थे  ।  सभी  बन्द  थे  ।  इस  वातावरण  में  भूमि  अजन  कां

 कार्य  जोर-शोर  से  किया  गया  ।  यह  हमारी  सरकार  का  देश  के  गरीब  किसानों  के  प्रति

 रवैया है

 जसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  मूल  भूमि  प्रजनन  1894  में  पारित

 किया  गया  था  ।  उस  समय  को  परिस्थितियां  अज  से  प्रणत या  fart  थी  ।  तब  से  लेकर  ate

 तक  दृष्टिकोण  ait  विचारों  में  काफी  परिवहन  हो  चुका  विशेषकर  1917  की  महान

 इसी  के  fara  के  कई  देशों  के  सामा  सांस्कृतिक  शरीर  दिक्षा  के  क्षत्र

 में  मारो  परिवहन-पाया  है  ।  विश्व  के  परिपेक्ष्य  में  सरकारों  के  दवात  में  परिवहन  पाया

 भारत  में  भी  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  शासन  के  विरुद्ध  स्वतंत्रता  आन्दोलन  हुमा  |  साम्राज्य वा  दियों

 से  सत्ता  को  भारतीयों  को  हस्तांत रित  कर  दिया  गया  ।  लेकिन  इस  सबके  बावजूद  हमें  शासक

 बल  के  दृष्टिकोण  att  विचारों  में  कोई  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  दिखाई  नहीं  देता  है  ।  यह  वर्तमान

 विधेयक  उसका  एक॑  नमूना  है  |

 हम  जानते  हैं  कि  इस  सम्मानित  सभा  में  1962  अर  1967  में  इस  अघिनियम  में

 संशोधन  किये  गये  ।  1962  के  कायंबाही  वत्तांत  से  यह  देखा  जा  सकता  है  fe  इस  समा  के

 पौर  दोनों  दलों  के  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उस  उन  भाग्यहीन  लोगों  के

 अनेक  उदाहरण  बताये  गये  जो  इस  कानून  के  पार्कों  में  गये  उन्होंने  भी  इस  प्रकार

 के  संशोधनों  की  आलोचना  की  ata  उन्होंने  निधन  लोगो  की  इसके  मानवीय  घातक

 आक्रमण  से
 रक्षा  करने  को  अपील  की  ah  1967  के  संशोधन  के  दौरान  भी  वही  कहानी

 दोहराई  गयी  थी  ।  माननीय  मन्त्री  ने  भी  यह  बात  स्वीकार  की  थी  कि  किसानों  के  मानवीय

 निष्कासन  तथा  जीत  भूमि  का  मुद् राव जा  प्राप्त  करने  में  नौकरशाहों  द्वारा  उन्हें  परेशान  किये

 जाने  के  मामले
 हुए  हैं

 |  राज  मी  माननीय  सदस्य  बातें  कहेंगे  जो  मैंने  इससे  पर  इस

 इस  विधेयक  पद  चर्चा  में  भाग  लेते  समय  कहीं  थीं  ।  माननीय  मंत्री  का  उत्तर  भी  बंसा  हो  होगा

 war  1967  में  दिया  गया  था  शर  यह  विधेयक  सत्ताधारी  देल  के  भारी  बहुमत  के  कारण

 पारित  हो  जायेंगी  ।  लेकिन  मूल  समस्या  का  कोई  हल  नहीं  होगा  ।  स्वतन्त्र  भारत  के  सबसे

 कमजोर  लघु  एवं  सीमांत  विकलांग  तथा  अपंग

 जिनकी  aifafaat  का  श्रुति  साधन  इस  कानून  की  कठोर  तथा  नादेयी  शक्तियों  द्वारो  छिपने
 बाला  के  wet  तथा  आक्रोश  का  कोई  हल  नहीं  होगा  |
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 केके  oS  सी  सा
 इसलिए  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पू  में  4  निकाय  मन्त्री  से  इस  विधेयक  को

 वापस  ले  लेने  का  अनुरोध  करू गी  झांसी  श्राप्रह  करूगी  कि  बह  एक  अन्य  संबोधित  संशोधन

 विधेयक  लाए  जिसमें  हमारे  समाज  के  सबसे  कमजोर  वर्गों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए

 लिखित  प्रावधान  होने  चाहिए

 1.  भूमि  का  apr  करते  सीमांत  छोटे  निर्धनता  की  रेखा

 से  नीचे  रहने  विकलांगों  तथा  श्रपंगों  के  मामलों  का  परिहार  किया  जाए  |

 2,  यदि  ऐसा  करना  श्रपरिहायं  हो  तो  उपरोक्त  वर्गों  के  लोगों  को  उसी  गांव

 में  समान  उत्पादकता  वाली  उतनी  ही  भूमि  के  वैकल्पिक  भूखंड  दिए  जाए  ।

 3.  जिन  अन्धे  विकलाँग  तथा  पग
 व्यक्तियों

 की  भूमि  जीत  की  जाता  उसके

 लिए  उपयुक्त  राजगार  का  सुनिश्चित  प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 4,  सभी  लिखित  तथा  लिखित  बर्गादारों  के  पुनर्वास  के  लिए  रोजगार  का

 सुनिश्चित
 प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 5,  ऐसे  सभी  लघु  एंव  सीमांत  किसानों  जिन्हें  समकक्ष  क्षेत्रफल  तथा  समकक्ष

 उत्पादकता  वाली  वैकल्पिक  भूमि  में  पुनर्वास  देना  सम्भव  नहीं  रोजगार  का

 सुनिश्चित  प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 6.  भू-स्वामियों  की  भूमि  के  वास्तविक  भ्र जन  या  कब्जा  लिए  जाने  से  उनका

 सही  ढंग  से  पुनर्वास  किया  जाना  चाहिए  ॥

 भू-स्वामियों  को  खंड  नियम  के  अनुसार  दिया  जाना  चाहिए  ।

 स्वामी  को  भूमि  जितनी  कम  उसे  दिए  जाने  वाले  मुआवजे  की  rf  को  दर

 उसी  अनुपात  में  अधिक  होनी  चाहिए  ।

 8  ea  इस  aa  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  सलाहकार  या  पर्यवेक्षक  समिति  का

 गठन  किया  जाना  जिसमें  किसानों  के  हितों  को  रक्षा  के  लिए  कृषक

 संगठनों  से  कम  से  कम  एक  प्रतिनिधि  अवश्य  होना  मैं  आशा  करता

 हूँ  कि  माननीय  मन्त्री  उपरोक्त  सुझावों  पर  उचित  गौर  करेंगे  ।

 श्री  केयूर  भूषण  (  :  सेनापति  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  सोचने  wie

 समझने  का  हमें  काफी  मौका  मिला  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  विस्तार  पुवंक  जो  इसके  बारे  में

 wat  बताया  इससे  मुझे  यह  कहने में  थोड़ी  सी  fee  नहीं  रही  है  कि  हम  सब  मिल  कर

 साथ  इसका  समर्थन  करेंगे  ।
 ठीक  किसानों  के  हित  को  देखते  हुए  थोड़ी  बहुत  कमी  इसमें

 रह  जाती  है  परन्तु  बहुत  से  qe  ऐसे  हैं  जो  किसानों  के  हित  को  देखते  st  पीछे  रह  गये

 पह गरब  इसमें  पुरे  किए  गए  हैं  ।  अब  यह  बल  काफी  चिन्तन  कौर  सोच-विचार  के  बाद  प्राया
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 जिस  साधार  पर  हम  यहां  पोड़ित  हं  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  किसानों  के  हित  में  aa

 ऐसा  कानून  बना  है  जिससे  उनका  संरक्षण  सकेगा  ।

 मैं  यह  उदाहरण  देना  चाहता हूं  जेसे  कि  औद्योगीकरण  का  विकास  हो  रहा  है  ।  भारत

 के  लिए  औद्योगीकरण  आवश्यक  मगर  किसान  की  कीमत  पर  नहीं  ।  किसान  के  हित  को
 साधते  हुए  औद्योगीकरण  हो  तभी  वह  भारत  के  लिए  हितकारी  होगा  ।  झगर  यह  किसान  के

 हित  के  विपरीत  होगा  तो  एक  समय  ऐसा  जायेगा  कि  वहां  भी  वही  हाल  कि  जेसा  कि

 oie  औद्योगिक  देशों  का  हो  रहा है  ।  वहां  बेरोजगारी  बढ़  रही  नाम  के  लिए  श्रौंद्योगीक रण

 किया  गया  है  ।  समानान्तर  कृषि  को  विकसित  करने  की  भी  ग्रा वश्य कता  है  ।  छोटे-छोटे  किसान

 जो  सारे  देश  में  फले  हुए  उनके  हित  का  ध्यान  नहीं  किया  गया  तो  साप  साम्राज्यवादी  रूप

 में  उसकी  पारित  कर  रहे  हैं  दुनिया  में  विनाशकारी  रूप  बढ़  रहा  है  उससे  यह  देश  झपने

 कप  में  ही  क्षीण  ate  कमजोर  हो  जायेगा  ।  ऐसों  स्थिति  में  दोनों  का  संतुलित  होना  जरूरी

 इस  झा घार  पर  हमें  gaa  ध्यान  '  चाहिये  ।

 हमें  ऐसा  ग्रनुमव  होता  रहा  है  कि  श्रौद्योगीकरणा  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  हम  कहीं-कहीं

 श्रौद्यो गी करणा  की  तरफ  तो  नहीं  बढ़  गये  हैं  ।  जिस  फैक्टरी  को  स्थापित  करना  उसके

 लिए  जमीन  को  जरूरत  होती  है  ।  खनिज  की  दृष्टि  से  भी  जमीन  मिलती है
 तो  किसान  की

 जमीन  ले  लेते  हैं  ।  यह  नहीं  देखते  कि  किसान  की  उपजाऊ  जमीन  उसमें  जा  रही  है  या  नहीं  ।

 ऐसी
 स्थिति

 में
 जितना

 उससे  लाभ  होना  उससे  अधिक  नुकसान  हो  जाता है
 ।

 झपने  क्षत्र  की  बात  बताता  हू  ।  वहां  खान  कौर  मद्र पाली  नाम  के  दलौदा  बाजार

 रायपुर  जिले  में  स्थान  है  ।  वहां  सीमेंट  का  कारखाना  खुला  ।  यह  मोदी  जी  का  सीमेंट  का

 कारखाना  है  ।  एक  तरफ  सीमेंट  का  कारखाना  देश  के  लिए  श्रावक  हमने  उसका  स्वागत

 मी  किया  कि  हमारे  क्षत्र  में  सीमेंट  का  कारखाना  खुलना  वहां  इसकी  काफी  गुंजाइश

 है  ate  वहाँ  दो  ही  नहीं  चार  पढ़ने  चाहिये  ।  वह  क्षत्र  बहुत  पिछड़ा  उस  क्षत्र  में

 भुखमरी  का  इलाका  बहूत  ज्यादा  है  ।  सिचाई  भी  बहुत  कम  है  ।  वहां  के  लोग  रोजगार  के  लिए

 सारे  देश  में  जाते  हैं  ।  इस  स्थिति  से  खेत  मजदूर  कौर  छोटे-छोटे  किसान  ज्यादा  प्रभावित  होते

 सब  जानते  हैं  कि  छत्तीसगढ़  बहुंत  पिछड़ा  झा  क्षत्र  है  कौर  वहां  श्रौद्यो गी कररा  का  विकास

 होना  बहुत  आवश्यक  है  ।  इसलिये  हमने  वहां  पर  सीमेंट  के  कारखाने  की  स्थापना  की  स्वागत

 किया  |

 लेकिन  हमने  जा  कर  देखा  कि  वहा  पर  जो  सब  से  ज्यादा  घान  को  पैदावार  का  इलाका

 जो  सिंचित  जमीन  उस  पर  फैक्टरी  कायम  की  जा  रही  है  ।  अरब  तो  कारखाने  का  काम

 प्रारम्भ  हो  गया  इसलिए  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मगर  उस  इलाके  की  सब  से  ज्यादा

 सिचाई  वाला  att  सब  से  ज्यादा  पैदावार  देने  वाली  सात  आठ  सौ  जमीन  एक्वायर  कर

 ली  गई  है  ।  जिन  किसानों  की  जमीन  जे  ली  गई  वे  अज  मी  रो  रहे  उनको  जमीन  के

 बदले  उनको  कोई  कौर  जमीन  मिलने  वाली  नहीं  उस  किस्म  की  जमीन  तो  हरगिज  मिलने
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 वाली  नहीं  है  ।  वे  लोग  देश  के  विकास  के  लिए  अपनी  जमीन  छोड़  रहे  इसलिए  दमको  उन्हें

 भरपुर  मुझावजा  देना  ताकि  वे  भूखों  न  मर  सकें  ।

 अगर  वे  लोग  वसी  ही  जमीन  ढूढ़ने  तो  15,000  रुपए  प्रति  एकड़  वाली  जमीन

 ।  से  दस-पन्द्रह  किलोमीटर  दूर  मिलेगी  ।  लेकिन  उनको  मुआवजा  क्या  गया  है

 4,000  राज  जमीन  को  जो  कौमत  उससे  एक-तिहाई  कम्पेनसेशन  उनको

 दिया  जा  रहा  है  ।  इस  भ्रवस्था  में  उनके  पास  झांसी  बहाने  के  अलावा  ate  क्या  रहता  है
 ?

 तब  प्रफुल्लित  हैं  कि  हमारे  यहां  कारखाना  बन  रहा  है  कौर  बेरोजगारी  दूर  हो  रही  भ्रमर

 आज  का  कानून  लागू  होता  और  हमारा  ध्यान  उस  आर  गया  तो  सात  अठ  at  एकड़

 aa  को  उपजाऊ  जमीन  बच  गई  होती  ।

 उसके  साथ  ही  पथ रोली  जमीन  जहां  पर  यह  कारखाना  स्थापित  किया  जा  सकता

 था  |  परती  जमीन  का  मुआवजा  मी  चार  पांच  हजार  रुपया  एकड़  fear  गया  है  ।  पन्द्रह

 बीस  हजार  रुपये  एकड़  वाली  उपजाऊ  जमीन  का  Yuasa  मी  चार  पांच  हजार  एकड़  अगौर

 परती  पथरीली  जमीन  क  मुआवजा  भी  चार  पांच  हजार  रुपये  ।  अच्छी  उपजाऊ  जमीन

 ale  परती  जमीन  दोनों  को  एक  ही  स्तर  पर  रख  गया  है  ।  यह  तो  wee  के  हाथ  बटेर

 वानी  नात  है  ।

 उन  दोनों  की  जमीन  तो  सरकार  ने  एक्वायर  कर  मगर  उनके  मस्तान  धौर  घर  का

 क्या  होगा  ?  सीमेट  aztT  के  मालिक  कहते  हैं  कि  हम  उसका  काम्पेन्सेशन  नहीं  देंगे  क्योंकि

 ag  हमारे  एरिया  में  नहीं  है  ।  उन  लोगों  का  मकान  श्र  घर  को  भी  rasa  मिलना

 लिये  लेकिन  ag  नहीं  मिलता  है  ।  हमें  ऐसा  लगता  है  कि  विंमान  कानून  के  श्रन्तगंत  किसानो

 को  कभी  भी  सही  काम्पैंसेशन  नहीं  मिल  सकता  है  ।  मुशझ्नावजा  देते  हुए  जमीन  तो  श्राज  को

 कीमत  नहीं  देखी  जाती  बल्कि  पिछले  तीन  mat  की  कीमत  को  दृष्टि  में  रख  कर  मुआवजा

 निश्चित  किया  जाता  है  ।  राज  जिस  जमीन  की  कीमत  दर्स  पन्द्रह  हुआ  रुपये  प्रति  एकड़  है

 उत्तक  मुआवजा  चार  हजार  रुपए  प्रति  एकड़  मिलता  है  |

 पुराने  कानून  के  अनुसार  कलेक्टर  और  अघिकारी  जमीन  का  काम्पैंसेशन  तय  करते  हैं  ।

 वे  किस  तरीके  से  मुक़ाबला  तय  करते  यह  कहनेषैकी  मुझे  हिम्मत  नहीं  होती  है  ।  इसमें

 किसानों  का  हित  नहीं  देखा  बल्कि  कारखानेदार  के  हित  के  आधार  पर  काम्पैंसेशन

 निश्चित  किया  जाता है  ।  गिरिफ़त  कुछ  भी  लगाया  मगर  श्री  सरकार  को  यह  व्यवस्था

 करनी  होगी
 कि  जमीन  के  बाजार  भाव  से  ड्योढ़ा  मुल्य  मुआवजे  के  रुप  में  जाए  |  जिस

 जमीन  पर  बपता  वह  जमीन  चार  हजार  रूपए  प्रति  एकड़  के  हिसाब  से  ली  जाती

 बंती  जमीन  किसान  को
 पंद्रह  हजार  रुपये  प्रति  एकड़  में  भी  नहीं  मिलती  है  ।

 प्रायः  देखा  गया  है  कि  जो
 जमीन  एक्वायर  कर  लो  जाती  उसके  रास-पास  कौ

 जमीन  की  कामत  बढ़  जाती  है  ।  वहां  पर  दुकानें  शौर  होटल  आदि  बन  जाते  हैं  ।

 खाना  बनने  से  सब  लाभान्वित  होते  हैं--सिवाए  किसान  जिसकी  जमीन  ले  ली  गई  है  ।  बेसी

 ही  स्थिति  हर  क्षत्र  में  देखेगे  ।  झगर  बांध  बन  जाय  तो  उसकी  जमीन  को  कोमल  उसी  आधार
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 पर  आकी  जाती  है  जो  निर्माण  होने  3  साल  पहले  को  कामत  होती  है  ।

 aia  निर्माण  होने  के  बाद  जिस  जमीन  में  पानी  का  डूब  -  जिस  किसान

 ने  अपनी  जमीन  देकर  राष्ट्र  के  लिये  त्याग  किया  उसकी  कीमत  उसको  कब  मिलेगी  att  जो

 उस  aia  से  लाभान्वित  हो  रहां  है  उसकी  जमीन  कीं  कीमत  25  गुना  बढ़  जाती  है  ।  10  एकड़

 जमीन  जाने  के  बाद  1  एकड़  बराबर  को  जमीन  उस  गरीब  किसान  को  नहीं  मिलती  है  ।  इसलिए

 आपको  उस  किसान  की  जमीनें  को  उचित  कीमत  दनी  होगी  ।  उसके  त्याग  को  देख  कर  जमीन

 की  कीमत  तय  करनी  चाहिए  तब  जाकर  उसको  लाभ  होता  होता  बिल्कुल  उलटा है  ।

 किसान  हमारे  लिए  sata  होता  है  इसलिए  आपका  परम  कतेंब्य  है  कि  हम  उसको  नुकसान  न

 होने  दें  1
 art  वर्षा  होती  है  पहाड़ी  क्षत्र  नदियाँ  भी  वहीं  से  निकलती  बांध  की  डूब  में  भी

 पहाड़ी  क्षेत्र  ही  भ्राता  है  कौर  वहां  हरिजन  wie  आदिवासी  लोग  ही  रहते  वही  बेचारे  बर्वाद

 होते  हैं  ।  तो  उन्हें  पहले  से  बसाने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ate  जिनको  लाभ  होने  बाला  है

 उनके  समकक्ष  उन  गरीब  किसानों  को  लाना  होगा  ।  सारे  देश  में  उजड़ने  के  बाद

 बांध  सब  गरीब  किसान  की  जमीन  पर  ही  सारे  देश  का  विकास  किसान  की

 जमीन  पर  ही  निभंर  है  !  यह  मी  सही  है  कि  जो  पिछड़े  क्षत्र  थे  प्रकृति  ने  हमें  अगले  कदम  में

 उठाया  ।  बैलाडिला  मैं  प्रकृति  मे  अपर  लोहा  न  दिया  होता  तो  हम  उस  क्षत्र

 को  भुल  गये  होते  |  वहां  पर  जो  खनिज  पदार्थ  मिल  रहा  है  उसको  निकालने  के  काम  में  भी  धन

 लोगों  को  नौकरी  नहीं  मिलती  है  ।.  जिसकी  जमीन  जा  रही  उसको  कोई  लाभ  नहीं  मिलता

 खनिज  पदार्थ  निकालने  के  लिए  भी  बाहर  के  लोग  art  हैं  ।  यहां  तक  कि  मिट्टी  खोदने

 पत्थर  लोहा  निकालने  वाले  भी  वहां  के  प्रा दिवा सी  लोग  नहीं  है  ।  क्योंकि  देश  के  अन्दर

 बेरोजगारी  है  इसलिये  बाहर  से  लोग  झरा  कर  वहां  काम  करते  हैं  कौर  हजम  बेचारे  वहाँ  सफर

 करते  हैं
 '  मेरी  मांग  है  कि  वहाँ  के  लोगों  की  भर्ती  चाहिए  me  जरगर  शभ्रादिवासी  लोग

 ट्रेड  नहीं  हैं  तो  उनको  टैनिंग  देनी  विकसित  लोगों  को  तो  अवसर  मिलता

 है  भर  आदिवासी  जो  सदियों  से  पिछड़े  हुए  हैं  क्या  वह  ata  भी  पिछड़

 रहें
 ?  उनकीं  संस्कृति  को  हम  समाप्त  होने  देंगे  जिस के  प्रकार  पर

 हम  खड़े हैं  ?
 प्रम  कौर  करुगा  wat  किसी  में  प्लावित  हो  रही  है  तो  हरिजन  ate

 प्रा दिवा सी  है  श्र  हम  उसके  mit  नत-मस्तक  विशेष  अवसर  केवल  रिजर्वेशन

 से  नहीं  होगा  ।  मुझे  तो  स्वामी  विवेकानन्द  कौ  बौरी  याद  arat  है  जिसको  मैं  दोहराना  चाहता

 हूं  ।  उन्होंने  कहा  कि  पिछड़े  हुए  को  ऊपर  उठाना  है  तो  जो  अगे  बढ़  हुये  हैं  उनको  रोकने  के

 लिये  झगर  100  साल  को  भी  आवश्यकता  होती  है  तो  उसको  रोकना  90  प्रतिशत

 जनता  राज  तिरी  हुई  कौर  दबी  हुई है
 उसको  उठाने  में  झगर  100  साल  भी  लगते  हैं  तो  बढ़ें

 हुए  लोगों  को  हमें  रोके  रखना  है  ।  इसके  बावजूद  उस  अवसर  को  ढूढ़  कर  निकालना  होगा  आपने

 रिज वें दान  दे  दिया  प्राथमिकता  दे  दी  भिलाई  के  स्थानीय  लोगों  को  अधिकार

 बस्तर  के  आदिवासियों
 के

 लिये  प्राथमिकता  होगी  लेकिन  कया  केवल  मिट्टी  खोदने  के  लिये  ही  ?

 वहाँ  पर  फिटर  वहां  पर  टर्नर  चाहिए  |  टेकनीकल  लोग  वहां  पर  हैं  क्या  ?  इसलिये
 मेरा  निवेदन  है  कि  पिछड़े  क्षत्र  में  जहां  मी  अप  कारखाना  वहां  पर  श्राप  जमीन  देते
 हैं  उसका  स्वागत  मुआवजा  हैं  उसका  भी  स्वागत  कोई  भी  किसान  ऐसा  नहीं  है  जो
 उसका  स्वागत  न  करे  लेकिन  इसके  साथ  साथ

 कारखाना  बनाने  के  पहले  वहाँ  श्राप  स्कुल  का
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 सल  दा
 निर्माणों  करें  जहां  पर  उनको  ट्र  लिंग  दी  जा  त  के  ।  मले  ही  यह  काम  झ्रापके  विभाग  के  gata

 ने  ज्ञाता  हों  लेकिन  मेरा  arqa  आग्रह  है  कि  जहां  भी  पिछड़े  क्षेत्र मे ंकारखाना  श्राप
 लगायें  वहां

 पर  स्कूल  पहलें  बनाये  ।

 अन्त  में  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  ही  कि  श्राज  श्राप  बनाने  जा  रहे  हैं

 जिससे  किसान  लाभान्वित  हो  लेकिन  चाहे  रेयान  फैक्टरी  हो  या  मोदी  सीमेन्ट  फैक्टरी  हो

 वहाँ  पर  जिन  किसानों  को  जमाने  गई  हैं  उन्होंने  मजबूर  होकर  दस्तखत  किए  ।  हालांकि  भूखों  मरेंगे

 ग्र  मुश् ना विजा  भी  बहुत  कम  है  लेकिन  फ़िर  भी  मजबूर  होकर  दस्त रुत  किए  ।  मेरा  आपसे

 निवेदन  है  कि  पॉच  साल  तक  पीछे  जिनकी  जमीनें  ली  गई  हैं  उनका  फिर  से  मूल्यांकन  किया

 बाजार  साव  पर  मुल्यांकन  किया  जाए  t

 भी  दिगम्बर  fag  :  सभापति  महोदय  मैं  इस  बिल  को  लाने  के  लिए  मंत्री  जी

 को  तो  बधायी  दूगा  ही  लेकन  सबसे  ज्यादा  बधायी  मैं  लोकसभा  के  म्रध्यक्ष  फाड़  को

 दूगा  ।  यदि  उन्होंने  प्रयत्न  न  क्रिया  होता  तो  मैं  anwar  हूँ  यह  बिल  अनाज  हमारे  सामने  नहीं

 जाता  |  जब  मंत्री  महोदया  ने  यह  विल  छः  भ्रमित  को  प्रेश  किया  था  -  तब  अघ्यक्ष  महो  दय  ने

 भावुक  होकर
 जो  बात  कही  थी  वह  मैं  आपको  पढ़कर  सुनाना  चाहतों  उन्होंने  कहा

 ह द
 दिगम्बर  fag  जी  की  बात  मैंने  सुनी  ।  उन्होंने  जो  acta  की  है  बह  भी  gat

 है  ।  झ्रापको  चिन्ता  करने  की  क्या  जरूरत  अभी  क्षमता  है  विल  पास  कराने  की  ओर

 कोई  सेक्रटरी  बीच  में  नहीं  प्रा  सकता  है  ।

 gear  को  भी  श्राप  क्यों  चिन्ता  करते  वह  तो  वालों
 के

 होते  हैं  जिस

 दिन  किसानों  के  पास  पेसा  मी  हो  उनकी  बात  भी  छापी  जाने  लगेगी  ।  इसलिए

 चिन्ता  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं

 फिर  उन्होंने  मन्त्री  महोदय  को  संबोघित  करते  हुए

 ay  प्रश्न  का  सम्बन्ध  समूचे  कृषक-समुदाय  से  सनौर  एक  बार  नब  जब

 उसकी  भूमि  छिन  जातों  है  तो  उसके  पास  कुछ  भी  नहीं  बचता  ।  ae  उसकी

 भर  की  सिनी  है  ध्रौर  वह  उसके  सहारे  जीता  है  ।  यह  जीवन  में  उसके  लिए  सबसे  बढ़कर

 है  ।  प्राकार  उसके  लिए  कुछ  न  कुछ  वैकल्पिक  व्यवस्था  wary  चाहिए  मुआवजा

 भी  देना  चाहिए  ate  बाप  यह  देखें कि  यदि  श्राप  प्रयोजन  के  लिए  कोई  संशोधन

 प्राबइ्यक  हो  तो  उसे  लाएं  शरीर  उनका  कोई  भी  विरोघ  नहीं  करेगा  ।  सारा  सदन  उससे

 सहमत  होगा  ।  श्री  मती  मैं  समझता  हूं  श्नापके  साथ  राव  सांहिव  भी  इस  पर

 गौर  करेंगे  ।
 मैं

 समझता  हूं  प्रधान  मंत्री  ने  भी  यह  बात  कही  है  1”

 genet  महोदय  कहते  हैं  कि  प्राइम  मिनिस्टर  ने
 मी  इसके  लिए  कहा  है  ।  फिर  भागे

 भ्रष् यक्ष  ने  मंत्री  जी  से  कहा  कि  इसे  ध्यान  से  बार-बार  नहीं  बनता

 तीन  बार  पहले  भी  किया है
 ।  मैं  भी  इससे  सम्बन्धित  हूँ  क्योंकि  मैं  स्वयं  एक  किसान  हूँ  ्  जो
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 नए
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 सभापति  मुझे  द्  बात  को  बड़ी  खुशी  है  कि  कुछ  हो  a  लेकिन
 त

 ag  पहला  मौका  है  कि  जब  विरोधी  पार्टी  के  एक  झ्रादमी  ने  कोई  बात  हाउस  के  सा
 ने

 गी  अ
 Nt वह  बिल  के  रूप  में  सदन  में  पारित  होने  के  लिए  राई  मैं  श्रमिकों  बताना

 चाहत  ्

 ने  क्या-क्या  किया  है  ।  15  1980  को  सबसे  पहले  मैंने  ही  इस  मामले  को  स
 ह  क

 था  कि  इसमें  संशोधन  होना  समय  कम  होने  की  वजह  से  मैं  उस  भाषण  को  न

 उप
 गा  ।  इसका  जवान  राव  वीरेन्द्र  सिह  जी  ने  fear  था  हम  इस  काम  को  करा  रहे  लेकि

 a
 जी  मुझे  उनकी  बात  पर  fazara  नहीं  प्रा  ।  यहां  किसानों  की  रली  होने  वाली

 उस  रेली  में
 काफी

 आदमी  इकट्ठे  हुए  ।  मेरा  प्रधान  मंत्री  जी  से  सन्  195.  से  मिलन

 _  जुलना  रहा  है  ।  मैंने  उनको  एक  पत्र  लिखा  ate  निवेदन  किया
 कि  यदि  श्राप  मेरी  इन  तीन  बा

 ह

 को
 aga  मीणा  में  शामिल  कर  लें  तो  बड़ी  कृपा  होगी  ।  एक  को  उत्पादन  का  उचित

 भी

 लय  इसमें  कोई  विरोध  नहीं  दो--किसानों  को  जमीन  का  मुआवजा  उचित

 ह  किसी  को  विरोध  नहीं  है  फिर  दिल्ली  में  श्राप  किसान  निवास  बना  ताकि

 Tet  ठहर  सकें  ।  मैंने  भी  एक  किसान  निवास  बनाया  जहां  किसान  जाकर  ठहरते  हम

 प्रधान  मंत्री  जी  ने  16  19४1  रली  में  स्टेटमेंट  जिसको  मैं  एक दफा  पढ़  चुका  हि

 फिर
 भ

 मैं  एक  लाइन  आपको  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हु  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने
 मुआवजे

 के

 स  सारी
 भुगतान  के  छि

 दिन  जमीन  का  मुल्य  होगा  और  वही
 स्पीकर

 साहब  ने  कटा  था  ।  मेरे

 ल्  य
 अखबारों  की  कटिंग  हैं  ।  हड  as  ा  जारे  रह

 ="
 सबसे  पहले
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 मैंने ही  प्राइवेट  मेम्बर  बिल  के  रूप  में  एक  बिल  1981  में  इसमें  संशोधन  के  लिये  पेश  किया

 इस  प्रयत्न  में  चार  बरस  ate  चालीस  दिन  हो  गये  श्राज  चालीसवां  दिन  है  ।  रूरल  डेवलपमेंट

 व  एग्रीकल्चर  की  कोई  कन्सलटेटिव  कमेटी  नहीं  जिसमें  मैंने  यह  सुभाव  न  रखा  ati  उसमें

 एक  मी  माननीय  सदस्य  ऐसा  नहीं  जिसने  मेरा  समर्थन  न  किया  हो  ।  उस  समय  कांग्रस

 सदस्यों  ने  मी  कहा  था  कि  तुम  ठीक  कह  रहे  हों  |  मैं  आपको  बताना  चाहता  रि  संसद

 सदस्यों  को  तीन  पत्र  मैंने  ही  जिनमें  यह  कहा  कि  wea  कृपा  कर  किसानों  क  हित  के  लिये

 ug  की  faa  ।  इतना  ही  नहीं  चौधरी  चरण  सिंह  जी  ने  भी  जो  पत्र  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  को

 लिखा  आमतौर  पर  वह  किसी  को  नहीं  लिखते  लेकिन  किसानों  के  हित  के  लिये  उन्होंने

 उसकी  कापी  भी  मैंने  सब  संसद  सदस्यों  को  भेजीं  ।  इसके  बाद  संसद  सदस्यों  के  हस्ताक्षर

 करा  किंग्स सी  aaa  सदस्य  भी  वे  मांगें  प्रधान  मत्री  को  दीं  ।  उनमें  भी  यही

 बात  थी  कि  किसानों  को  भूमि  का  मुग् नाव जा उस  पर  जाना  चाहिये  जिस  समय  उस  जमीन

 पर  कब्जा  किया  जाता  है  ।  चौधरी  चरण  fag  जी  के  पत्र  में  भी  यही  बात  थी  ।

 सभापति  आपको  याद  भारतीय  जनता  पार्टी  शरीर  लोकदल  की  जो

 की  मीटिंग  हुई  उसने  भी  एक  कमेटी  बनाई  थी  श्र  उस  कमेटी  ने  एक  मेमोरेंडम

 तेयार  करिया  था  उसमें  भी  इन्हीं  बातों  की  मांग  थी  ।  इस  विषय  पर  मैं  तीन  बार  लोक  सभा  में

 बोला  हू  ।  जो  विषय  मैंने  नियम  377  के  तेहत  उठाये  उनमें  भी  ज्यादातर  इसी  प्रश्न  को  उठाया

 है  कौर  यही
 माँग  की  है  ।

 सभापति  मैं  प्राकार  यह  भी  बतलाना  चाहता  ह--जब  हमारी  प्रधान  मंत्री  जी  का

 वक्तव्य  हो  गया  तो  उसकी  कटिंग  लेकर  उनको  एक  चिट्ठी  लिखी  कि  आपके  वक्तव्य  के  बाद

 जब  किसान  यहां  से  गये  तो  बड़ों  खुशी  मनाते  हुए  गये  कि  अब  उनके  साथ  भूमि  asia  में  लूट  नहीं

 होगी  क्योंकि  जब  प्रधान  मन्नो  जी  ने  घोषणा  कर  दी  है  ।  इसलिये  aa  इस  बारे  में  शीघ्र  से  शीघ्र

 बिल  कराना  चाहिये  ।  प्रधान  मंत्री  ने  राव  साहब  से  कहा  ।  राव  साहब  ने  मुझे  बुलाया  कौर  कहां

 कि  दिगम्बर  faa,  तुम्हारे  क्या  सुभाव  तुम  इसके  art  में  अघिकारियों  से  बात  कर  लो  ।  मैंने

 कहा  जो  प्लाट  खरीदने  वाले  उनसे  मेरी  Fa  पटेगी  ?  उसके  बाद  फिर  राव

 साहब  ने  मुझे  बुलाकर  बात  की  ate  उसके  बाद  1982  में  एक  बिल  पाया  ।  लेकिन  अफ़सोस  यह

 था  कि  उस  बिल  में  भी  ag  बात  नहीं  थी  कि  कंपेन्सेशन  भूमि  के  कब्जा  के  समय  का  मिलना

 चाहिये  ।  मैंने  फिर  राव  साहब  से  कहा  ।  उन्होंने  कहा--मैं  क्या  करू  ?  मैंने  फिर  प्रधान  मंत्री

 जी  को  लिखा  कि  इस  बिल  में  वह  बात  नहीं  है  जिसके  हमने  उनसे  कहा  था  ।  उन्होंने  फिर

 राव  साहब  से  कहा

 मधु  gzaa  :  राव  साहब  से  प्रा पका  मतलब  हमारे  मिनिस्टर  साहब  से  है  ?'

 ait  दिगम्बर  सिह  राव  बीरेन्द्र  सिह  उस  वत  इस  डिपार्टमेंट  के  मी  seat

 उसके  बाद  यह  मामला  चलता  रहा  ।  1982  के  शीतकालीन  अधिवेशन  में  उस  बिल  को  पास

 करने  के  लियें  दिन  तय  हो  गया  मैंने  फिर  साहब से  लेकिन  परिणाम  कुछ  नहीं

 निकला  |  उसके  बाद  मैं  स्पीकर  साहब  से  मिला  ale  उनसे  कहां--यदि  आप  इसको  बिजनेस  में
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 से  निकाल  दें  तो  मैं  फिर  sara  मंत्री  जी  से  पाथना  करे  विश्वास  है  fa  वह  मेरी  बनात

 माने  जायेंगी  we  झा  ।  उन्होंने  बिजनेस  से  उस  विषय  को  निकाल  दिया  ।  उसके  बाद  मैंने

 फिर  प्रधान  मंत्रो  जी  से  प्रार्थना  को  कौर  उन्होंने  राव  साहब  से  कहकर  उस  बिल  को  arse

 कराया  ।  लेकिन  किसानों  की  यह  दुर्भाग्य  था  कि  उस  विभाग  में  एक  ऐसे  मंत्री  aa  जिनका  नाम

 q1— sf}  हरिनाथ
 मिश्र  ।

 वह
 सीधे  एक  ही  बात  जानते  थे  कि  जो  उनके  सेक्रटरी  are  पदाधिकारी

 लिखकर  देत  वे
 उनकी  हा

 में  हां  मिला  देते  थे  ।  उसी  आधार  पर  फिर  बिल  तेयार  gars

 मेरा  दुर्भाग्य  उस  वक्त  यदि  हमारी  किदवई  जी  प्रा  गई  होतीं  तो  शायद  हम  उनको  राजी

 कर  लेकिन  अरब  इलवेन-पावर  पर  क्या  कर  |

 एक  माननीय  सदस्य  जनब  भी  करा  लो

 श्री  दिगम्बर  सिह  :  झगर  अप  भी  हिम्मत  करें  तो  हो  सकता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  ये  राजी  हो  जाएं  तो[भ्रमी  भी  हो  सकता  है  ।

 श्री  दिगम्बर  मैं  निवेदन  कर  रही  था  fe  यह  जो  बिल है  इसमें  वही  कमी  रह  गई

 है  जो  उसमें  पहले  यह  ठीक  है  कि  कुछ  बातों  को  इसमें  जरूर  किया  गया  जिनके  बारे  में

 dat  महोदया  ने  बतलाया  है  ।  wat  महोदया  ने  पढ़कर  सुनाया  लेकिन  मैं  उन  सबको  जुबानों

 बतला  सकता  हु  ।  दगर  संसद  सदस्य  मुझे  क्षमा  कर  तो  मैं  यह  कहूंगा  कि  एक  भी  संसद

 सदस्य  ऐसा  नहीं  है  जिसने  इसका  उतना  किया  जितना  मैंने  किया  हैं  ।

 आचार्य  भगवान  देव  आपकी  उम्र  हमारी  कैसे  हो  सकती  है
 ?

 श्री  दिगम्बर  सिह  यह  तो  श्रांपकी  कृपा  है--म्रापकी  उम्र  मेरी  .  जितनी  नहीं  लेकिन

 मेरो  उम्र  कभी  अपको  जरूर  मिलेगी

 प्रधान  मंत्री  को  मैंने  पत्र  लिखा  कि  इस  बिल  में  ag  बात  नहीं  फिर  यह  ह  कि

 स्पीकर  साहब  से  बात  हुई  ।  स्पीकर  साहब  ने  प्रधान  मंत्री  से  बात  करने  के  मेरे  भावुकता
 के  भाषण  के  एक  मीटिंग  बुलाई  at  उसमें  ला  मिनिस्टर  माननीय  स्त्री  जी

 थीं  झ्र  मैं  भी  था  |  चारों  के  सामनेਂ  तय  अगर  मंत्री  जी  इस  बात  को  स्वीकार  कर  तो

 दो  बातें  स्वीकार  हैं  ।  एक  बात  तो  यह  थी  कि  10  प्रतिष्ठित  का  जो  ब्याज  वह  देंगे  लेकिन

 ब्याज  को
 चौपट  यह  कहकर  कर  दिया  कि  यदि  कोई  कंस  स्टे  का  तो  उस  टाइम  को  नहीं

 लेंगे  ira  श्राप  देखिये  कि  कोटे  में  सब  जाते  हैं  ।  प्रतिबन्ध  हटा  देंगे  इन्होंने  इस  बात  को  मान

 लिया  ate  ला  मिनिस्टर  ने  कहा  कि  cara  मंत्री  जी  से  पुछेंगे  वैसे  हमें  यह  स्वीकार  है  शौर  हम
 इसको  मधन  लेंगे  att  दूसरा  यह  कर  दिया  कि  जो  नोटीफिकेशन  सेक्शन  4  का  होता  उसकी

 जगह  सेक्शन  6  के  समय  का  बाजार  भाव  मान  at  मैं  मंत्री  जी  से  यह  पुछना  चाहता हू  fa
 बया  यह  बात  श्रापने  स्वीकार  नहीं  की  अध्यक्ष  महोदय  के  सामने  कौर  क्या  इस  बिल  ग  वे
 कोई  ऐसा  ऐमेंडमेंट  ला  रही  os  पता  है  कि  वह  नहीं  झरा  रहा  है  |
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 मैं  कहना  चाहता  हु  कि  मैं  कोई  वकील  नहीं  लाइयर  नहीं  लेकिन  at  पास

 सुप्रीम  कोट  ate  हाई  कोर्ट  के  वकीलों  के  ये  सजेश्चन्स  ares  ate  उन्होंने  लिखा  है  कि
 दिगम्बर

 fad  जी  हमें  पता है  कि  श्राप  इसमें  कुछ  क्र  रहे  हो  ate  हमारे  जो  सजेदचन्स  वे  श्राप  इसमें

 रखिए  ।  उन्होंने  यह  भी  बताया  fe  इस  बिल  में  जो  पहले  का  बिल  उससे  मी  ज्यादा  कुछ

 खराब  बातं  उससे  मी  ज्यादा  इसको  खराब  कर  दिया  है  ।  कया  कर  दिया  है  आपने  इसमें  ?

 रखने  यह  किया  है  कि  जो  केस  कोर्ट  में  चल  रहे  हैं  ae  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  ने  इस

 सम्बन्ध  में  एक  एमेंडमेंट  रखा  उनमें  यह  कर  दिया है  कि  सेक्शन  11  का  जो  एसिड  तय

 उस  एवं  में  केवल  दो  वर्ष  लगेंगे  लेकिन  पुराने  जो  केसेज  उनमें  राज  से  आगे  दो  ag  लगेंगे

 झर  उसमें  पुराना  समय  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  !  हाई  कोट  के  वकील  यह  बता  रहे  हैं  कि

 ag  इसलिए  किया  है  कि  पेंडिंग  में  जो  बहुंत  से  केसेज  पड़े  हुए  ऐसा  कानुन  अगर  पास

 तो  वे  सब  खारिज  हो  जाएगे  कौर  उन्हें  बचाने  के  लिए  यह  एमेंडमेंट  लाया  गया  है  जो  कि  पहले

 हुए  साहब  वाले  बिल  में  नहीं  था  कौर  यह  जो  बिल  इसमें  है  ।  मैं  रुपये  हु  कि  श्राप

 सुधार  को
 बात  कहतें  हैं  लेविन  यह  सुधार  की  बात

 कहां  यह  तो  बिगाड  की  बात  हैं  ।

 यही  क हीं  कि  मैंने  इस  बारे  में  पत्र  लिखे  हैं  ।  मेरे  इतने  ज्यादा  पंत्र  झ्ाए है  कि  az

 मैं  उन  को  सिर  पर  उठा  कर  लाना  तो  नहीं  पाता  लेकिन  मैं  यह  बताना  चाहता  हू

 कि  मेरे  पत्रों  के  उतर  में  10  पत्र  प्रधान  मंत्रो  जी  ने  लिखे  हैं  alt  41  पत्र  मंत्रियों  नें  लिखे  जो

 कि  कैबिनट  में  बटते  हैं  ।  तब  भी  मैं  समानता  हूँ  कि  समस्या  हल  नहीं  हुई  है  ।  मैं  श्राप  को  बताना

 चाहता  हूँ  कि  ला  मिनिस्टर  साहब  ने  एक  बात  कही  थी  कि  दिगम्बर  faz  कब  हम

 फीकेशन  से  10  वर्ष  का  इन्दु  oF  दे  रहे  उन्होंने  कहा  कि  हम  ने  यह  कर  दिया  है  कि  मान

 ‘Oat  पहले  का  नोटिफिकेशन  तो  10  वर्ष  का  ब्याज  देंगे  ।  में  यह  कहना  चाहता  हू  कि

 पहले  तो  जाने  की  बजह  से  ब्याज
 मिलेगा  ही  नहीं  कौर  नगर  मान  भी  लिया  जाय  कि

 व्याज  तो  100  रुपये  के  200  रुपया  10  वर्ष  में  सिल  जाएगें  क्यो ंकि  10  प्रतिशत  ब्याज से

 इतना  ही  रुपया  बैठता  है  |

 एक  बात  प्रौढ़  कहना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  हमारे  यहाँ  सरकार  एक  काम  करती

 है  कि  हर  जमीन  को  मार्केट  वेल्स  तय  कर  देती  है  गाकि  सेल  डीड  में  स्टम्प  ड्यूटी  कम  न

 लग  ।  पता  मैं  अपनी  बात  ठीक  से  कह  पा  रहा  हूं  या  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 कोई  मां  जमीन  ऐसी  नहीं  जिस  की  माउंट  वेल्यू  सरकार  ने  तय  न  की  हो  ।  माउंट  वेल्यू  की

 मेरे  पास  नकलें  मौजूद  हैं  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  जिस  जमीन  का  40  रुपये  का  भाव  1977

 में  22-1  77  को  जिस  जमीन  कन  भाव  40  रुपये  सरकार  कहती है  कि  19-3  में  वह

 जमीन  400  रुपये  को
 है  थाने  10  गुनाਂ  उस  का  भाव  बढ़  गया  है  ।  इसके  हिसाब  से  तो  1977  से

 1983  तक  ही  प्राइसिज  दस  गुनी  हो  गई  हैं  लेकिन  जव  श्राप  दस  परसेंट  के  हिसाब  से  लगाते  हैं

 तो  श्रांइसिजं  सौ  ad  में  दस  गुनी  होती  मैं  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  ने  यह  अधर  कर  रखा  है  ।.

 ग at  रखा  है  ।  इस  एक उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  एक  विकास  परिषद्  afafaaa
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 )  विधेयक  25  अगस्त  1984

 को  जो  सेक्शन  4  ग्रोवर  6  है  उसमें  तो-तीन  ag  का  अन्तर  है  ।  लेकिन  वहां  इसको  भी  नहीं  माना

 जां  tal  है  ।  तहां  लोगों  के  खिलाफ  कार्यवाहियाँ  रही  मैंने  इसके  सम्बन्ध  में  उत्तरप्रदेश

 सरकार  को  बहुत  से  पत्र  लिखे  परन्तु  उनका  कोई  जवाब  नहीं  मिला  ।
 मैंने  यहां  पर  सदन  में  भी

 मामला  उठाया  भ्र ौर  कहा  कि  यह  कास्ट  ट्यूशन  के  खिलाफ  काम  हो  रहा  है  1 AIG  यहां  की

 जो
 सेक्शन  4  श्र  6  वे  उत्तरप्रदेश  अघिनियम  की  सेक्शन  22  कौर  2  कै  बराबर

 हैं
 ।  इस

 सम्बन्ध  में  कोर्टों  में  केस  चल  रहे  हैं  ।  मैंने
 वहां

 की  सरकार  को  बहुत  लिखा  कौर  प्रधान  मंत्री  से

 मी  मिला  प्रघान  मंत्री  जी  के  पास  में  gat  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ौर  मंत्रियों  के
 प्रो

 की  17

 फोटोस्टेट  करायीं  ले  जिनमें  ag  लिखा  ga  था  कि  भप्रावदयक  कार्यवाही  कर  रहे  लकिन

 कया  श्रावक  कार्यवाही  कर  रहें  कोई  नहीं  बताता  क्या  प्रा वं दय क  कार्यवाही  कीः

 गई  इसका  कोई  जवाब  नहीं  देता  था ।  जब  मैं  प्रधान  मंत्री  ने  मिला  ता

 उन्होंने  कहा  कि  ga  मैं  sar  करू  ।  .  मैंने  उनसे  ag  कहा  कि  कया  झ्राइवयक  कार्यवाही को

 गई  वह  मुझे  बताया  जाए  ।  फिर  प्रघान  मंत्री  जी  ने  उत्तर  प्रदेश  के
 मुख्य

 मंत्रो  को  पत्र  लिखा

 शर  कहा  कि  क्या  कार्यवाही  गई  है  यह  दिगम्बर  सिह  को  सूचना  दी  जोए  ।  इस  पर  उत्तर

 प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  अपने  जवाब  के  साथ  ay  का  वह  जवाब  नत्थी  कर  दिया  जो  कि

 मेरे  पास  पहलें.श्रा  चुभा  att  उसमें  लिखा  था  कि  कार्यवाही  हो  रही  आपको  यहां  खाने  की

 तकलीफ  करने  की  जरूरत  नहीं  है  +  ऐसे  मेरे  पास  पचासों  पत्र  हैं  ।

 झप  कहते  हैं  कि  क्या  चिता  लकिन  में  मंत्री  महोदयों  से  यह  करना

 चाहता  हु  कि  aes  सेक्शन  4  6  कौर  के  नोटिफिकेशन  के  बीच  एक  ay  क़  अ्रन्तर  कर  दिया

 और  उसके  बाद  दो  ay  का  रावत  कर  दिया  है  अगर  शप  तिनके  से  बढ़ाते  हैं  तो  उस  पर

 ब्याज  दंगे  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  एक  संशोधन  दिया  किसके  अनुसार
 मैं  चाहता  हूं  कि  या  तो

 श्राप  नोटिफिकेशन  के  टाइम  का  हमें  कम्पेनसेशन  देंਂ  इस  पर  हमें  कोई  एतराज  नहीं  है
 लकिन  झगर  Mfelehad F के  टाइम  अ्रौर  gas  देने  के  टाइम  में  तीन  बर्ष  से  अधिक  का  स्तर

 हो  तो  3  वर्ष  का  जंत्र  age  जमीन  का  पोजेशन  है  वह  टाइम  एक  बर्ष  से  अधिक  का  है  तो

 श्राप  हमें  एक  वर्ष  पहल  का  दे  दो  ।  मेरे  संशोधन  का  यही  aaa  है  कि  जब  भी  कलक्टर  पोजीशन

 लेगा  उस  समय  के  भाव  कम् पेन सेशन  तय  होगा  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  ऐलान  किया  था  मेरा

 संशोधन
 उसके  अनुरूप  इसलिए  मैं  अप  लोगों  से  हाथ  जोड़कर  wTs  ना  करता  हुं  कि

 आप
 इसे

 मौन
 जब  भूमि  ली  जाएगी  तभी  का  कम्पेनसेशन  तय  होना  चाहिए  हमें  ब्याज  जो  दत

 eva  भ्रापने  रखा  है  ,  उसकी  जरूरत  नहीं  है  ।  जब  ard  हमारा  जोन  का  कब्जा  लते  हो  हमें
 उस  का  मुकाबला  दे  दो  ।

 ald  हमारी  जमीन  पर  जब  कब्जा  करते  हो  तो  हमसे  2  रुपये  50  पसे  बग  गज  के  हिसाब
 से  लेते  हो  ।  ज़मीन  पर  से  किसानों  को  बाहर  कर

 दिया  जाता  उनकी  wa  ड़ियों  से  बाहर
 fzar  जाता  उनकी  मेंस  att  मवेशी  बाहर  कर  दिये  जाते  भाप  उसी  जमीन  को

 पूंजीपतियों  को  17,334  रुपये  प्रति  वर्गगज  के  हिसाब  से  देते  माननीय  सदस्यों  में  से  क्या
 कोई  ऐसा  है  जो  इस  भाव  में  जमी न  खरीद  सके  ।  ये  तो  बड़े  यु  जीती  ही  खरीद  सकते  हैं  कौर
 aq  ही  जमीन  देते  हैं  ||

 andi
 से  जमीन  ली  ढ़ाई  रुपये  गज  झोर  उस  एकड़  पर

 मुनाफा  कप
 माया

 8  करोड़  24  लाख
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 3  भाद्र
 a0

 भूमि  asta  1 विधेयक

 श्री  रामप्यारे  पत्रिका  :  सभापति  माननीय  सदस्य  का  मत  यह  है

 कि  प्रजेशन  के  मिलना  चाहिए  ठीक  लेकिन  उसमें  18  परसेंट  से  कम
 सूद  नहीं  होना

 चाहिये  ।

 श्री  दिगम्बर  fag :  मैं  बिताने  चाहूंगा  कि  मैंने  जब  टी  वी  पर  प्रधान  मंत्री  जी  का  भाषण

 सुना
 कौर  किसानों  के  हित  को  बात  are  किन्तु  होता  कुछ  नहीं

 तो  मेरी  ग्रां खों  से  aia  निकलने

 लगे  ।  मैंने  उसी  वक्त  पत्र  लिखा  मेरे  पास  वह  पत्न  हैं  ।  मैंने
 प्रघानमंत्री

 जी  को  लिखा  '  कि  श्राप

 किसानों  के  हित  की  बात  करती हैं  ।  किसनों के  हित  का  होने  वाला  है  ।.  मैंने  तय  कर

 लिया है  कि  पा  तो  ैं  इसको  करवाऊंगा  नहीं  तो  जीना  प्रचार  किये  मैं  लीक समा  की  सदस्यता  से

 इस्तीफा  दे  किसानों  से  चुन  कर  ara  वाला  व्यक्ति  यदि  किसानों  की  मलाई  नहीं  कर

 सकता  तो  उसे  यही  करना  चाहिये  ।.  मैंनें  पह  भी  सोचा  कि  झा मरण  म्रनशन  कर  दू  ।  स्पीकर

 पाहुन  ने  कहा  कि  ऐसा  मत्त  करिए  तो  मैं  wish  निवेदन  कर  रहा  था  कि  मेरी  में  आंस

 आरा  जाते  '  gr  श्रे  भी  अस  झरा  रहे  \  सलिए  मैं  फिर  प्रार्थना  करू  गा  कि  जिन  प्रधान

 मन्त्री  जी  ने  कांग्रस  के  ससंद  सदस्यों  से  कहा  था  सरला  जब  चुनाव  में  जाप  जाए  गे  झोर  बोट

 मांगेंगे  तो  व  gat  कि  sara  मन्त्री  ने  कहा  वह  विल  पास  करा  लिया  कि  नहीं  ।  मैं  बताना

 चाहता हूँ
 हैं कि  मैं  इस  पर  वोटिंग  wus  mah  एक  लिस्ट  gars  अख़बार  वाले  तो  नहीं

 निकालेंग  लेकिन  मैं  विज्ञापन  के  रूप  में  पैसा  देकर  इसको  निकलवाऊंगा  कि  इन  माननीय  सदस्यों

 ने  इस  श्रमेंडमेंट  के  पक्ष  में  वोट  नहीं  इसलिये  मैं  यही  कि  .
 प्रधान  मंत्री  जी  ते  जो

 कहा  था  कि  मुआवजा  उस  वक्त  का  मिले  जब  भुगतान  हो  ।  इसका  ही  मैं  समान  करता  हूं  ।

 इसके  फप्क्ष  में  बोल  रहा  हूँ  झ्रोर  यह  ग्रमेंडमेंट  रखा है
 ।  इसके  अलावा  भ्रष् यक्ष  जी  ने  जो  बातं

 कही  उस  पर  मो  सरकार  का  कोई
 श्रमेंडमेंट  नहीं  पाया  ।  यह  भी  पता  नहीं  है  कि  12

 परसेंट  का  ब्याज  के  श्रमेंडमेंट  का  क्या  ag  भी  पता  नहीं  है  कि  प्राणियों  का  क्या

 हनना  ।  इस  बारे  में  प्रभी  इसमें  कन्फ्यूजन
 है  ।  जब  तक  ये  स्पष्ट  न  हो  जाऐ  तब  तक  इस  बारे

 म बात  नहीं  की  जा  सकती  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाए  तब  मरे

 फिर  धाड़ा  सा  बोलने  को  मौका  दिया  जाए  ।  तभी  किसानों  के  साथ  त्याय  हो  सकेगा  |

 सभापति  मैं  बड़े  दख  भरे  दिल  कहना  चाहता हैं  कि  माननीय  सदस्य  इस

 संशोधन  के  पक्ष  में  बोट  दे  दें  ।  अगर  इस  पर  प्रधान  मन्त्री  जी  नाराज  होंगी  या  को  पार्टी

 से  निकालेंगी  तो  मैं  उनके  दरवाजे  पर  भूख  हड़ताल  कर  दूगा  ।  मैं  किसी  के  खिलाफ  कायंवाही

 नहीं  होने  दू  इस  बात  का  मैं  गारंटी  देता  हूँ  ।

 af  रास  प्यारे  पत्रिका  :  सभापति  एक  क्लासीफिकेशन  करना  चाहता हूं

 किसान  रैली  में  मैं  भी  था  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  सिफ  यही  कहा  था  कि  जिस  समय  जमीन  ली  wrt

 उस  समय  का  मार्केट
 वेल्यू  किसानों

 को  दियां
 जाना  येलो  घमकी  दे  रहे  हैं  यह  aaa है  ।

 मगर  परेशान  के  समय  पर  मुआवजा  देने  की  बात  को  बात  मान  ft  जाएगी  तो  हिन्दुस्तान  कोई

 फैक्ट्री  नहीं  बन  सकेगी  ।

 सभापति  महोदय  दिस  इज  नाट  प्रापर 1.

 55



 भूमि  asia  विधेयक  25  1984

 rr

 थ्रो  दिगंबर  माननीय
 सद ey  कह  रहे  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  नहीं  कहा  मेरे

 पास  कटिंग  राज  इजाजत  दे  तो  मैं  पढ़कर  सुना  हू  ।

 सभापति  सौंदर्य  :  कमी  जरूरत  नहीं

 थो  राम  प्यारे  पत्रिका :  सुना  दीजिए  |  सदन  को  गुमराह  करना  ठीक
 नहीं

 17
 फरवरी

 .

 1981  के  कमर  उजाला  में  जोਂ  श्रीमती  गांघी  के  भाषण  का  झरे  श  छुपा  वह मैं मैं  आपकों  पढ़कर

 सुनाना  चाहता  हूं  ।

 गांधी  ने  घोषणा  कि  जो  जमीन  सरकार  उसका  तुरन्त

 मुआवजा
 दिया  जायेगा  ।  इस  बारे  में  नीति  में  परिवर्तन  कियां  जायेगा  ।  श्रब  किसानों  को

 पण
 कीमतों  से

 सुझाव  दिया  जायेगा  ।  उनकी  जमीन  का  agora  मुझावजा  दिया

 जायेगा  ।  अनुपात  मुआवजे  के  भुगतान  के  दिन  जमीन  का  मुल्य  होगा  ।  कोई  भी

 संस्था  किसानों  कौ  जमीन  सस्ती  कीमत  पर  खरीद  का  लाभ  न  sar  सकेगी  ।

 )

 मैं  सिफ  gt  करना  चाहता  हूँ  कि  मेरे  जो  दो  संशोधन  हैं  उनको  मंजूर  कर

 लीजिए  ।  जब  भूमि  ली  जाए  उस
 समय  का  बाजार  ara  दिया  जाए  ।  मगर  इसको  नहीं

 माना  जां  तो  नोटिफिकेशन  के  समय  को  या  जब  अदाएं  तय  हो  तो  उससे  तीन  बर्ष  पहले

 होना  चाहिए  |  जो  भी  कम  हो  वहू  मान  लिपा  जाए  ।  यदि  मेरा  आपसे  निवेदन  है  ।

 थी  वृद्धि  चन्द  जन  सभापति  एक्वीजिशन  असेंसमेंट

 1984  जो  सदन  में  प्रस्तुत  gar  उसका  मैं  anda  करता  हूँ  ।  खण्ड  एक्वीजिशन  एक्ट  1984

 में  बना  था  ।  उसके  बाद  1921,  1933,  1933,  1962  अर  1967  में  श्रमेंडमेंट  हुए  ।  श्रमी  तक

 जो  अमेंडमेंट्स  प्रस्तुत  हुए  खन  सबसे  ag  प्रगतिशील  विधेयक  है  ।  MTNA TT  को  झोर  से  जो

 बोले  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  खण्ड  एक्वीजिशन  के  बारे  में  जो  पहले  कलाम  उठाये

 गये  थे  कौर  जो  संशोधन  रखे  गएं  उन  सबसे  प्रगतिशील  संशोधन  पेश  ्  है  ।

 मन्त्री  महोदय  नें  जो  वक्तव्य  उसमें  दो  बातों  पर  विशेष  तौर  सें  प्रकाश  डाला

 गया  ।  उसमें  मेरी  राय  भिन्न  है  ।  एक  तो  प्रशन  यह  हैं  कि
 रोजगार  देने  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  डायरेक्शन  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  दिये  यह  इसमें  रखा  गया  a  |  प्रश्न  यह  पेदा  होता

 है  कि  जिनकी  मौन  लो  जाती  उनके  एम्पलाथमेंट  के  लिए  प्रोविजन  नहीं  जाता  भौर

 नहीक्षेत्रीं  के
 लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  मैंने  यह  भी  गहराई  से  सोचा  कि  इस  संबंध

 में  कानून  बनता  चाहिए  ।  कानून  बनाना  श्रासान  नहीं  बहुत  कठिन  है  ।  कानून  बनने

 पर  उनको  एम्पलापमेंट  देना
 कम्पलसरी  होगा  ।  यह  एक  चिन्तन  विषय  इस

 सम्बन्ध  में  जिस  तरह  की  डायरक्शन्स  स्टेट  गवर्नमेंट  को  दो  वे  ऐसी  होनी  चाहिए  जिनका
 पालन  किया  जा  सके  ।  वे  प्रौब्लीगेटरी  हों  ।  हमें  यह  मी  विचार  करना  चिन्तन  करना

 चाहिए  कि  किस  तरह  से
 हम  उनको  कानूनी  शक्ल  दे  सकते  हैं  शरीर  किस  तरह  से  श्रौब्लोगेटरी
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 बना  सकते  है  ।.  ताकि  जितने  लोग  उस  स्थान  से  उखाड़े  उनके  लिये  रोजगार  की  व्यवस्था

 हो  उनको  बसाने  का  कायें  किया  जा  सकें  ।

 अक्सर  यह  देखा  जाता  है  कि  हमारे  यहां  जितने  बड़े-बड़े  उद्योग  स्थापित  हुसे  वहां  से

 पहले  गरीब  लोगों  को  हटाया  जाता  है  शरीर  तब  उनकी  स्थापना  की  जाती  है  ।  लेकिन  उन

 विस्थापितों  को  पर्याप्त  मुआवजा  नहीं  मिलता  ।  फ़िर  उनको  किसी  उचित  स्थान  पर  बसाने  के

 काय  था  उनको  एम्पलायमेंट  उपलब्ध  कराने  के  किये  की  अ्रोर  सरकार  ध्यान  नहीं  मैं

 राजस्थान  के  बारे  में  जानता  हूं  ।  वहां  जितने  भी  स्टेट  एंटरप्राइजेज  या  बड़े  उद्योग  लगे  वहां

 ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  जिस  तरह  हम  जैसलमेर  या  बाड़मेर  के  किसी

 स्थान  पर  आर्मी  के  लिये  कंटोनमेंट  की  स्थापना  के  लिये  कन्सेशन  देने  का  प्रावधान  रखते  हैं

 उसी  तरह  अरन्य  स्थानों  पर  भी  होना  चाहिए  ate  उनको  उन  स्थानों  से  के  साथ  ही

 वैकल्पिक  व्यवस्था  उनके  बसाव  sie  रोजगार  की  होनी  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हु  कि  उनको

 राजस्थान  में  कनाल  में  बसाने  में  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिये  ।  इसा  तरह  से  दूसरे  प्रान्तों  में  ऐसे

 स्थानों  का  चयन  जहां  कनाल  भूमि  उपलब्ध  वहां  विस्थापितों  को  बसाने  में  प्राथमिकता

 मिले  ।  जब  उनको  कंपन्सेशान  जाता  है  तो  उसके  बाद  हमारी  कोशिश  यह  होनी  चाहिए  कि

 उनको  कनाल  एरियाज  में  बसाया  जाए  alt  उसके  लिए  कोई  aria  न  मिल  जाए  ।  जमीन  की

 सीमा  निर्धारित  की  जा  सकती  है  कि  एक  व्यक्ति  को  अ्रघिक  से  अधिक  ऐसे  क्षेत्र  में  कितनी  भूमि

 दौ  वह  20  बीघा  भी  हो  सकती  25  बीघा  भी  हो  सकती  इससे  उन  लोगों  में

 संतोष  की  भावना  होगी  कि  चलो  हमें  राजस्थान  कनाल  में  जमीन  मिल  जाएगी  या  दुसरे  प्रान्तों

 हमें  ऐसी  जगहों  पर  जमीन  मिल  जाएंगी  जहाँ  सिचाई  शादी  को  सुविधा  उपलब्ध  हो  ।  वे  लोग

 समेटे  कि  ga  हम  एक  नया  जीवन  व्यतीत  करने  जा  रहे  हैं  ।  क्योंकि  जिस  आदमी  को  जमीन

 ले  ली  जाती  उनका  मुआवजा  ठीक  तरह  से  प्रां कलित  नहीं  कियां  किसी  एप्रीकल्चरिस्ट

 को  जमीन  का  aint  तो  ठीक  से  हो  जाता  परन्तु  किसी  बिल्डिंग  वगेरह  का  ठोक  से

 प्राकलन  नहीं  होता  कौर  इसलिये  उनको  उचित  कंप्रन्सेदान  नहीं  मिल  पाता  ॥

 कं पेसे वान  के  बारे  में  अमी  हमारे  एक  मित्र  अपने  विचार  प्रकट  कर  रहे  थे  कि  हमें  मिनट

 रेट्स  के  कन्सेशन  देना  चाहिये  ।  लेकिन  कौन-सा  मार्केट  रेट  हमें  ध्यान  में  रखना

 वह  किस  तारीख  का  मार्केट  रेट  यह  wea  हमारे  सामने  विचाराधीन  है  ।  यह  भी

 seq  विचार  करने  का  है  कि  एकजुट  केसेज  में  हमारे  यहां  सेक्शन  6(1)  के  श्रन्तगंत  वर्तमान

 मार्केट  रेट  का  80  प्रतिश्त  मुश् नाव जा  देने  का  maga  लेकिन  वह  किन्हीं  खास  परिस्थितियों

 में  एप्लीकेशन  होता  है  ।  यदि  क्सी  जमीन  का  कन्सेशन  हम  उसी  समय  के  मिनट  रेट्स  के

 आधार  पर  80  प्रतिशत  के  हिसाब  दे  देते  हैं  तो  मैं  qa aT  हूं  किसी  को  इससे  एतराज  नहीं  हो

 सकता  ।  लेकिन  जहां  vars  विलम्ब  से  दिया  जाता  वहां  हमारे  सामने  यह  saa  उपस्थित

 होता  है  कि  जमीन  लेने  के  प्रोक्लेमेशन  नोटिफिकेशन  जारी  होने  झर  care  दिए  जाने  के  बीच  के

 समय  का  किसान  को  ae  लाभ  दिया  जाये  ।  जिस  व्यक्ति  की  जमीन  ली
 gars  मिलने

 तक  के  बीच  के  समय  में  उसे  क्या  लाभ  यह  प्रद  सोचने  का  है  ।  गवर्नमेंट  का  व्यू  यह  है

 कि  डेट  ain  प्रोक्लेमेशन  को  ही  झअझानार  मान  कर  कम्पेन्सेदशन  का  निर्धारण  किया  जाना  चाहिये
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 झोर  उस  बीच  की  wafer  का  उसे  इन्टरेस्ट  दियां  जाएं  ।  यहां  मेरा  एक  निवेदन  यह  है  कि  वह

 रेट  श्राफ  इन्टरेस्ट  कम  से  कम  उतना  तो  हो  जो  रेट  as  इन्टरेस्ट  हमारे  बेकस  इस  समय  देते

 3,00

 अभी  बैंक  रेट  10  परसैंट  बताये  गये  बह  राज  के  वक्त  में  नाकाफी  हैं  ।  ये  रेट्स  बराबर

 बढ़ते
 जा  रहे  10,  12,  15,  18४  परसैंट  कौर  राज  झगर  20  परसेंट  हो  जाये  तो  उसी  प्रकार

 के  इन्टरेस्ट  आपको  देने  चाहिये  ।  यह  दृष्टिकोण  TITH  अपनाना  चाहिये  |

 जो  ब्य  आपने  रखा  हैं  कि  पोजेशन  जब  दिया  उसमें  2,  3,  4  साल  मी  लग  सकते

 हैं  att  फिर  उसका  मार्किट  रेट  निर्धारित  किया  यह  प्रिसीपल  कोई  भी  समझदार  आदमी

 स्वीकार  नहीं  कर  सकता  हैं  ।'

 श्रीमती  मोहसिना  क्रिदघई  :  3  साल  की  लिमिट  है  उसमें  care  नहीं  दिया  तो  लैप्स  हो

 श्री  विधि  चन्द्र  जन  :  अगर  3  साल  में  नहीं  दिया  तो  लैप्स  हो  जायेगा  ।  उसके  बाद  फिर

 श्राप  नये  सिरे  से  चालु  करेंगे  ।  जिसकी  जमीन  होगी  उसको  वापसी  की  प्रोसीडिर  फाइट  करनी

 पड़ेगी  और  gaat  फिर  खर्चा  करना  पड़ेगा  तो  लैप्स  वाली  प्ोर्सीडिग्ज  के  बारे  में  मी  सोचने

 की  बात  इससे  हल  नहीं  होगा  ।  जिसकी  जमीन  ली  उसको  तो  नुकसान  उसे

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  यह  पनिशमेंट  भी  किसान  को  मिलेगा  ।

 कहने  का  ph  यह  है  कि  लैप्स  का  प्राचीन  एग्रीकल्चरिस्ट्स  के  इन्टरेस्ट  में  नहीं  न

 Tae  इसको  हटा  देना  इसको  रखने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  न  इन्डस्ट्रीज  के  लिये

 इससे  लाभ  रहेंगा  |

 सबसे  बढ़िया  खोज  इसमें  की  गई  है  जो  डफी  निदान  दी  गई  है  पब्लिक  परपज  ।  उसमें  जो

 Osea  इन्क्लूड  किये  गये  हैं  वह  सब  पब्लिक  इंटरेस्ट  के  वे  लाजमी  शरीर  आवश्यक

 यह  मौ  लिख  दिया  गया  है--लेकिन  इसमें  कम्पनी  के  लिये  भूमि  ar  asa  शामिल

 नहीं

 यह  प्रावीजन  एग्रीकल्चर  रीडर्स
 के  हित  में  है  ।  नहीं  तो  कम्पनी  को  भी  वहीं  लाभ  मिलता

 है  जो  गवर्नमेंट  को  मिलता  है  ।  इससे  हमारे  यहाँ  भी  यह  स्थिति  होगी  (2)  wa  इसके  पश्चात

 भ्र घि नियम के  अ्न्तगंत  गेर-सरकारी  कम्पनियों  के
 लिये  भूमि  का  asta,  सभी  मामलों

 विधेयक  के  साग
 7  के  अनुसार  किया  जायेगा  16.0

 ‘ay  एक  बड़ा  भारी  एक  सेठ  द्वारा  सिरोही  जिले  में
 स्थापित  किया  जा  रहों

 बह  बहुत  ही  उपजाऊ  जमीन  लेना  चाहते  हैं  ।  उससे  किसनों  को  बड़ा  मारी  नुकसान  होता
 परन्तु  लंड  एक्वीजिशन  एक्ट  ऐसा  बना  ga  है  कि  उनको  बहुत  सुविधा  मिलती  है  ।  इसमें

 जो  प्राचीन  किया  गया है
 उससे  वह  गवर्नमेंट  की  शूटिंग  पर  नवदीं  वह  उसका  लाभ  नहीं

 58.0



 3  भाद्र  1906  भूमि  asta
 )

 विधेयक
 वि

 उठा  सकते  हैं  ।  इसलिये यह  प्रावीजन  किसानों  के  fea  में  किया  गया है  |  अगर  प्राइवेट  कंपनी

 कोई  उद्योग  स्थापित  करने  जा  रही  है  तो  उनको  चैप्टर  संबंध  arp  दी  एक्ट  के

 वाही  करनी  पड़ेंगी  ।

 पेट  7  के  अंतगर्त  कार्यवाही  करने  से  उपजाऊं  जमीन  नहीं  ली  जा  सकती  ।  यह  प्रयास

 करना  चाहिये  कि  किसान  को  उपजाऊ  जमीन  न  ली  जिसमें  दो  तीन  फसलें  होती  हैं  ।

 झगर  प्रनुसूचित  जातियों  कौर  श्रनुसूुचित  जनजातियों  के  लोगों  की  जमीन  ले  ली  जाती

 तो  उनके  पास  जैविकी  का  कौर  कोई  जरिया  नहीं  रहता  इसलिये  उनकी  जमीन  लेते  हुये

 उन्हें  सभी  प्रकार  FT  सुविधाए  प्रदान  करनी  ताकि  उनको  श्रमिक  स्थिति  मजबूत  हो  ।

 aia  किसानों  alt  ग्रनुसूुचित  जातियों  ate  अनुसूचित  जन-जातियों  की  जमीन  लेने  से  उन्हें

 नुकसान  होता  गवर्नमेंट  को  यह  प्रयास  करना  चाहिये कि  उन्हें  मार्केट  रेट  के  rare  पर

 मुआवजा  देने  के  अलावा  हर  प्रकार  की  कनसेशन्ज  शरीर  सबसिडी  शादी  दी

 ताकि  ने  यह  महसूस  करें  कि  art  उद्योग  के  स्थापित  होने  से  हम  उजड़  गये  हम  बेघरबार  हो

 गये  हमें  दूसरे  स्थान  पर  जाना  पड़ा  तो  इसके  सथ  ही  हमारे  सेक्रीफाइस  के  बदले  में  हमें

 एक  एसा  जीवन  मिला  जिसमें  हमारी  श्रमिक  स्थिति  पहले  से
 मजबूत

 हो  गई  है  ।

 3.07  स्प

 (  att  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  पीठासीन

 प्रजातत्र  के  युग  में  हमें  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित

 जातियों  से  ही  शक्ति  मिलती  है  ।  वे  हो  प्रजातत्र  को  मजबूत  किए  हुये  हैं  ।  इसकी  तुलना में

 ares  कौर  राजा-महाराजाओ्ों  ने  अपने  बेटी  इन्ट्रस्ट्स  को  नहीं  छोड़ा  है  ।  सीलिंग  एक्ट  पास

 होन  के  बावजूद  उन्होंने  अपनी  जमीनें  नहीं  छोड़ी  हैं  ate  उन्होंने  प्रगतिशील  कानूनों  को  सपोर्ट

 नहीं  किया  है  ।  हम  अभी  तक  शिडयुल्ड  काइट्स  शरीर
 शिड्यूल  ट्राइव्ज

 को  जमीन  वहीं  दे  पाये

 जब  हम  उद्योग  स्थापित  करने  के  या  एजुकेशनल  परपज  के  लिये  कोई  जमीन  तो

 हम  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  अनुसूचित  जातियों  झर  भ्रनुसूचित  जन-जोतीयां  के  जिनसे

 जमीन  ली  गई  प्रसन्न  शहरों  संटिसिफाइड  हों  कि  उनके  हित की  रक्षा  की  गई  है  उनको

 कोई  कष्ट  न  हो  ।  इसी  दुष्टि  से  हमें  भ्रपनी  नीति  निर्धारित  करनी  चाहिये  भर  कानून  बनाना

 चाहिएं  ।

 sit  चतु भु ज  वाद  )  सभापति  महोदय  ,  यह  कितने  श्रांशचर्य  की  बात  है  कि

 गुलामी
 का  शासन  खत्म  होने  के  बाद  स्वतंत्र  भारत  में  इतनी  देर  से  यह  कानून  लाया  गया

 इस  बिल  को  बहुत  सोच-समय  केर  लाना  चाहिए  था  ।  जिस  तरह  श्री  दिगम्बर  सिंह  ने

 बात  को  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  यह  बिल  प्राइम  मिनिस्टर
 प्र  अध्यक्ष  महोदय  की

 राय  से  लाया  गया  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  की  कनपत्टेटिंव  कमेठी  का  मैं  भी  सदस्य  हूं  ।

 उसमें  यह  राय  बनी  थी  कि  इसे  बारे  में  परांमशं  होगा  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  में
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 समझता  हूं  कि  ag  कनसल्टेटिव  कमेटी  सब  घोड़ों  हे  नौकरशाही  द्वारा  जो  बिल  बेगार  far

 जाते  उनको  यहां  पेश  कर  दिया  जाता

 1982  के  बिल  को  वापस  ले  लिया  गया  लेकिन  इस  बिल  को  व्यापक  रूप  नहीं  दिया

 गया  है  ।  इस  बिल  का  विरोध  oad  बचों  ate  विरोधी  पक्षे  दोनों  की  तरफ  से  जा

 रहा  भ्रमर  इस  में  उचित  संशोधन  नहीं  किए  जा  तो  इस  बिल  को  वापस  ले  लेना

 चाहिए
 झौर  27  तरीख  को  एक  अधिक  gag  ate  व्यापक  बिल  को  लाना  चाहिए  ।

 सवाल  यह है  कि  झगर  कलेक्टर  ने  1984  से  पुर्व  श्रघिसूचना  जारी  कर  तो  उस

 जमीन  का  मुग् नाव जा  किस  समय
 के  हिसाब  से  जाएगा  ।

 मगर  1959  में  अधिसूचना

 जारी  करके  जनों  ल  ली  तो  उसका  मुआवजा  किस  समय  के  हिसाब  से  fear  जाएगा
 ?

 बीस  पच्चीस  साल  के  बाद  जमीन  का  मुल्य  कई  गुना  बढ़  गया  लेकिन  किसानों  की  बहुत  कम

 मुआवजा  सिलगा  ।  जो  हमारी  सम्पत्ति  का  मौलिक  र  है  उसका  भी  बटवारा  कर  दिया

 किसान  के  प्राधिकारों  पर  तुलडीजर  चलाया  जा  रहा  उसके  श्रमिकों  की  आपने  कोई  रक्षा

 नहीं  की  ।

 आपने  कहा  कि  औद्योगिक  संस्कृति  पनप  रही  सड़क  कौर  रेल  बने गी  ।  ठीक  >

 मैं  मानता  gi  लेकिन  श्राप  यह  तो  देव  कि  उसको  अ्रपनी  जमीन  को  क्या  कीमत  दी  जाती  है

 ara  दिल्ली  में  कोई  सेठ  किसान  की  जमीन  10,000  विधि  में  लेता  है  उसको  बाद  में

 कितने  में  बेचता है  rate  अप  उसको  बाद  में  रेगुलराइज  भी  कर  देते  हो  ।  मौलिक

 अ्रधिकरों  की  संरक्षण  देना  हमारा  परम  कांस्य  मगर  हम  किसान  के  इस  अधिकार  को

 छीनते  हैं  तो  यह  कनून  के  खिलाफ  इसलिए  श्राप  श्राइवासन  दीजिए  कि  जिस  किसान  की

 सीमित  भूमि  ली  जाएगी  उसको  बदल  में  सिंचित  जमीन  ही  दी  जाएगी  चाहे  भले  बह

 राजस्थान  कंनाल  एरिया  में  हो  ।

 ara  बिना  पढ़ा  लिखा  आदमी  ही  खेती  करता  है  क्योंकि  बह  प्रौफिटेबिल  नही ंहै  ।

 किसान  के  पास  पहनने  को  कपड़ा  तक  नहीं  उसको  कोई  ज्ञान  नहीं  होता  न  वह

 नौकरी  कर  सकता है  भ्र  झप  जेसे  व्यक्तियों  के  यहां  नौकरी  करता  है  ।  राज  उसके  सामने

 सिवाय  खुदकशी  के  ate  कोई  चारा  नहीं  मेरी  मांग  है  कि  जिनकी  जमीन  ली  जाय  उनको

 नौकरी  देने  का  अघिकार  मौलिक  अधिकारों  में  शामिल  करना  चाहिए  |  श्रापने  कहा  कि  इस  बारे

 में  हमने  ससी  राज्यों  को  कह  रखा  लेकिन  हम  उनको  वाध्य  नहीं  कर  सकते  ।  मेरा  कहना

 है  कि  राज्य  सूची  में  यह  अधिकार  होना  चाहिए  कि  झगर  किसी  का  अ्रधिकार  छीने  तो  उनको

 रोजगार  |

 किसान  का  पुरा  परिवार  खेती  पर  लगा  रहता  है  झोर  हम  सारे  के  सारे  नम्बर  दो  के

 आदमी  हैं  जी  किसान  के  हित  के  लिए  कुछ  नहीं  सोच  रहे  हैं  ।  यहां  कहते  हुए  किसान  के

 साथ  हम  कितना  मजाक  कर  रहे  हैं  ।  झ्रापको  उदाहरण  कि  हमारे  राजस्थान  में  कोटा  जगह
 है  वहां  महाराजा  भीम  पिह  जमीन  को  मिलिटरी  ने  सीलिंग  को  ate  जब  उसका  श्रीवास  होने  लगा
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 तो  राजस्थान  सरकार ने  कहा  कि  यह  जमीन  सीलिंग  में  श्र  चुकी  है  इसलिए  उसका

 gaa  सरकार  को मिलना  वह  मुआवजा  सरकार  को  राज  तक  नहीं

 कौर  दूसरी  महाराजा  को  1  करोड़  दे  दिया  ।  एक  तरफ  श्राप

 10  बीघा  बाल  किसान  को  gases  लिए  तैयार  कर  रहे  हैं  ae  दूसरी  तरफ

 महाराजाओं  की  संरक्षण  दे  कर  भाप  देश  के  साथ  गद्दारी  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  इस  बिल

 को  या  तो  श्राप  वापस  नहों  तो  जिस  रोज  किसान  की  जमीन  की  कब्जा  लें  चाहे  निकले  रोशन

 एक्वायर  करने  का  प्रभी  भी  gar  मुग् राव जा  कब्जे  की  तारीख  से  ही  देगे  ।  इस  शर्तें  पर  तो

 हम  इस  faa  का  anda
 करे  नहीं  तो  डट  कर  विरोध  करे  गे  ।  ale  जो  माननीय  दिगम्बर

 सिह  जी  ने  कहा  इस  पर  हम  वोटिंग  कराये गे  र  जो  लोग  इस  दिल  का  समधन  करेंगे  उनके

 नामों  को  हम  गावों  के  अन्दर  ले  जाएगे  ate  बताएंगे  कि  ge  किसान  विरोधी  व्यक्ति  हैं  ।

 मनोज  दिगम्बर  सिंह  ने  प्रधानमत्री  का  कौर  सदन  में  हुई  चर्चा  की  हवाला  देते हुए  सरब  बातें

 बतायी  ae  मैं  उनकी  शभ्रावाज  में  अपनी  rare  मिलाता  हूँ  ।  अन्त  में  मैं  gata  करता  ह्

 कि  जिनके  afar  को  अप  छोड़ते  हैं  उनके  लिए  आपको  कुछ  करता  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 जाँ  रंगा  (7 Er)
 :  सभापति  मुझे इस

 बात  की  प्रसन्नता  ह  कि  यह

 विधेयक  मेरे  मित्र  माननीय  मंत्री  जी  ने  प्रस्तुत  है  ।  यह  संतोषप्रद  विधेयक  नहीं है  ।

 मैं  इस  विधेयक  से  स  तुष्ट  नहीं  gi  किन्तु  साथ  ही  यह  Vedas  वर्तमान  कानून  में  सुधार  करने

 बाला  विधेयक  इसका  कुछ  भी  उपयोग  मैं  इसका  स्वागत  करता

 इसके  साथ  हीं  मैं  चाहता हैँ  कि  एक  दूसरा  विधेयक  शिनाख्ती  शीघ्र  स्थापित  किया  जाये  ।

 उसे  कितनी  जल्दी  स्थापित  किया  हमें  मालूम  नहीं  है  ?  मेरे  माननीय  मित्र  की

 दिगम्बर  सिंह  ने  25  वर्षो  से  धिक  समय  के  दौरान  की  विधि  के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  हुई  है

 अथवा  नहीं  हुई  है  उसका  पूरा  इतिहास  बताय  है  ।

 इस  मामले  में  कांग्रेस  उस  समय  से  किसानों  के  पक्ष  में  रही  है  जब  मैं  कांग्रेस  पार्टी  को

 भूमि  सेब घी
 नीतियों  के  बारे  सघन  कर  रहा  था  ।  भू  अज

 न
 के  मामले  में  कांग्रस  किसानों  के

 पक्ष  में  थी  ।  सचिवालय  अथवा  मंत्रालय  में  कुछ  होता  तो  हैं  किन्तु  star  कि  श्री  fag

 ने  स्वय  कहते  के  बारे  में  आर  एक  व्यापक  विधेयक  तयार  करने  तथा  उसे  पारित  कराने  के

 बारे  में  कोई  परिशेष  गम्भीर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  are  बार  ate  प्रत्यक्ष  किये  जाते

 रहे  हैं  एक  जांच  समिति  भी  नियुक्त  की  गई  कौर  मेरे  विचार  से  उसके  श्रेय  भूतपूर्व

 मुख्य  न्यायाघीश  श्री  मु  मैं  मी  उसे  समिति  कां  सदस्य  था  शर  हम  लोगों  ने  देश  भर  का

 भ्रमण  किया  भरने  साक्ष्य  एकत्र  किये  गये  थे  शरीर  हमने  एक  विधेयक  का  स  शोधन

 यक  तेतार  कियाः  थां  ।  लेकिन  उसे  लाया  नहीं  अन्त  प्रशासन  ग्रोवर  म  त्रुटियों  द्वारा

 बरती  जानने  ब्रा ली  इस  प्रकार  की  उदासीनता  को  दूर  करना  होगा  दुर्भाग्य  विरोधी

 दल  रूप  में
 समी  दल  किसानों  के  पक्ष  में  होते  किन्तु  सत्तारूढ़  होते  ही  उसको

 sq  जाता  यहां  तक  कृषि  ota  ने  मी  यह  qua.  दियां  कि  इसमें

 तत्काल  स  शोधन  feat  जाना  चाहियें  ।  फिर  भी  जेसा  भी  यह  विधेयक  है  ठीक  ही  है  क्यों  कि
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 हमें  इससे  अधिक  नहीं  मिल  सकता  है  att  हम  लोग  अ्रधिक  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  हैं  श्र

 छोटी-छोटी  श्रनुकम्पास्ों  के  लिए  हम  लोगों  को  बहुत  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ी

 महोदय  हम  लोग  इस  प्रकार  का  विधेयक  क्यों  नहीं  चाहते
 हैं

 ?  समाजवादी  दृष्टिकोण

 इस  पर  दो  प्रकार  से  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  उनमें  से  एक  साम्यता दी  दृष्टिकोण  है  ।

 उनके  बिचार  से  किसी  भी  व्यक्ति  के  पास  कोई  भूमि  नहीं  होनी  चाहिए  ।  दूसरा  समाजवादी

 हिट कोशा  है  विशेषकर  मेरा  ज॑  सा  गांधी  वादी  दृष्टिकोण  जिसमें  भूमि  केवल  सम्पत्ति  ही  we

 अपितु  जीवन-यापन  भ्र ौर  आधिक  स्वतंत्रता  का  स्वय  रोजगार  देने  वाली  शरर  रोजगार

 की  सुरक्षा  प्रदान  करने  वाली  है  ।

 दूसरे  मैं  राज्य  स्तर  पर  तथा  केन्द्रीय  स्तर  पर  भूमि  की  afanaq  सीमा  से  संबंधी  झ्र घि नियमों

 के  पारित  किये  जाने  के  पश्चात  किसी  भी  ब्यक्ति  का  यह  कहते  हुए  आपत्ति  करने  का  कोई

 श्रौचिप्य  नहीं  है  कि  ये  राजा  झ्र ौर  महाराजा  बड़-बड़  जमींदार  भागीदार  arfe  इस  स्थिति

 में  भी  जब  सरकार  भ्रनिवायं  रूप  से  भूमि  ग्राही  प्र धि ग्रहण  करना  चाहती  इससे  इतनी  श्रधिव

 पूजा  प्रजित  करना  चाहते  are  जमींदारी  प्रथा  बिल्कुल  ही  समाप्त  हो  गई  हैं  ।  यदि  बिहार

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  कुछ  भ्रष्ट  राज्य  भूमि  की  श्रंघिकतम  सीमा  को  लागु  करने  में  विचार

 से  पिछड़े  हुए  तो  उसका  कारण  यह  है  कि  स्थानीय  किसान  कार  स  सगठन  कौर  ae

 समाज  कल्याण  संगठन  राजन  तिक  दल  इतने  प्रभावहीन  हैं  कि  यत्र-तत्र  कुछ  ब्यक्ति  जो

 बहुत  श्रमिक  नहीं  हैं  att  ना  ही  हर  जगह  है  किसी  न  किसी  रूप  में  सकड़ों  एकड़  भूमि  अपने

 नियन्त्रण  में  रखने  में  सफल  हुए  में  किसानों  का  कोई  दोष  नहीं  आमतौर  से  सभी

 किसान  छोटे  लोग  हैं  ।  कुछ  ही  किसान  gaz  हैं  किन्तु  वे  जमींदार  नहीं  हैं  दूसरे  में  वे  लॉग

 मध्य  वर्गीय  किसान  हैं  ।  उनमें  से  अधिकांश  छोटे  कृषक  या  सीमांत  कृषक  हैं  ।  जहां  तक  कांग्रेस

 सरकार  की  श्रध्यतन  नीति  का  संबंध  सभी  राजनैतिक  दलों  की  लगभग  यहीं  नीति  रहो  है

 इस  समय  सीमांत  किसनों  की  विशेष  सुविधा  तथा  सुरक्षा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  किया  जा

 रहा  है  ।  उसकी  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रही  है  यही  लोग  हैं  जिन्हें  प्राम तौर  पर  इस  प्रकार  के

 झनिवायें  भि  अधिग्रहण  wit  पर्याप्त  मुक़ाबला  दिये  जाने  के  कारण  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़ता

 इन  लोगों  के  साथ  क्या  घटना  घटित  होती  हैं
 ?  जब  कोई  फैक्टरी  बन्द  होती  है

 सनौर  द्रास  सभा  में  झोर  इस  सभा  के  बाहर  साम्यवादी  तथा  सरकारी  समाजवादी  दल  के  मेरे  मित्र

 वैकल्पिक  रोजगार  देने  को  मांग  करते  हैं  ate  कहते  हैं  कि  श्रमिकों  को  मुग्राबजा  भी  देना  चाहिए
 जब  किसी  फैक्टरी

 में
 काम  बन्द  हो  जाता  है  अथवा  तालाबन्दी  हो  जाती  तब  श्रमिकों  के  लिए

 स्थायी  के
 सम्बन्ध

 में  भुगतान  करने  की  मांग  की  जाती  है  ।  मुझे  waar  इसी
 आधार  पर  मेरे  लिए  ग्रीवा  किसी  मी  ब्यक्ति  के  लिए  इस  बात  की  मांग  करने  का  अधिकार है  कि

 किसानों  अथवा  विचारों  की  भी  सुरक्षा  की  जानी  चाहिये  ?  वे  सब  श्रमिक  उनमें  से
 कोश  वास्तव  मेंह  श्रमिक  हैं  ।  वे  ऐसे  जमीदार  तो  नहीं  जो  स्वयं  खेती  नहीं  करते  ।  उनमें
 से  या  2  प्रतिशत  ही  खेती  न  करने  बाले  ऐसे  म-स्वामी  विभिनन  राज्यों  में  परिस्थिति  के
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 अनुसार  उनकी  संख्या  में  कमी  या  बुद्धि  हो  सकती  है  ।  कि  थे  श्रघिकाँद  ब्यक्ति  वास्तव  में  श्र  मिक

 हैं  अर्थात  नौकर  हैं  ।  इसके  साथ  gt  स्वयं  ही  नियोक्ता  हैं  इस  प्रकार  यह  एक  प्रकार  से  झपना

 रोजगार  है  ।  व  किसी  मू-दोषी  नहीं  करते  है  पौर  उनके  पास  इस  प्रकार  की  सम्पदा  है  जिसके

 कारा  पूरा  समाज॑  का  अथवा  किसी  भी  ay  के  व्यतीत  का  शोषण  नहीं  होता  है  जिनके  प्रति

 झ्रापकों  सहानुभूति  पुर्वक  अर  उचित  रूप  से  व्यवहार  करना  होगा  ।

 दुर्भाग्यवश  झ्राजादी  से  पहले  की  विभिन्न  सरकारों  तथा  श्राजावी  मिलने  के  बाद  मी

 कांग्रस  तथां  जनता  सरकार  का  रवा  किसानों  के  प्रति  इतना  उदार  नहीं  रहा  जितना  होना

 चाहिए  था
 ।

 मैं  बार-बार  METHT  शब्द  का  इस्तेमाल  नहीं  करूगा  |  यह  मेरे  स्ब  भाव
 के  प्रतिकूल

 वे  लोग  dine’  पपीजेन्ट  mat  है  ate  पीजेन्ट-कल्टीबेटरਂ  वे  लोग  स्व-नियोक्ता

 वे  लोग  maths  श्रमिक  के  समान  है  भ्रमणा  उनसे  बेहतर  हैं  ।  इसलिये  मैं  हूं  कि

 साम्यवादी  तथा  समाजवादी  उनकें  प्रति  उसी  प्रकार  का  सहानुभूति  शौर  समेत  का

 रवैया  अपनाये  जेसा  कि  वे  प्रौद्योगिक  क्रमिक ों  के  प्रति  सेव  ही  विशेष  ध्यान  रखते  हैं  ।

 mains  श्रमिकों  के  प्रति  जो  उनको  सहानुभूति  है  उसके  लिये  मुझे  ईर्षा  नहीं  है  किन्तु

 मैं  उनसे  यह  आशा  करता  हूं  कि  कृषकों  के  प्रति  भी  वे  लोग  बेसी  ही  सहानुभुति  दिखायें  ।

 भूमि  म्रनिवाय॑  BT  से  श्रधिगहीत  की  जा  रही है  ।  इसका  प्रयोजन  क्या  है  ?  जनता  के

 लिए  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  मेरे  बिचार  से  पहल  बार  स्वय  नेहरू  के  समय  में  ऐसा  किया  गया

 था  ।  पहले  भूमि  सामाजिक  प्रयोजनों  क़ृषि-प्रयोजनाओं  आवास

 प्रयोजनों  और  प्राकृतिक  झ्रापदाओ्ं  ate  के  समय  में  नष्ट  हुई  भूमि  कौ  पूरी  करने  के  प्रयोजनों  के

 लिए  अधिगृहित  की  जाती  थो  ।  तत्पश्चात  कांग्रेस  शासन  के
 चरण

 में  भूमि  का  भषीगृहणा

 औद्योगिक  aaa  के  सम्बन्ध  में  इसे  एक  विशेष  प्रयोजन के  लिए  किया  गया  था  क्योंकि  उस

 समय  योजना  अ्रायोग  का  गठन  किया  गया  था  जिसने  सारे  देश  में  औद्योगिक  विकास  करने  की

 एक  व्यापक  योजना  तैयार  की  थी  जो  इस  झा घार  पर  तयार  को  गई  थी  कि  उद्योगों  के  विकास

 से  देवा  में  कृषि  क्षत्र  के  बेकार  श्रमिकों  के  लिए  एक  विशेष  मात्रा  में  रोजगार  मिलेगा  इन  लोगों

 को  कोई  न  कोई  रोजगार  दिया  जाना  है  ।  स्पष्ट  रूप  से  भूमि  से  सीमित  लोगों  को  रोजगार  मिल

 सकता  है  ।  अरत  कुछ  wea  रोजगार  walt  उद्योगों  के  माध्यम  से  उपलब्ध  कराये  जाने  yy

 फैक्टरियों  के  बिता  उद्योग  कसे  हो  सकता  है  ?  इसलिए  फैक्टरी  को  अपनी  फैक्टरियां

 निमित  करने
 के  लिए  म्रमुक-मयूक  क्षत्रों  के  भूमि  प्राप्त  करने  का  दावा  करने  का  प्राधिकार  दिया

 गया  art

 उत  समय  हम  सभी  ने  इस  बात  को  आलोचना  कर  रहे  थे  कि  ag  सरकार  बम्बई

 उद्योगपतियों  का  ale  कानपुर  के  उद्योगपतियों  का  पक्षपात  कर  रही  है  ।

 किन्तु  फिर  भौ  यह  एक  set  बात  थी  ।  मैंने  इस  का  समर्थन  किया  ।  उद्योग  विकसित

 किये  जाने  चाहिये  |  रोजगार  के  लिए  कस्बों  और  बड़े-बड़े  गांवों  में  जाने  वाले  कृषकों  के

 लिए  वैकल्पिक  रोजगार  का  प्रबंध  किया  चाहिए  ।  हमें  अघिक  से  afer  उद्योग  चाहिए  ।
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 हमें  इस  पर  कोई  भ्रांति  नहीं  है  ।  छत  इन  सब  सार्वजनिक  प्रयोजनों  के  सिचाई

 बांधों  के  निर्माण  तथा  अन्य  ata  कार्यों  के  लिये  उनकी  भूमि  का  अधिग्रहण

 करना  पड़ेगा  wa  उत्तरी  इसी  का  अधिग्रहण  फिया  जाना हैं  तो  विवाद  का  विषय  यह  है  कि

 मम्मी  का  अधिग्रहण  कब  जायेगा  ?  इसके  .  लिए  नियम  भूमि  झ धिग्रहसा  करते  समय

 क्या
 क्षतिपूर्ति

 दी  जानी  चाहिए  ?  बहुत  समय  से  इसके  बारे  में  बहुत  विवाद  रहा  है  कि  arse

 माव  से  दिया  जाना  चाहिए  ।  बाजार  भाव  क्या  हैं  ?  चू  कि  राज्य  सरकारों  को  ठीक  से  अधिक

 अंय  प्राप्त  करने  की  इसलिए  स्टाईप्स  शुल्क  उत्तरोत्तर  बढ़ता  गया  झोर  तब  विक्रेता  शौर

 क्रेता  दोनों  ने  मिलकर  एक  दूसरे  के  बीच  वास्तव  में  नादान-प्रदान  किये  गये  मूल्य  से  कम  मुल्य

 बता  कर  सरकार  को  धोखा  देने  लगे  बाजार  भाव  का  निर्माता  बिक्री  yey  देखकर  नहीं

 किया  जा  सकता  तू  उसका  निशंक  भूमि  की  सार्वजनिक  बिक्री  करके  किया  सकता  a

 झर  तभी  हमलोगों  को  उसका  वास्तविक  मूल्य  पता  लग  सकता  है  ।  ऐसा  संशोधन

 किया  जा  सकता  है  जिससे  कि  विक्रेता  को  लाभ  होगा  क्यों  कि  ऐसा  करने  से  बिक्री

 के  माध्यम  से  मुल्य  से  प्राप्त  होगा  कौर  यदि  यह  मुल्य  बाजार  भाव  से  अधिक  है  तो  वास्तव  में  या

 दोनों तो  बाजार  भार  अथवा  विक्रय  मुल्य  में  एक  मृत्य  जाना  चाहिए

 दुर्भाग्यवश  इस  प्रकार  सुविधा  यहां  हौं  ह  ||  दूसरे  में  उसका  भुगतान

 sq  किया  जाना  चाहिए
 ?  इसके  बारे  में  यह  कहा  जाता  है  fe  उसको  घोषणा

 जब  समाहर्ता  द्वारा  की  तब  मस्तान  किया  जाएगा  ।  क्या  उस  समय  भुगतान  करना

 उचित  होगा
 ?  मेरे  माननीय  मित्र  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  उसका  मस्तान  उसी  समय  किया  जाना

 हिए  जब  aga  afrarfzay  के  माध्यम  से  अथवा  अपने  कार्यालय  के  माध्यम  से  सरकार  द्वारा

 ध्रुवा  सर्मा हत्ता  द्वारा  उसे  अपने  अधिकार  में  लिया  '  जाता  है  aval  जबभी  उद्योगपतियों  at

 विभिन्न  प्रकार  के  अन्य  व्यक्तियों  हारा  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जाता  है  ।  दुर्भाग्ववधषा  एसा

 नहीं  हो  रहा  है  ।  यदि  संभव  हो  सके  तो  यथा  संभव  यथा  समय  इस  प्रकार  का  संशोधन  किया

 जाना  चाहिए  ।

 थोडे  ही  महीनों  के  बाद  चुनाव  होने  वाले  हैं  ate  जब  मी  चुनाव  होते  हैं  सभी  दल  इस

 प्रकार  का  श्राइवासन  देकर  वापस  में  प्रतिस्पर्धा  कर  सकते  हैं  जिससे  जब  मसी  वह  दुबारा  चुने  जाये

 शौर  जब  भी  कोई  न  कोई  दल  सत्तारूढ  हो  तब  सभो  दल  सरकार  को  इसके  लिए  उत्तरदायी  ठुकरा

 सके  शीर  इस  बात  का  ध्यान  रख  सकें  कि  इस  मामले  में  किसानों  के  हित  का  ध्यान  परी  तरह

 रखा  जाये  |  मुआवजा  wae  ही  दिया  जाना  चाहिए  i  अनेक  व्यक्तियों  ने  यह  प्रशन  किया  है  कि

 मुआवजा  क्यों  दिया  जाना  चाहिए
 ?

 कुछ  साम्यवादियों  को  मैंने  यह  कहते  हुए  सुना  है  तथा  यह

 आपत्ति  उठाते  हुए  देखा  है  ।  उसका  सीधा सा  कारण  यह  है  कि  श्राप  इस  बात  से  इन्कार  करते  हैं
 कि  फ़सानों  को  न  केवल  अपनी  सम्पत्ति  से  अपितु'श्रपने  जीवन-यापन  के  साधन  से  अर  स्वयं

 रोजगार  के  साधन  से  तथा  अपनी  सुरक्षा  से  वंचित  होना  पड़ता  है  ।  सभी  बातों  में  स्व-रोजगार

 सबसे  महत्वपूर्ण  है  ।  यूगोस्लाविया  शौर  युगोस्लाविया  के  grat  का  पालन  करने  वाले  wer

 समाज ब्रा दी  देश  अपनी  में  स्व-रोजगार  के  लिए  विशेष  प्रदान  दे  रहे  स्वयं

 गेजगार  से  कया  श्राव्य  है  ?  स्वयं  रोजगार  से  उस  व्यक्ति  से  जो  (1)  पु  जी पतियों

 (2)  साम्यवादी  नियुक्तियों  ame  साम्यवादी  तानाशाह  के  रोजगार  की  दासता  से  मुक्त

 64



 3.0  aI  1906  भूमि  att  विधेयक
 हि

 होगा  वह  (3)  सभी  प्रकार
 की  कठिनाइयों  से  भुक्त  होगा  are  वह  अपने  आपका  तथा  झपने

 परिवार  का  स्वयं  नियोक्ता  होगा  ।  कौर  यह  इस  स्वामित्व  में  सहज  हो  है  शोर  इसलिए  जेब  उसे

 इससे  वंचित  रखा  जाता  है  तब  मुक़ाबला  देना  होगा  ।  मे  खुशी है  कि  सरकार  ने  हमें  15

 रुपये  से  बढ़ाकर  30  रुपये  करने  के  लिए  यह  विधेयक  पेदा  किया  है  ।  अनेक

 राज्यों  में  मुश् ना बजे  की  थलग-अलग  दरें  दी  जा  रही  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  भारत  सरकार  यह

 सुनिश्चित  करें  कि  ध्वनियों  भूमि  asa  श्रघितियम  के  अधीन  अधिग्रहण  की  जाने  वाली  सभी

 प्रकार  की  भूमि  पर  सम्पूर्ण  भारत  में  ag  30  प्रतिशत  ary  होगा  ।  न्य  राज्यों  में  जो  कुछ  सो

 मुग्राचजा  लिया  जाएगा  नगर  बह  हमसे  कम  होगा  तो  उतना  दिया  ही  जायेगा  ।

 wea  ब्याज  को  दर  के  बारे  बे  fas  10  प्रतिशत  चाहते  हैं  1  मैंने  स्वयं  एक

 संशोधन  को  सुचना  दी  है  ।  मैं  12  प्रतिशत  का  सुभाव  देकर  सरकार  के  साथ  यथा  संभव

 संगत  एव  अनुकुल  बात  कहना  चाहता  होने  सोचा  था  कि  यह  देख  करके  कि  मैंने  उसकी  सूचना

 दी  है  ही  संशोधन  को  प्रस्तुत  करके  इस  12  प्रतिशत  को  स्वीकार  करेगी  |  यह  की  बात

 है  कि  इसने  ऐसा  नहीं  किया  है  मुझके  श्राशा  है  कि  मेरे  माननीय  मंत्री  जी  इन  संशोधनों  पर

 विचार  करने  समय  कम  से  कम  12  प्रतिशत  पर  सहमत  हो  जायेंगे  ।  हमारे  सभी  मित्र

 कहते  ora  हैं  कि  इसे  बढ़ाकर  16  प्रतिशत  तक  फिया  जाना  चाहिए  शरीर  सरकार  की  वित्तौय

 नीति  के  संबंध  में  यह  होना  चाहिए  क्या  इस  तरीके  से  सिफ॑  किसानों  को  ही  नुकसान  उठाना

 ?
 होगा  लेन-देन  के  मामले  में  बेक  दर  ग्रप्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  यह

 सब  से  कम  है  अगर  भाप  ग्रामीण  क्षत्र  में  जानकर  किसी  व्यापारों

 से  उधार  लें  तो  सामान्य  24  प्रतिशत  है  यहां  तक  कि  सहकारी  बेक  10  प्रतिशत

 पर  उधार  नहीं  देगी  ।  मेरे  सुभाव  पर  विचार  करने  के  लिए  gat  समय  है  ।  इस  विधेयक

 में  एक  प्रौढ़  ag  मुद्दा  है  ।  कर्ब  तक  इस  को  कार्यवाही  बहुत  लम्बी  थी  ।  इसे  घटाकर  झिझक  एक

 वर्ष  कर  दिया  गया  है  दूसरी  कौर  उन्होंने  ब्याज  दर  6  प्रतिशत  से  ब८ाकर  9  प्रतिशत कर  दी

 यह  al  areal  है  परन्तु  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इस  पर  बहुत  कुछ  कहा  जा  सकता  है  किन्तु  मैं  नाशा

 कर तान हूँ  कि  जहां  तक  यह  पहुंचा  है  इसे  सदन  के  सभी  ant  की  स्वीकृति  मिलेगी  ।  झोर

 मुझे  arar  है  कि  सरकार  यथाशीघ्र  एक  शर  ataa  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  अगर  चुनाव

 से  पहले  न  कर  सकी  तो  क्रम  से  कम  चुनावों  के  तुरन्त  पश्चात  करेगी  ।  पाशा  करता  हूं  कि

 मेरा दल  सत्ता  में  ।  मुष्क  विश्वास  है  मेरा  दल  किसानों  के  प्रति  af  ईमानदार  एवं

 प्रतिकूल  होगा  |

 मैं  अपने  मित्र  श्री  दिगम्बर  सिंह  को  धन्यवाद  करना  चाहता  हूँ  जोकि  किसानों  के  प्रति

 इतने  निष्ठावान  हैं  शौर  इन  सुधारात्मक  कार्यों  के  लिए  वे  बराबर  dag  करते  रहे  हैं  ।  मुझे

 विश्वास  है  इन  सुधारों  के  लिए  उनको
 इतना

 श्रेय  दिया  जा  सकता है  जितना  किसी  फिर को
 ।

 eft  नरसिम्हा  रेडी  ( atFeatrare )  :  बहुत  सरे  सदस्य  इस  विषय  पर  पहले  हो  बोल

 चुके  हें  ।  मत  मैं  सिंह  दो  या  तीन
 मुद्दों

 को  at  लूंगा

 इस  ated  कारी  विधेयक  को  सदन  के  समक्ष  लाने  90  व्यै  गये  हैं  ।  श्री  रंगो
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 को  stat  है  कि  फिर  से  एक  संशोधनकारी  विधेयक  जायेगा  ।  मुझे  तराशा  नहीं  है  क्योंकि  विंमान

 संशोधन  में  90  ag  लग  गये  हैं  कौर  ग्रन्थ  संशोधन  जाने  में  60  से  70  वर्ष  श्र  लग

 नगर  कोई  भी  गलती  हुई  है  तो  हम  उसे  अब  सही  करेगे  ।

 मैं  छोटे  संबोधनों  पर  नहीं  बोला गा  जिन  पर  wer  लोग  बोल  रहे  हैं  ।  मैं  सिफ॑  एक  मुद्

 को
 लू

 गा  ।  यद्यपि  बहुत  से  अ्रच्छे  सं राग घन  मूल  afafaay  में  लाये  गये  हैं  मुख्य  बात  श्रनिवायं

 ufa  aia  के  बारे  में  है  जोकि  मन्त्री  जी  ने  बोलते  हुए  बताई  मैं  सिफ॑  कहना  चाहूँगा  कि

 जो  लोग  छोटे  तथा  ania  किसान  हैं  जिन्हें  जमीन  से  हाथ  होना  पड़ेगा  कौर  अन्य  कोई  विकल्प

 अपना  जीने  का  सहारा  नहीं  ऐसे  किसानों  के  लिए  जिनकी  जमीन  अनिवार्य  रूप  में  ली  जा

 रही  है  हम  कहेंगे  कि  हम  इसे  राष्ट्र  तवा  समाज  के  निकास  के  लिए  कर  रहे  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से  जानना  चाहता हूं  कितने  लोग  समाज  का  निर्माता  करते हैं  ।  हमारी  रिपोर्ट  के  ग्रनुसार  50

 प्रतिशत  से  झ्रघिक  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहते  हैं  ।  इस  देवा  में  छोटे  किसानों  संख्या

 अधिक  है  ।  यह  कैसे  समव  है  कि  छोटे  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  हम  इन  छोटे  लोगों को  छोड़ने  में

 इच्छुक  हैं  ?  दूसरी  तरफ  जब  कभी  भी  यह  देश  उन्नति  करता  है  या  अभागे  बढ़ता  है  तो  सर्वप्रथम

 विकास  aaa  उन्नति  का  फायदा  गरीब  से  गरीब  व्यक्ति  को  चाहिए  ।  विधेयक  के

 पारित  होने  के  पश्चात  WA  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  इसका  क्रियान्वयन  एक  गलत  दिशा

 में  ।

 मेरा  मुख्य  मुद्दा  है  कि  हमें  सत्य
 विधेयक

 को  लाने  का  इन्तजार  नहीं  करना  चाहिए  ।

 इस  मुद्दे  पर  सदन  का  प्रत्येक  वग  सहमत  है  गर्त  मेरा  सुभाव  है  कि  जब्  कभी  भी  श्राप

 श्रनिवायं  भूमि  aaa  प्रीमियम  के  तहत  छोटे  अथवा  सीमान्त  किसानों  से  ऐसे  किसान

 जिनके  पास  गुजारा  करने  के  निए  कोई  ale  विकल्प  नहीं  भूमि  लेते  तो  aTTHY  गांव  के

 दूसरे  भाग  से  या  पास  के  गांव  में  बाजार  भाव  से  जमीन  खरीदकर  उन्हें  देनी  चाहिए  ।  जब

 उद्योग  के  लिए  भू  स  ली  जाती  है  तो  भारत  सरकार  की  ध्रोर  से  एक  परिपत्र  है  कि  कोई  at

 उद्योग  जो  भूमि  लेती  है  तो  इसे  उन  लोगों  को  रोजगार  देना  है  जिनसे  भूमि  लो  गई  है  ।

 परन्तु  अनुभव  से  पता  चलता  है  कि  भारत  सरकार  के  सरकारो  उपक्रम  भी  उन्हें  रोजगार  नहीं

 दे  रहे  हैं  ।  गर्त  मैं  fas  यही  कहूंगा  कि  इस  विधेयक  को  पारित  करने  से  पहले  श्राप  सावधानी

 बिताये  ।  अगर  श्राप  छोटे  लोगों  से  जमीन  लेना  चाहते  हैं  तो  अपको  उनके  लिए  एक  प्रावधान

 बनाना  होगा  |  राष्ट्र  के  लिए  उनकी  बलि  मत  चढ़ाईये  ।  जब  कभी  at  देश  विकास  करता  है

 प्रतीकों  देखना  चाहिये  कि  उस  विकास  का  फ़ायदा  गरीब  व्यक्तियों  को  पहुंचे  ।

 कलानिधि  :  सभापति  भूमि  aaa

 1984  पर  दल  की  शोर  से  मैं  निम्नलिखित  सुभाव  देना  चाहता  हूं  —_—

 मुक्के  इस  विधेयक  का  हृदय  से  अभिवादन  करने  में  कोई  शिक  नहीं  है  जो  कुछ  हद  तक

 खन  तेगों  के  हितों  में  सहायक  है  जिनकी  भूमि  का  लोक  प्रयोजन  के  लिए  अजन  किया  जाता
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 बाजार  मूल्य  के  15  प्रतिशत  के  मुआवजे  को  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  किया  जा  रहा

 यहां  मैं  बताऊगा  कि  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निशांध  के  अनुसार  अधिशेष  मुआवजे  पर  ऐसे
 मामलों  में  उन  मुहावरों  पर  जिन

 में  मुआवजे  की  रकम  दिये  बिना  ही  भूमि  पर  कब्जा  हो  जाता

 है  ।  देय  ब्याज  को  भी  कफी  मात्रा  में  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  विशेष  रूप

 में  इस  बृद्धि  को  करने  में  सरकार  को  क्या  श्रृजन  है  ।

 इसी  प्रकार  अविलम्बनीय  मामलों  में  निशंक  दिये  जाने  से  ge  जिन  परिस्थितियों  में

 समाहर्ता  को  भूमि  का  कब्जा  लेना  चाहिये  उन्हें  व्यापक  लोक  प्रयोजनों  को  शामिल  करने  के

 लिए  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  |  ऐसा  मेरे  विचार  से  अध  नगरीय  क्षत्रों  म  राजनैतिक  मतभेद

 को  समाप्त  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  किसी  भी  माने  हुये  लोक  योजन  के

 राजनैतिक  विरोधी  की  जमीन  म्रधिग्रहण  जा  सकता  मैं  चाहता  हूं  कि  सभी

 प्रकार  के  लोक  प्रयोजनों  का  इस  विधेयक  की  भ्रनुसुची  में  उल्लेख  होना  चाहिए  ।

 दिल्ली  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  मद्रास  में  agra  आवास  ats  निजी

 कालोनाइजर  को  रोकने  में  असमथ  रहे
 हैं  ।  रायसीना  मार्ग  जनपथ  चौराहे  पर  तीन  करोड़

 रुपये  को  एक  तुच्छ  राशि  में  सरका री  जमीन  इस  सदन  के  सत्तारुढ़  दल  के
 एक  सदस्य  को  दी

 गई  है  ।  इस  जगह  पर  एक  ब्रहम  जला  पांच  तारा  होटल  तेजी  से  बन  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूँ
 कि  इसे  लोक  प्रयोजन  की  किस

 श्र  णी
 के  ग्रन्तगंत  लाया  जा  सकता  है  ।  यह  निजी

 उद्यमी  का  लोक  प्रयोजन  है  ?  इस  विधेयक  का  उद्देशय  राज्य  द्वारा  तथा  fast  उद्यमी  द्वारा

 भूमि
 दर्जन  में  gat  करना  इस  निजी  उद्यमी  के  फायदे  के  लिए  सरकारी  बंगलों  को  मिटा

 दिया  गया  ।  यह  सरकार  कीं  कथनी  और  करनी  के  बीच  अन्तर  का  TH  स्पष्ट  उदाहरण  है  ।

 किसान  के  लिए  yaaa  अल्पतम  है  ।  यहां  राजधानी  के  बीचों  मूल्यवान  जमीन  एक

 संसद  सदस्य  को  कौड़ियों  के  भाव  दी  गई  है  ।

 इस  तरह  के  कानूनों  का  क्या  लाम  विशेषरूप  से  जनसाधारण  फायदे  के

 परन्तु  उसे  वाले  चुनावों  को  देखते  हुए  यह  fas  एक  दिखाया  है  ।  मैं  आपको  gars ग
 कि  यह

 सरकार  राष्ट्रीय  मसलों  जेसे  कि  भूमि  शहरी  सूची  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  शादी  को

 सुलझाने  में  अप्रसार  है  ।

 समृद्धि  के  बीच  भारी  निकलता  भारत  की  आधिक  विडम्बना  है  ।  ग्रामीण  walafea)  के

 बीच  फामं-हाऊस--संस्कृति  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ।  दिल्ली  के  रास-पास  नए

 रूढ  वर्ग  के  पास  बड़  we  हैं  जो  सेवानिवृत्त  नौकरशाहों  के  श्रीवास  के  साथ  लगे  हुए  हैं
 ।

 किसानों  के  पास  पीने  का  नही  परन्तु  फार्महाऊस  जल  प्रपात  की  सहायता  से  हरे-मरे

 लहलहा  रहे
 हैं  ।  किसानों  को  लागत  पर  भूमि  खरीदी  जाती  है  alt  किसानों  को  खरीददारों

 से  आतंकित  किया  जाता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  इस  विधेयक  को  सत्तारूढ  दल

 के  प्रति  निष्ठा  रखने  वाले  इन  नए  प्रकार  के  aly  हड़पने  वालों  पर  प्रभावी  रूप  से  लागू  किया

 ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  एक  at  तो  हम  अ्रपनो  70  प्रतिशत  जनता  की  अ्रनिवाय
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 झावइयकताओओं  के  प्रति  बनावटी  प्रकट  करते  परन्तु  दूसरी  कौर  हम  किसानों  को

 लूटते  हैं  ।

 किसानों  का  घोषणा  बड़े  जमींदारों  द्वारा  तथा  शहरों  में  निहित  स्वार्थी  लोगों  द्वारा  हो

 रहा  है  ।  मैं  सुभाव  देना  चाहता  हूँ  कि  यह  कानून  किसानों  को  उनकी  भूमि  से  अलग  करने  का

 एक  आसान  साधन  धौर  नही  अधिक  बनना  चाहिए  ।  सरकार  समस्या  को  केवल  किनारे  से  ही

 छूना  चाहती  है  att  इस  कानून  की  एक  सामाजिक  क्रांति  के  रूप  में  सराहना  करना  चाहती  है

 इस  विधेयक  के  भ्रन्तर्गत  ज़िलाधीशों  को  बहुत  अधिक  शक्तियां  दी  गई  हैं  ।  मुक्के  केवल  यह  चिन्ता

 है  कि  वे  सभी  राम  लाल  न  बन  जाए  ।  प्रभावित  भूमिहीन  व्यक्तियों  को  मुआवजा  प्राप्त

 करने  के  लिए  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  भटकना  पड़ता  है  ।  मेरा  ama  है  कि  जसे  ही

 भूमि
 अजित  की  जाती  मुआवजे

 की  तत्काल  अ्रदायगी  के  लिए  प्रबन्ध  किया  जाए  1

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  ऐग्मोर  तथा  चेतपेट  में  पिछड़े  8  दशकों  से  लोग  भुगगी-भोपडियों  में

 रह  रहे  उनकी  भूमि  रेल  विभाग  द्वारा  हथिया  ली  गई  उन्हें  राज  तक  न  ही  रेल

 विभाग  द्वारा  कौर  न  ही  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  बं कल् पिक  स्थान  प्रदान  किया  गया  है  ।

 मैं  इस  श्री-पके  कानून  का  anda  इसलिए  रहा  हूं  क्योंकि  प्रजातन्त्र  में  ऐसे  विधान

 के  टुकड़े  मी  मूल्यवान  बन  जाते हैं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  स्वपना  भाषण  समाप्त  हूँ  ।

 श्री  जयराम  वर्मा  )
 :  सभापति  मैं  इस  भू-भ्रांत  संशोधन  विधेयक

 का  समर्थन  करता  हूं  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  जो  यह  बिल  लाए  इसके  मैं  उनको

 बनाई  देना  चाहता हूँ  |

 सभापति  ag  बात  अपनी  जगह  सही  है  कि  आजादी  के  बाद  सार्वजनिक

 कल्याण  ate  झाधिक  विकास  के  संबंधन  के  लिए  उग्र  की  जिम्मेदारी  बहुत  बढ़  गई  है  ।  इसके

 लिए  जमीनों  का  asta  करने  की  श्रावव्यकत्ता  agar  पड़ती है  ।  परती  शौर  बजर  जमीन  जब

 उपलब्ध  नहीं  होती  है  तो  खेती  की  जमीन  का  हरिजन  करना  होता  है  ।  इसलिए  इस  बात  का

 ध्यान  रखना  चाहिए  fe  सार्वजनिक  कल्याण  और  ब्यक्ति  के  fea  के  बीच  एक  सामंजस्य  बना

 रहे  ।  समाज  के  हित  के  लिए  एक  व्यक्ति  को  समाप्त  कर  दिया  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  |

 इस  बिल  में  इन  बातों  का  ध्यान  रखा  गया  है  alt  यह  भी  ध्यान  रखा  गया  है  कि  जिसकी

 जमीन  ली  जाए  उसको  ज्यादा  कठिनाइयों  का  सामना  न  करना  पड़े  ।  जहां  तक  सम्भव  हों

 उसका  उचित  मुआवजा  शीघ्र  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इसमें  कई  ऐसी  बरातें  को  गई  हैं  जिससे  पुराने  एक्ट  में  काफी  सुधार  gar  एक  तो

 > इसका  समय  निर्धारित  कर  दिया  गया  है  ।  सेक्शन  चार  उपधारा  एक  में  दिया  गया  कि

 श्रघिसूचना  के  प्रकाशन
 दिनांक

 के  एक  aq  के  इन्दर  ही  सेक्शन  6  में  गवर्नमेंट  को

 रोशन  कर  देना  होगा  alt  डेक्लामेशन  के  बाद  दो  वर्ष  का  समय  कलेक्टर को  दिया  गया  है  कि

 वह  क्वाड  कर  दे
 ।

 इस  तरह  से  कुल  तीन  ब्रश  में  यह  aaa  कौ  कार्यवाही  पुरी  हो  जानी
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 चाहिए  |  इसमें  एक  व्यवस्था  यह  मी  की  गई  है  कि  कलेक्टर  नगर  दो  के  अन्दर  मुआवजा

 तय  न॑  कर  सकें  तो  सारी  कार्यवाही  लैप्स  हो  जायेगी  ।  अगर  झाप  यह  कहते  हैं  कि  वह  भूमि

 फिर  जीत  की  जाएगा  तो  ag  उचित  नहीं  है  इस  प्रोविजन  के  साथ  कार्यवाही  लैप्स  हो  कि  उसे

 फिर  अर्जित  नहीं  किया  जायेगा  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  इससे  जमीन  के  मालिक  का  नुकसान

 हो  सकता  हैं  ।  यदि  फिर  जीत  करनी  है  तो  तीन  वर्ष  का  जो  डेमेज  हुआ  ag  उसे  मिलना

 चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  यह  व्यवस्था  कर  देनी  चाहिए  कि  कलेक्टर  के  द्वारा  दो  वर्ष  के  इन्दर

 was  का  तय  किया  जाना  जरूरी  है  जिससे दो  ay  के  बाद  कार्यवाही  न  हो  ।  दो  बर्ष  के  बाद

 कार्यवाही  समाप्त  करनी  है  झर  फिर  जमीन  अजित  करनी  है  तो  इसके  लिए  ate  समय  मिलना

 चाहिए  ।  सस  समय  का  उसे  मुश् नाव जा  मिलना  चाहिए  तीस  ava  1982  को  यह

 करमें  मेंट
 लाया  गया  था  यदि  किसी  मामले  में  कार्यवाही  पुरी  न  हुई  हो  शौर  कलेक्टर  के  द्वारा

 मुग् राव जा  तप  न  किया  गया  हो  तो  भ्र धि सुचना  के  दिनांक  से  पेमेन्ट  के  दिनांक  तक  उसको

 मार्किट  seq  पर  दस  परसेंट  के  हिसाब  से  सिम्पल  इन्टरेस्ट  प्रदनानुसार  मिलेगा  ।  इस  सम्बन्ध

 में  कोटे  की  कार्यवाही  की  वजह  से  कलेक्टर  की  कार्यवाही  रूकी  रहती  है  तो  उस  समय  का

 मुआवजा  नहीं  जायेगा  ।  वह  भी  उसको  मिलना  चाहिए  ।  नगर  उसे  नहीं

 मिलेगा  तो  वह  उसके  साथ  म्रन्याय  भ्र धि सुचना  के  प्रकाशन  के  दिनांक  पर  जो  माकिट

 वायु  उसी  आधार  पर  मुआवजा  देने  कीਂ  व्यवस्था  है  ।  दूसरे  प्रदेशों  को  बात  नहीं

 जानता  |  हमारे  यहां  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  निश्चित  रकम  नहीं  होती  ।  जिस  रेट  पर  बनाना

 होता  उसी  रेट  पर  मार्किट  seq  मानी  जाती  है  ।  जहां  पर  खेती  का  इलाका  वहां  पर

 ऐसी  जमीनें  कम  बिकती  झगर  ब्रिक तो  हैं  तो  उनकी  wifes  वैल्यू  श्रमिक  नहीं  होती  है  ।

 सभापति  महोदय
 :  जल्दी  कीजिए  |

 जयराम  वर्मा :  मूसा  थोड़ा  समय  कौर  दे  दीजिये  ।  मैं  स्वयं  छोटा  किसान  सूखे

 किसानों  से  बड़ी  हमदर्दी  है  ।  थोड़ी  बहुत  जमीन  जोतता  हूं  ।  यहां  पर  ae  नहीं  खरीदता

 हूँ  बल्कि  अपनी  जमीन  से  पैदा  किया  gar  अन्न  ही  यहां  पर
 खाता हु

 ।  इसलिए  मैं  चाहता  हू

 कि  मुसे  थोड़ा  समय  शौर  दीजिए  ।  एक  तो  आपने  यह  प्रोविजन  किया  हुआ  कि

 शन  के  समय  जो  मार्किट  वैल्यू  होगी  तौर  दूसरे  फसल  दौर  पेड़  कटने  इरादी  से  जो  डेमेज  होता

 बहु  शामिल  किया  जाएगा  ।

 यह  भी  प्रोविजन  हैं  कि  मार्किट  वेल्यू  पर  15  फीसदी  काम्पैंसेशन  में  तुष्टि घन  के  रूप  में

 जोड़ा  जाय  ।  लेकिन  यह  gait  की  बात  है  कि  इस  बिल  में  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  कि  15

 ofaaa  के  स्थान  पर  30  प्रतिशत  मार्किट  वेल्यू  का  प्रति  कर  में  जाग  पाए
 ।  ऐसा  प्रावधान  इसमें

 जमा  किया  गया  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  भी  किसान  को  संतोष  नहीं  होगा  क्योंकि

 तीन  वर्षों  में  arte  वेल्यू
 में  कितना  अन्तर  हो  जाता  भी  हमें  देखना  होगा  ॥  कहीं-क हें

 तो  यह  wert  बहुत  ज्यादा हो  जाता  हैं  ।  इसलिए  जैसा  दिगम्बर  fag  जी  ने  कहा  है  कि  हमें

 मुआवजा  करता  लेने  के  समय  को  मार्केट  deg  के  आधार  पर  देना  जिस  वक्त  किसी

 great  से  जमीन  ली  उस  वकत  की  मौके ट  वेल्यी  के  श्राघार  पर  मुआवजा
 बल्कि  मैं
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 उससे  भी  आगे  जाकर  ag  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  केवल  उस  aaa  के  मौके ट

 वैल्यू  के
 पर  मुआवजा  देने  से  ही  काम  नहीं  इससे  किसान

 संतुष्ट  नहीं

 क्योंकि  उसकी  जमीन  झधघिकतम  रूप  से  जनहित  में  विशेष  काम  के  लिए  गई  इसलिए

 उसको  माके ट  वैल्यू  से  10  यी  15  प्रतिशत  अधिक  मुआवजा  मिलना  चाहिए  ।  क्योंकि  जब  कोई

 आदमी  अपनी  जमीन  बेचना  चाहता  है  तो  उसे  मौके ट  वेल्यू  पर  दाम  तो  मिल  ही  जाते

 लेकिन  जहां  किसी  को  मजबूर  होकर  जमीन  देनी  किसी  दूसरे  काम  के  जिससे

 उसकी  जीविका  समाप्त  हो  रही  है  तो  उसको  मौके ट  वेल्यू  पर  मुन् नाव जा  मिलने  से  gt  संतोष  नहीं

 हो  बिक  उसको  मौके
 ट  वैल्यू  अ्रघिक  मुआवजा  मिलना  चाहिए  ।  तभी  जाकर  उसको

 संतोष  हो  सकता  है  ।

 मैं  यहां  पर  एक  निवेदन  यह  भी  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  जमीन  एक्वायर  को

 जाती  वहां  भ्र मू नन  दो-तीन  साइटस  होती  लेकिन  आमतौर  पर  हमारे  अधिकारियों  द्वार

 ऐसी  जमीन  को  बलवीर  करने  के  लिए  चुना  जाता  जहां  गरीबों  को  जमीन  होती है  ।  जहां

 बड़े  लोगों  की  जमीनें  होती  वहां  से  जमीन  एक्वायर  करने  की  हिम्मत  नहीं  वहां  जाने

 तक  ay  हिम्मत  नहीं  करते  ।  लेकिन  जहां  गरीब  लोगों  की  जमीन  होती  उस  स्थान  की  जमीन

 को  एक्वायर  करने  के  लिए  चुन  लिया  जाता है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कई  मौके  ऐसे

 जब  कि  वहां  जमीन  एक्वायर  की  जा  रही  थी  तो  जहां  गरीब  लोगों  की  जमीन  ज्यादा

 ऐसे  इलाके  को  चुना  जाता  था  और  उससे  थोड़ी  दूर  पर  जंगल  लेकिन  उसको  इस  बहनें

 नहीं  चुना  जाता  था  कि  वहां  ज्यादा  ay  करना  पड़ेगा  जंगल  के  बदल  किसानों  की  अच्छी  जमीन

 को  लिया  जा  रहा था  ।,  जो  हर  वह  की  सुविधा  खे  सम्पन्न  जब  इस  तरह  की  ata  मेरे  सामने

 मेरे  पास  किसान  दौड़े  क्योंकि  में  भी  स्वयं  किसान  इसीलिए  मैंने  पूरी  सहानुभूति  के

 साथ  सरकार  के  सामने उस  मामले  को  रखा  ।  मुझे  खुशी है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  मेरी  बात

 को  माना  श्र  उन  गरीब  लोगों  की  जमीन  एक्वायर  नहीं  की  गई  ।  कई  बार  एसे  उदाहरण

 मेरे  सामने  जब  मैंने  गरीब  लोगों  की  जमीनों  कों  मेरा  दिवेदन  iS  कि  कोई  भी

 जमीन  एक्वायर  करते  समय  इस  बात  बात  को  ध्यान  में  रखा  जाय  कि  वहां  गरीब  लोगों  को

 न  बल्कि  हमें  ऐसी  जमीन  एक्वायर  करनी  जहां  कम  ada  किसान  रहते  जहां

 जंगल  हों  शर  जहां  कोई  सुविधा  न  मिलती  हो  ।  गरीब  किसानों  की  जमीन  को  छोड़  दिया  जाना

 चाहिये  |

 जिन  लोगों  की  जमीन  को  लिया  उनके  पुनर्वास  को  व्यवस्था  बहुत  जरूरी

 है  ।  इसके  अलावा  जितनी  सुविधा  हम  उनको  दे  सकते  वह  भी  देनी  चाहिए  ।  यदि  उनको

 किसी  दूसरे  स्थान  पर  बेसी  ही  जमीन  दी  जा  सके  तो  उसका  प्रबन्ध  करना  चाहिए  ।  यदि  उन्हें

 कोई  दूसरी  जमीन  नहीं  दी  जा  तो  उनके  लिए  नौकरीਂ  को  व्यवस्था  या  दूसरी  कोई

 रोजगार  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  |  अन्यथा  वे  बेचारे  तबाह  श्र  बर्बाद  हो  जाए  जो  अच्छी
 बात  नहीं  इसलिये  उनका

 पुनर्वास  हर  हालत  में  जरूरी  है  ake  उनकी  उपेक्षा  न  को  जाए  ।

 क  भी  कभी  ऐसा  होता  है  कि  किसी  की  जमीन  at  ले  ली  जाती  लेकिन  ge  जमीन  पर
 बना  मकान

 नहीं  लिया
 जाता  है  ।  मैं  जानता

 हूँ  कि  जहां  आप  किसी  की
 जमीन  लते  तो
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 उस  पर  बना  मकान  उसके  मालिक  की  सहमति  लेनी  चाहिए  कौर  उस  बिल्डिंग  का

 उसको  मौके ८  वेल्स  के  अधार  पर  मुआवजा  मिलना  चाहिये  ।  इससे  उसको  किसी  दूसरे  स्थान

 पर  ata  मकान  बनाने  में  सहायता  मिलेगी  ate  दूसरे  इन्तजाम  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 जब  किसी  की  जमीन  ले  ली  जाती  है  तो  उसके  बाद  वहां  निर्माण  काय  aren  हो  जाते

 कहीं  इंडस्ट्रीज  बनती  है  लो  कहीं  gat  निर्माण  होते  इसके  कारण  उस  जमीन  की  राकेट

 वेल्यू  थोड़  ही  दिनों  बाद  aga  ज्यादा  बढ़  जाती  है  जब  कि  उसके  कुछ  दिनों  उसको  जो

 मुझावजा  दिया  जाता  वह्य  कम  वेल्यू  के  धार  पर  मिलता  मैं  GTAMAIT  हूं  कि  यह  बात

 भी  किसी  तरह  से  उचित  नहीं  इसलिये  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इस  बात  की  प्रार्थना  करूगा

 कि  इस  बात  जरूर  बिचार  करने  कौ  जरूरत  है  कि  उसको  मुग् राव जा  उस  वक्त  की  मौक ेट

 वेल्यू  पर  मिलना  चाहिए  जिस  aaa  जमीन  पर  कब्जा  लिया  जा  रहा  बल्कि  उस  वक्त  at

 माके ट  वेल्यू  से  भी  जयादा  मिलना  चाहिए  |  इस  पर  विचार  करके  फिर  से  फैसला  करने

 जरूरत  है  ।  इस  समय  इस  में  सगर  यह  न  कर  सकें  तो  जल्दी  ही  इस  तरह  का  संकोचन  आना

 चाहिये  जिससे  किसान  के  साथ  न्याय  हो  गरीबों  के  साथ  न्याय  हो  सके  कौर  केवल  समाज

 के  लिए  बह  तबाह  att  बर्वाद  न  हो  ।

 श्री  मोहसिन  भुन  )  सभापति  सरकार  ने  जो  यह  बिल  रखा  है  इस  बिल

 का  मैं  समर्थन  करता  पर  इस  बिल  में  कुछ  खामियां  हैं  प्रौर  जिस  स्पिरिट  से  यह  बिल  रखा

 vat  है  काश्तकार  को  फायदा  पहुंचाने  के  सरकार  की  यह  भावना  इससे  पुरी  नहीं

 हो  पा  रही  है  ।  wa  मैं  कुछ  बातें  निवेदन  करता  हूँ  ।

 मैं  जानना  चाहूंगा  सरकार  से  कि  आखिर  जमीन  किसके  लिये  लेना  चाहते  हैं  ?  श्राप  ने

 भ्राबजेक्टिंव  में  लिखा  है  कि  फार  पब्लिक  परपज  लेकिन  जमीन  ली  किसलिये  जाती  है  ?

 मेंट  के  नाम  पर  बड़े-बड़े  दाहरों  में  डेवलपमेंट  एथारिटोज  आपने  बना  कर  बेठा
 दी  यह

 काश्तकारों  से  जमीन  लेकर  इकट्ठी  कर  लेते हैं
 .  बीस  बीस  माइल  को  बाउण्ड्री

 कायम  कर  लेत ेहैं  ।  कई  कई  साल  तक  वह  जमीन  किसी  को  एलाट  नहीं  की  जाती  बाद  में

 खुब  ऊ  ची  कोमल  पर  उसको  एलाट  करते हैं  ।  सालों  तक  बैठे  रहते हैं
 डेवलपमेंट  के  नाम

 ये  जमीनें  बड़ी  बड़ी  इ  डस्ट्रौज  के  उनके  कारखाने  लगाने  के  लिए  लते  हैं

 ग्र  देते  किस  को  हैं  ?  गड़े  बड़े  इंडस्ट्रीग्रलिस्ट्स  को  जो  अपना  मैजोरिटी  शेयर  रख  कर  पब्लिक

 को  एक्सप्लाइट  करते  हैं  ।  श्रगर  श्राप  डिफेंस  के  लिए  लेते  हैं  या  दर्दी गे शन  चेनल  के  लिए  लेते

 नहरों  के  लिये  लेते  हैं  तो  बात  समय  में  प्रा  सकती  है  ।  काश्तकार  को  रोजी  छीनकर  सनौर

 कार  को  बरबाद  करके  बड़ें  बड़े  डेवलपमेंट  एथारिटीज  के  चेयरमेन  के  रूप  में  जो  नये
 इ

 लिबास  राजा  बना  कर  बैठाते हैं
 उनको  उससे  फायदा  पहुंचाते  काश्तकार  art

 जमीन  को  मां  मानता  उसको  धरती  माता  कहता  है  ।  उसके  लिये  वह  सोने  का  ast  देने

 वाली  मुर्गी  है  जो  चिड़ियों  से  उसकी  परवरिश  कर  रही  लेकिन  श्राप  उनसे  उनको  रोजी

 के  लिये  छीनते  पीड़ि यों  तक  की  उनकी  संतान  की  रोजो  छीनते  हैं  कौर  उसेके  बदल  में
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 दर्द  रुपये  के  ane  उनको  देते  हैं  जिससे  वह  भ्र पना  पूरा  पेट  भर  नहीं  सकते  झपने  बच्चों  को

 पढ़ा  नहीं  सकते  हैं  तहसीलदार  से  श्राप  रिपोर्ट  मांगते  हैं  कि  इस  जमीन  का  कितना  पस  होना

 ag  दो  दो  ढाई  ढाई  रुपये  पकड़ा  कर  छुट्टी  करता  है  भर  उसके  बदले  में  वह

 वह  सरकार  हजारों  रुपये  के  ऊपर  उसकों  झ्राक्शन  करती  या  दूसरों  को  देती  है  ।

 श्राप  मिडिल  मन  का  काम  करने  लगते  हैं  ।  कहते  हैं  कि  मिडिल  मन  अप  खतम  करना  चाहते

 ठ
 हैं  लेकिन  सरकार  ae  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  खुद  मिडिल  मेन  के  रूप  में  प्राफिटियरिंग  wiz

 sae  मौके  टिंग  जमीन  का  करते  हैं  ।

 श्राप  कम्पनीज  के  लिए  कहेंगे  ।  भ्र भी  मेरे  पुन  वद्ध  ने  बताया  था  कि  कम्पनियों  का  नहीं

 है  ।  उन्होंने  यह  नही  पढ़ा  कि  इसके  इन्दर  कम्पनीज  का  जो  नाम  मेंशन  किया  गया  है  इसलिये

 किया  गया  है  कि  डैकोनियन  में  चेंज  किया  है  ।  उन्होंने  एक  उद्धत  fear  qI—ge  इज  नाट

 न्यूड  ऐक्वोजीदन  श्राफ  लंड  फार  कम्पनी  ।  उन्होंने  यह  नहीं  महसूस  किया  कि  इधर  अपने

 कम्पनी  के  लिये  इसके  अन्दर  अलग  सेफरेट  डफी नी  दा  करदी  मौर  इसके  तहत  इसमें  से

 हटाया  गया  है  |  कम्पनी  के  नीचे  डफिनीशान  के  अन्दर  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  के  लिए  जो

 लिख  है  बहा  तक  तो  ठीक  है  ।  पर  बाकी  कम्पनी  की  देने  की  जो  बात  कम्पनीज  को

 लेकिन  कम्पनी  को  देते  हैं  तो  ऊसर  लड  मा  बंजर  लेंड  दीजिए  जिस  पर  कुछ  पेदा  नहीं  होता

 मंगर  श्राप  उनको  यह  बंजर  जनों  देते  हैं  जिसमें  काफी पैदायश  होती  है  शोर  जिससे  काफी

 पैसा  जाता  हैं  ।  मैं  एक  ही  मिशाल  देना  चाहुंगा  कम्पनी  के  बारे  में  ।  aaa  रत्नागिरी  जिले  में

 4,00  प

 रत्नागिरि  एल्युमिनियम  प्रोजेक्ट  खड़ा  किया  जिसके  लिए  area  2  हजार  एकड़  जमीन  एक्वायर

 की  ।  यह  वहू  जोन  थी  जिसमें  सारे  श्राम  ही  श्राम  लगते  थे  कौर  वहू  भी  wana  मैंगो  जो

 राज  ace  फेमस  हैं  wit  एक्सपो टं  होते  हैं  ।  वह  सारे  axe  म्पनी के  नाम  से  कटवाए  जायेंगे

 अ्रलफांजो  मांगों  की  जमीन  एक्वायर  करके  आपने  800  1000  फैमिली  को  डिसलाज  कर

 दियां  ।  वह  फैमिली  जिनके  पास  कुछ  Te  जमीन  उन  फार्म  को  गवर्नमेंट  ने  कया  दिया  ?

 एक  गु  टा  जमीन  के  5u  रुपये  वहां  पर  एक  एकड़  जमीन  में  40  गु  टा  '  होती  है  |

 उसके  बाद  क्या  हुआ  कि  वह  रत्नागिरि  एल्यूमीनियम  प्रोजेक्ट  उस  जमीन  को  काम  में  नहीं

 लेना  वह  वहाँ  पर  पाया  ही  नहीं  ।  उसका  रिजल्ट  ga  यह  है  कि  श्राप  उस  जमीन  को

 महाराष्ट्र  सरकार  को  2  हजार  रुपए  गु  टा  में  दे  रहे

 मेरा  कहना  यह  हैं  कि  जब  वह  प्रोजेक्ट  फेल  हो  गया  है  तो  उस  जमीनਂ  को  श्राप  उन

 काश्तकारों  को  ही  वापिस  क्यों  नहीं  देते  ?  किस  बात  की  जिद  है  कि  जमीन  काश्तकार  को
 वापिस  नहीं  दी  जाती  ?  इस  तरह  की  हालत  जोन  की  है--इससे  सरकार  की  कौर  कानून
 बनाने  की  आंख  खुलनी  चाहिये  ।

 दुसरा  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  श्राप  काश्तकार  को  जब
 जमीन

 से  हटाते  तो  उसका
 प्रोफेशन  छीनते  बाप  उसे  जमीन  के  एवज  में  जमीन  awe  तो  qd

 हो  जाता  झगर
 उसको  जमीन  देंगे  तो  यह  रिहैबूलीटेड  हो  जाता  है  ।
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 छापते  इतने  बड़े के  नाल  प्रोजेक्ट  भराते  उस  में  श्राप  दुसरे  आदमियों  को  देते  उसके

 बजाय  जिस  काश्तकार  को  तापने  स्वमं  लेड लेंस  बनाया  उसे  ag  जमीन  क्यों  नहीं

 काश्तकार  जमीन  के  लिये  चल  उसको  इसमें  एतराज  की  बात  नहीं  लेकिन  ara

 उसको  जमीन  नहीं  देना  चाहते  ।

 अप  उसे  मुआवजा  मार्केट  रेट  पर  कयों  नहीं  देते  ?  अपने  कहीं  माउंट  रेट  को  एलोवरेट

 कियां  है  कि  मार्केट  रेट  क्या  होगा  ?  किस  रेट  को  आपका  कलक्टर  मार्केट  रेट  कहेगा  ?  सरकार

 के  अफ़सर  का  हमेशा  यह  रवैय्या  रहता है  कि  सरकार  के  खजाने  में  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  ले  ।

 बह  मार्केट  रेट  को  सही  आंकता  ही  नहीं  मेरा  कहना  यह  है  कि  जिन  दाहरों  में  प्राइवेट

 हाउसिंग  सोसाइटीज  वह  wat  काइतकार  की  जमीन  लेती हैं  तो  जो  रेट  वह  देती  उतना  तो

 अनाप  भी  काश्तकार  को  दोजिये  ।  वह  मार्केट  रेट  होगा  |

 कब  सवाल  यह  है  कि  उसको  मुआवजा  कब  से  दें  ?  यह  कंट्रोवर्सी  की  दलील  रही  है  ।

 सब  मेम्बर  ने  इसको  ay  किया  है  आप  नोटिफिकेशन  तारीख  से  देना  चाहते  हम  कहें

 रहे  हैं  कि  जिस  दिन  से  जमीन  लें  उस  रोज  से  द  ।  मैं  इसकी  एक  मिसाल  देता  हुं  कि  इसमें  कितना

 भ्रष्टाचार  शरीर  घपला  हुआ  है  ।  वह  मैं  asa  दिल्ली  की  मिसाल  देता  हूं  जहां  कि  भवन  लोग

 बजे  हैं  ।  खुद  दिये  तले  भ्रन्घेरा  हो  रहा

 दिल्ली  में  आपने  जमीन  एक्वायर  को  है  ।  13-11-59  में  नोटिफिकेशन  gar  भोर  राज

 23  साल  पुरे  हो  गये  लेकिन  wal  तक  उसका  vats  नहीं  gar  ।  नोटिफिकेशन  के  23  साल  बाद

 तक  श्राप  एसिड  करके  मुआवजा  नहीं  दे  ।

 4,  04

 महोदय  पीठासीन  हुए  1  )

 आपके  कानून  में  कि  1894  प्रिसीपल  एक्ट  उसमें  जब  से  डिक्लेयरेदान  श्राफ

 नोटिफिकेशन  हो  जाता  उसमें  श्राप  खड्ड  खोदने  शुरू  कर  देते  डिस्कशन  कर  देते  हैं  ।

 उससे  काश्तकार  के  काम  की  जमीन  नहीं  रह  जाती  है  ।  काश्तकार  को  श्राप  उसके  धन् ने वे  हटा

 देते  हैं  ॥

 आपने  इस  सारी  खराबी  को  मिटाने  के  लिये  एक्ट  में  प्राचीन  किया  है  कि  2  साल  में

 एवाड  हो  जायेगा  ।  यह  आपने  बहुत  सुन्दर  किया  है  परन्तु  इसमें  एक  प्रो वी जो  एड  करके  पहले  के

 काश्तकारों  को  डेमेज  कर  दिया  |  यह  भेद-मावर  क्यों  ?  कई  लोगों  की  जमीनों  के  बारे  में

 13-11-59  को  नोटिफिकेशन  हो  गए  थे  ।  इलाज  9  के  द्वारा  प्रिंसिपल  एक्ट  के  सेक्शन  11  में  यह

 संशोधन  किया  गया  है

 घोषणा  के  प्रकाशन को  तारीख  से  दो  वर्ष  कलावती
 के  भीतर  धारा

 11  kata  श्रधितिरांय  करेगा  six  उस  कलावती  के  भीतर  कोई  निर्णय  नहीं
 लो  नजदीक  के  rar  ह  न्य  cinatfent  pas किया  जात  Taal  रुस  i  लिये  सभ  मत  DIAN  बहुधा  मनन  हो  जायेगी  :
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 परन्तु  किसी  ऐसे  मामले  जहां  उक्त  घोषणा  भूमि  asta
 )

 afer

 नियम  1984  के  प्रवर्तन  से  पूर्व  wafer  गई  वहां  अ्धिनिणंय  ऐसे  प्रवर्तन  से  दो

 ag  at  कलावती  के  भीतर  किया  जाएगा  ।'”

 जो  atfe Raara  23  साल  पहले  निकाले  गए  थे  उनके  cars  के  लिए  दो  साल  ate  दिये

 जा  रहे  हैं  faa  प्रा फि सज  ने  पेसा  लेने  के  लिए  यह  घोटाला  उनके  लेप्सिज  को  ढंकने  के

 लिए  शौर  बचाने  के  लिए  ag  प्रोवाइजो  रखा  गया  हैं  ।  डीले  के  को  ले  कर  कई

 मामले  कोर्ट में  हैं  कौर  वहां से  गवर्नमेंट के  खिलाफ  फैसला  होने  वाला है  ।  इसलिए  उन

 आफिसर्स  को  प्रोटेक्ट  करने  के  लिए  ate  झपने  गुनाहों  को  ढंकने  कें  लिए  यह  प्रोवाइजो  ऐड  किया

 गधा  है  ।  हो  सकता  है  कि  उन  जमीनों  में  कई  गवर्नमेंट  के  काम  को  हों  ale  बाकी  उसके  काम

 को  न  पहले  एक्ट  में  जारी  किए  गए  नोटिफिकेदान्ज  को  खत्म  होने  जाए  रखें  जो

 जमीन  सरकार  लेना  चाहती  उसके  लिए  wa  नोटिफिकेशन  जारी  किया  जाए  ।  जिन  लोगों

 को  जमीनों  के  बारे  में  नोटिफिकेशन  बहुत  पहले  जारी  हो  चुके  इस  प्रोवाइडरों  द्वार  इस

 कानून  को  रेट्रोस्पेक्टिंव  इफेक्ट  देकर  सरकार  इन्हें  क्यों  नुक्सान  पहुंचाना  चाहती  है  ?  उन  लोगों

 के  साथ  उसकी  क्या  दुश्मनी है
 ?  सरकार  के  लिए  सब  लोग  बराबर  होने  चाहिए  ।  इसलिए  इस

 प्रो बाइ जो  को  डिलीट  करना  चाहिए  ।

 दूसरा  सवाल  यह  हैं  कि  मार्केट
 रेट  नोटिफिकेशन  के  समय  का  लिया  या  cars  के

 समय  का  ।  यह  गड़बड़  सन्  1923  में  इस  कानून  में  इसमें  की  गई  थी  ।  प्रिसीपल  एक्ट  के  सेक्शन

 11  में  दिया  हुमा  है

 भूमि  के  मूल्य  के  भीतर  4,  उप-घारा  (1)  के
 ata

 अधिसूचना  के

 प्रकाशन  की  तारीख  को  1''

 इसमें  सें  ब्र  इट्स  के  इन्दर  परेशान  1923  के  एक्ट 38  द्वारा  इसमें
 किया  गया  है  ।

 1923  में  भी  ब्रिटिश  राज  था  ।  उस  aaa  भी  कम  से  कम  रुपया  देने  की  भावना  थी  ।  श्रारिजिनल

 एक्ट  में  यह  नहीं  था  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जब  यह  श्रारिजिनल  एक्ट  में  नहीं  तो  ag

 प्रोवाइड  कर  दिया  जाए  कि  vars  के  बाद  जो  मार्केट  रेट  ag  दिया  जाए  ।  ऐसा  करने  से

 कलेक्टर  को  इस  बात  की  चिन्ता  रहेगी  कि  cars  जल्दी  दिया  जाए  ।  दो  साल  में  कोई  फक  नहीं

 पड़ता  है  ।  नोटिफिकेशन  के  बजाए  एवार्ड  के  समय  का  मार्केट  रेट  दिखाया  जाए  ।  श्री  दिगम्बर

 सिंह  ने  पढ़  कर  सुनाया  है  कि  खुद  प्रधान  मन्त्री  ने  इस  बारे  में  काइतकारों  को  एलोवेंस  दिया  है  ।

 उस  एलोरा  को  पूरा  करना  चाहिए  t

 जहां  तक  ब्याज  का  सम्बन्ध  झगर  एक  काइतकार  बेक  या  कोआपरेटिव  सोसायटी  से

 लोन  लेता  तो  उसे  14  से  18  परसेंट  ब्याज  देना  होता  है  ।  मगर  उसको  ज्यादा
 जरूरत  होती

 तो  उसे  के  साहूकार
 को  24  परसेंट  ब्याज  देना  पड़ता  है  |  सरकार  तो  साहुकार  से  ज्यादा

 साहुकार  मगर  वह  fas  10  परसेंट  ब्याज  चाहती  है  ।  उसे  साहूकारों  वाला  व्याज  देना

 चाहिए  कौर  कम  से  कम  18  परसेंट  तो  जरूर  देना  चाहिएं  ।  वह  काश्तकारों  को  10  परसेंट  ब्याज
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 3  भाद्र  19:6  श्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में
 दिए

 गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 देकर  उन्हें  चूमना  चाहती  है  ।  एक  तरफ  वह  उनकी  जमीन  छीनती  है  शौर  दूसरी  तरफ  वह  उन्हें

 व्याज  मी  नहीं  देता  चाहती  ।  यह  वाजिब  नहीं  है  ।

 इसके  श्रलादा  एक  बहुत  बड़ी  कमी  इस  कानून  में  रह  गई  है  ग्रौर वह  यह  कि  डेवलपमेंट

 के  बारे  में  कोई  मुआवजा  श्राप  किसान  को  नहीं  देना  चाहते  हैं  ।  श्राप  जमीन  स्क्वायर  करते  हो

 तो  उसका  श्राप  मुग् राव जा  देना  चाहते  लेकिन  उस  जमीन  पर  उसका  ट्यूबवेल  होता

 इरीगेशन  चेनल्स  मकान  केटिल  शेड  है  वह  सब  मुफ्त  में  लेना  चाहते  हैं  ।  वह  कहीं  जमीन

 खरीदेगा  तो  उस  पर  कूदना  शादी  उसको  बनाना  होगा  ।  फार्म  एक  दिन  में  तो  तयार  नहीं

 पीढ़ियों  बाद  वह  जमीन  डवलप  होती  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  सारे  डेवलपमेंट  का  मी  किसान

 को  बाप  पेसा  दीजिये  ।  जो  जमीन  ले  रहे  हैं  मुआवजा  देंगे  झगर  आपने  50  बीघा  जमीन  का

 मुन् नाव जा  दिया  तो  उतने  में  वह  2  बीघा  जमीन  भी  नहीं  खरीद  सकता  है  ।  इसलिये  कम  से  कम

 इतना  मुआवजा  तो  दीजिये  जिससे  ag  किसान  अ्रपने  को  रीहैविलिटेट  कर  सके  शरीर  इज्जत  के

 साथ  अपनी  जिन्दगी  बसर  कर  सके  ।  भिखारी  बन  कर  न  रहे  ।  ऐसा  संशोधन  श्राप  की  जिये  ।

 श्राप  जो  बिल  लाये  हैं  उसके  लिये  लेकिन  जो  बाते  मैंने  कही हैं  उन  पर  श्राप  झवइय

 विचार  करें  कौर  किसान  का  हित  ब्यान  में  रखते  हुए  काम  कर

 शी  दिगम्बर  fag  (  :  ग्रध्यक्ष  मु  एक  निवेदन  करना  है  ।  प्रधान  मन्त्री

 अभी  सदन  में  भाई  जमीन  जब  स्क्वायर  की  जाती  कब्जा  जब  सरकार  का  होता  है  तब

 का  किसान  को  चाहिये  ।  इस  संशोधन  का  सभी  ने  समर्थन  किया  है  ।  तो  मैं

 हा  हैकि प्रधान  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  .  करूगा  कि  वह  मेरी  इस  बात  पर  ध्यान  दें  ।  मैंने  यह

 जमीन  जब  ली  जाती  जब  उस  पर  कब्जा  क्रिया  जाता  है  उस  समय  मुझावजा  किसान  को

 मिलना  चाहिये  |  इस  का  सभी  संसद  सदस्यों  ने  समर्थन  किया  कौर  आपने  मी  किसान  रली  में

 घोषणा  की  थी  ।  तो  जब  सारे  नेता  कौर  पार्टिया  चाहती  हैं  कि  जब  जमीन  पर  कब्जा हो

 तब  के  बाजार  मात्र  का  मुआवजा  दिया  जाय  इतना  छोटा  सा  मेरा  संशोधन  है  जिसको  सब  मान

 रहे  हैं  ।

 पण

 aoa
 श्री  लंका  को  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  बच  ह  |  हि  |  पर  चर्चा

 अध्यक्ष  महोवय  :  परब  आगे  की  कार्यवाही  करने  से  पहले  हमें  श्री  लंका  के  बारे  में  चर्चा

 करनी  है  ।  श्री  लंका  पर  चर्चा  करने  के  पश्चात  हम  इस  विधेयक  पर  फिर  से  वाद-विवाद  करेंगे

 भ्र  इसे  पारित  करेंगे  ।

 =  ena a
 ad श्री  सत्य साधन  चक़रव्तों  :  किये  गये  हवा  ई-जहाज

 के  बारे

 में  ता  सुचना  क्या  हम  बहुत  चिंतित  मैं  ताजी  सुचना  जानना  चाहता  हूँ  कबा

 स्थिति  है  ?

 झ्रच्यक्ष  महोदय  :  कब  प्रो०  दंडवते  बोलेंगे
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 श्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  25  1984

 मध्  dead  (  :  श्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  16  अगस्त  को  माननीय

 राज्य  मन्त्री  ने  जो  वक्तव्य  दिया  मैं  उसके  बारे  में  नियम  93  के  अ्रधीन  चर्चा  उठाता  हूं  ।

 एक  सवार  के  जीवन  में  ऐसे  शुक्रवार  मी  जाते  हैं  जब  देश  की  प्रभुवत्ता-सम्पन्न  ससद  में

 लोगों  के  दुःख  ait  क्रोध  को  एक  आवाज  में  व्यक्त  किया  जा  सकता  है  कौर  मैं  इस  स्थिति  को

 बढ़ा-चढ़ा  कर  नहीं  कह  रहा  होंऊगा  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  ag  ए्ग्क  ऐसा  अवसर  है  जब  हम  सब  को

 एक  आवाज  में  बोलना  चाहिये  ताकि  राष्ट्र  की  आवाज  को  सुना  जा  सके  आर  उन  व्यक्तियों  की

 इच्छा  को  बल  पूरक  saga  किया  सके  जो  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  कदम  लेने  से  सम्बद्ध  है  प्रौढ़

 इस  समस्या  का  समाधान  हो  सके  ।

 जहां  तक  श्री  लंका  की  स्थिति  का  सबंध  विद्वेष  रूप  से  जब  कि  हमारी  प्रघानमंत्री

 गुट-निरपेक्ष
 देशों  के  समूह  की  wear  जब  हम  स

 सद
 में  श्री  लका  की  स्थिति  के  बारे

 में  चर्चा  करते  हैं  तो  हमें  बिना  चाहे  ate  बिना  निम  ऋण  विशेष  रूप  से  परिश्रमी  देशों  arat

 यह  सलाह  दी  जाती  है  कि  यदि  हम  अपनी  श्रमुसत्ता-सम्पन्न  संसद  में  इस  समस्या  पर  वाद-विवाद

 तथा  चर्चा  करते  रहेंगे  तो  इसका  aa  होगा  कि  हमारी  गुट-निरपेक्ष  की  भावना  पर  एक  धब्बा

 होगा  ।  शुरू  में  हो  स्पष्ट  कर दु  कि  fayear  का  अथ  यह  नहीं  है  कि  ग्रामीण  के  विरुद्ध  न्याय

 में  भी  wag  में  faye  रहा  जाये  ।  निपुणता  की  हमारी  परिभाषा  ऐसी  नहीं  है  ।  पंडित  age  के

 जमाने  से  लेकर  इस  देश  के  नेताओं  ने  बार-बार  बिलकूल  स्पष्ट  कहा  है  कि  हमारी  निपुणता  की

 नीति  का  अरथ  यह  होगा  कि  हम  बड़े  राष्ट्रों  के  गुटों  के  प्रांत  रिक  स  वर्ष  में  अपने  को  नहीं

 भाये  हम  सभी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  पर  गुण-दोष  के  आधार  पर  विचार  करेगे  अर  जिस

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  मामले  पर  हमारे  विचार  तथा  हमारा  दृष्टिकोण  अलग  उस  पर  हम  qe

 प्राणांत  में  बोल  इसलिए  बदी  श्री  लका  में  होने  वाली  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  हम  कड़ा  रुख

 झपनाते  हैं  तो  उसमें  कुछ  गलत  नहीं है  ।

 निःसन्देह  राष्ट्र  कौ  प्रभुसत्ता  के  सिद्धान्त  की  बात  तो  है  ।  लेकिन  खम्भे  कहने

 अनुमति  दे  कि  मानव  मूल्यों  की  प्रभुसत्ता  मी  तो  है  जिसका  अधिकार  राष्ट्रों  कौ  प्रभुसत्ता  से

 कही  भ्रमित  ।  जब  कभी  भी  विषव  में  कहीं  मानवाधिकार  पर  आक्रमण  gars  तो

 तत्काल  हमने  उसके  विरुद्ध  झा वाज  उठाई  है  ।  qh  याद है  1960  में  जब  दक्षिण  अफ्रीका

 को  सुदूर  कोने  केप  टाउन  में  जातीय  भेदभाव  के  कारण  पुलिस  द्वारा  नीता  पुर्वक  गोली

 चलाये  जाने  से  दक्षिणा  अफ्रीका  के  निर्दोष  नागरिक  मारे  गए  तो  तत्कालीन  sata  wat  q' fea

 नेहरू  इसी  सभा  में  उठ  खड़े  हुए  शौर  एक  स  कल्प  पेशा  किया  जिसमें  इन  ध्रत्याचारों  तथा  जातीय

 भेद-नाव  की  निन्दा  करते  हुए  यह  स्पष्ट  किया  गया  कि  यद्यपि  ये  अत्याचार  भारत  at

 wart  से  बाहर  गये  है--उन्होंने  स  ‘fereay  अभिव्यक्ति  कौ--लेकिन  जहां  आजादी

 झर  न्याय  को  प्रश्न  उसके  लिए  कोई  सीमाएਂ  नहीं  wa:  इस  सभा  में

 सकल्प  पास  करना  उचित  है  ।  प  ड़ित  नेहरू  ने  21  मान  1960  को  दादों  में  निन्दा

 की  ati  उनकी  राष्ट्र  को  यह  देन  है  झोर  हमें  को  आगे  बढ़ाना  है  ।  अन्तः  हमें  उन
 तथाकथित  अन्दरूनी  नीतियों  को  चिता  करने  कौ  जरूरत  नहीं  जो  भ्र नचा हे  रूप  में  बार-बार
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 3  भाद्र  1906  (7)  श्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 रहते  हैं  gt  श्री  लका  के  मामलों  के  बारे  में  बात  करने  की  जरूरत  इस  के

 विपरीत  मैं  उन  लोगों  में  से  हूं  जो  यह  भ्रनुभव  करते  हैं  कि  निगूढ़  राष्ट्रों  के  समूह  को  श्रीपत

 होने  के  नाते  जसे  ईरान  शर  ईराक  के  बीच  सघन  को  सुलझाने  का  प्रयाप्त  हो  रहा  इन

 दोनों  देशो ंने  निपुणता  के  सिद्धान्त  के  प्रति  अपनी  निष्ठा  व्यक्त  कं  इसी  प्रकार  जब  श्री  लका

 कौर  भारत  दोनों  ही  निगूढ़  राष्ट्र  हैं  कौर  जब  दुर्भाग्य  से  दोनीं के  हितों  में  टकराव  पदा  दो

 गया  है  तो  faye  राष्ट्रो ंके  समूह  की  अध्यक्ष  होने  के  नाते  उन्हें  श्रन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  इस  बारे

 में  पहल  करनी  चाहिये.श्रौर  ag  यह  दे.खे  कि  ग्रधिकंतम  अन्तराष्ट्रीय  दबाव  डाला  जा

 ताकि
 यहँ

 समस्या  काफी  हद  तक  SiH  हो  ज़ाए  कौर  गर्त  में  इसका  हो  सके  ।

 जहां  तक  श्री  लका  की  स्थिति
 का  सम्बन्ध  ऐसा  नहीं  है  कि  यह  1983  में  1984

 में  पैदा  हुई  दुर्भाग्य  से  श्री  ल  का  मे  लोगों  को  बल्कि  श्री  लका  तमिल  लोगों  की  दुःखद

 स्थिति  हाल  की  घटना  नहीं  ।  ag  स्थिति  तो  लम्बे  समय  से  चली  ग्रा  रही  श्री  war  में

 तमिल  भाषी  लोगों  पर  अ्रत्याचार  1982  भ्र ौर  194  में  ही  होतें  नहीं  देखे  गये  ।  हमने  देखा  है

 कि  1956,  1958,  1966,  1977,  1981  घौर  1983  में  इसी  प्रकार  को  वीभत्स  घटनाए  श्री

 लका  में  हुई  att  तमिल  लोगों  को  जुल्म  सहने  शर  उनका  अपमान  किया  गया  |

 पिछले  4  अवसरों  पर  तो  हमने  देखा  है  कि  वे  पागल  ही  हो  गये  हैं  लेकिन  इसके  पीछे  भी  एक

 निश्चित  उद्देश्य है  ।  व्य  1977,  1961,  1983  WIe  1984  में  जिस  प्रकार  को  हिसा  र  अत्याचार

 हुए  वे  व्यापक  पैमाने  पर  हुए  हैं  ale  इस  नई  समस्या  को  बहुत  प्रमायी  ait  ठोस  ढंग  से

 हल  किया  जाना  नई  समस्या  इसलिए है  कि  पहले  भी  अत्याचार  होते  थे  शौर

 अ्रातक  फै  लाया  जाता  था  लेकिन  उसमें  थल  नौ  सेना  जसे  सुरक्षा  बल  उस  हद  तक

 शामिल  नहीं  होते  जिस  हद  तक  1977  के  बदले  होना  शुरू  हो  गये  हैं  ।

 इसने  तमिल  भाषी  जनता  को  दबाने  को  समस्या  की  नया  आभास  दिया  है  ।  कोई

 कल्पना  नहीं  कर  सकता कि  सेना  जेल  में  ye  कर  स्त्री-पुरुषों  पर  जुल्म  करे  ।  हमने

 कौ  तोड़ने  की  बात  सुनी  है  लेकिन  उसके  पीछे  ग्रा जा दी  की  भावना  थी  ।  स्वतंत्रता  सेनानी  बाहर

 श्र  aye.  लेबल  यहां  तो  बात  ही  दूसरी  हैं  ।  वे  तो  तमिलों  को  गुलाम  बनाना  चाहते  हैं

 उन्होंने  जेल  पर  हमला  करके  उसे  तोड़  ale  कई  वर्षों से  जेलों  में  बन्द  तमिलों  में  आजादी

 की  भावना  को  कुचलने  का  sara  किया  किया  है  ।  ऐसा  श्रील का  के  उत्तरों  माग  तथा  ब्रह्म

 भागों  में  हुआ  है  ।  समस्या  के  इस  नये  पहलू  की  शर  भी  ध्यान  देना  होगा

 श्री  लका  में  इस  जबरदस्त  लहर  का  एक  दीवार  पहलू  भी  है  प्रत्या चार  किया  जाना  और

 प्रतिक्रिया  स्वरूप  कार्यवाही  ।  यह  जानना  महत्वपूर्ण  है  कि  वहां  को  दो-तिहाई  जनसख्या

 75  वर्ष  से  कम  ag  की  इस  से|  विस्फोटक  स्थिति  की  भयावह  बनाने  में  अगौर  मदद  मिला

 जहां  तक  संघ  ale  तनाव  का  सम्बन्ध  इस  की  उपेक्षा  wie  अवहेलना  को

 गई  है  ।  श्री  लका  मेंनकेवल  उत्तर-दक्षिण  तनाव  है  बल्कि  दक्षिण-दक्षिणा  तनाव
 भी

 है

 धौर  जो  यात्रों  तथा  विशेषज्ञ  बध  गए  उन्होंने  वापस  झरा  कर  शीरानी  fecafaat  दीं

 उन्होंने  विशेष  रूप  में  इस  पहलू  का  sears  किया  है  कि  श्राप  श्री  लका  में  न  केवल  उत्तर-दक्षिण
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 हा का  तनाव  शरीर  way  है  वरन  दक्षिण-दक्षिण  में  मी  ऐसा  है  ।  चर  त  र  भी  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिये  ।

 श्री  लका  में  हुई  घटनाओं  को  एक  आर  पहलू  भी  है  wate
 वहां

 के  समाज

 का  बहुवादी  स्वरूप  तथा  वाचा  |  यदि  श्री  लका  के  समाज  का  स्वरूप

 एक  सा  होता  है  तथा  सांस्कृतिक  ढांचा  समान  होता  तो

 समस्या  अलग  प्रकार  की  होती  ।  लेकिन  श्री  लका  के  समूचे  समाज  का  बहुवादी श्रोर  जटिल

 स्वरूप  होने  के  कारण  समस्या  अधिक  गहरी  ate  कठिन  हो  गई  है  ।

 श्री  लका  का  क्षेत्र  25,  232  वर्ग  है  र  उसकी  जनसंख्यां  150  लाख  से  श्रमिक  है  कौर

 वहां  साम्प्रदायिक  तथा  भाषायी  भिन्नता ये  विद्यमान  हैं  ।  न  1946

 की  जन  गाना  के  भ्रनुसार  झांकी  इस  प्रकार हैं--सिल्ली  लोगों  में  92%,  बौद्ध  हैं  अर

 8%  ईसाई हैं
 सलोन

 तमिलों
 में  81%,  हिन्दू  हैं  16  %  ईसाई  श्र  3.  प्रतिशत  बौद्ध  हैं  ।

 जिन्हें  हुम  भारतीय  तमिल  कहते  उनमें  89  प्रतिशत  हिन्दू  8  प्रतिदिन  ईसाई  हैं  अतर

 बाकी  बौद्ध  सीलोन  मुर  ya  कुछ  राक  है--इनमें  99  प्रतिशत  मुस्लिम  हैं  ate  बाकी

 हिन्दू  शर  ईसाई  लेकिन  कई  लाग  कहते  हैं  कि  ये  शतप्रतिशत  मुस्लिम  हैं  ।

 वहां  का  ढांचा  ठीक  इस  प्रकार  का  है  शरीर  धर्म  जाति  मूल  इतने  जटिल  के

 कारगर  हम  देखते  हैं  कि  जब  भी  कोई  संघर्ष  उठ  खड़ा  होता  है  तो  यह  उससे  बिल्कुल  gay  प्रकार

 का  होता  है  जो  किसी  ऐसे  sar  में  हो  जहां  धम  संस्कृति  में  समानता  हो  ।  सीलोन  तमिलों

 की  सख्या  उत्तर  ate  दक्षिण  में  अघिक  है  जब  कि  सिंहली  लोग  अ्रधिकतर  अन्य  भागों  में  रहते

 उससे  एक  नये  किस्म  का  तनाव  पैदा  हो  गया  है  ।  ऐसा  नहीं  दै  कि  एक  क्षत्र  के  लोग

 दूसरे  क्षेत्र  के  लोगों  से  लड़  रहे  हैं  ।  किसी  क्षेत्रीय  भाग  में  किसी  विशेष  भाषा  बोलने  बालों

 का  प्रभुत्व  है  तो  दूसरे  भाग  में  कोई  अन्य  भाषायी  वग  का  बहुमत  इस  प्रकार  अलग  क्ष तों

 में  प्लग  धार्मिक  श्र  भाषायी  लोगों  का  बहुमत है
 ।  इसीलिए  श्राप  देखे गे

 कि  एक  अलग  ही

 समस्या  है  जिसके  कारण  हर  तरह  के  avg  लगाए  जाते  हैं  ।  हाल  ही  में  राष्ट्रपति  इधर  जाये

 थे  ।  उन्होंने  कुछ  वक्तव्य  दिया  ।  जब  विदेश  मंत्री  ने  16  अगस्त  को  सभा  में  aaas  दिया  तो

 उस  वक्तव्य के  कुछ  महत्वपूर्ण  श्र  पता  चले  कौर  feat  प्रकार  की  आलोचना  अपना

 fasten  या  टिप्पणियां  करने  से  पुर्व  मैं  उन  की  समीक्षा  करता  हूं  ।

 पहले  उन्होंने  बताया  कि  हाल  ही  में  श्री  लका  में  स्थिति  ate  बिगड़  गई  है  ate  श्री

 ल  का  की  सशस्त्र  सेनाएं  जाफना  कौर  उत्तरी  माग  के  अन्य  क्षेत्रों  में  जहां  बड़े  तमिल  जनसख्या

 अत्यघिक  बड़े  प  माने  पर  काय  वाही  कर  रही  हैं  ।

 उन्होंने  हमें  art  बताया  कि  उत्तरी  भागों  में  भारतीय  मूल  के  तमिल  भी  प्रभावित  gu
 जब  हाल  ही  में  राष्ट्रपति  जयवर्धन  भारत  at  थे  तो  हमारी  प्रधान  म  त्री  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  ने  उन  पर  जोर  डाला  था  कि  इस  समस्या  का  सैनिक  बल्कि  तिक  समाधान
 निकाला  जाये

 ।
 यद्यपि  वह  सहमत  हो  गये  थे  लेकिन  इस  दिदा  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।
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 डसे  aa  स्वीकार  भी  किया  गया  है  ।  हाल  ही  में  राष्ट्रपति  जयवद्धने  ने  हमारी  प्रधान  मंत्री

 स  देश  भेजा  है  कि  उत्तरी  प्रान्तों  में  तमिल  उग्रवादियों  ने  सुरक्षा  बलों  का  मुकाबला  करने  का

 निराले  किया  इसीलिए  यह  नये  सिरे  में  हिसा  भड़की  है  ।  वास्तव  में  इतने  प  माने  पर  हसा

 को  तो  नर  सहार  ही  कहा  जायेगा  |  जब  श्री  ल  का  ने  बाहा  सुरक्षा  अभिकरणों  को  श्रांत  रिक

 हालात  में  शामिल  कर  लिया  तो  स्थिति  ste  बिगड़  गई  ।  मंत्री  जी  ने  अपने  वक्तव्य  में  यही

 कहा  लेकिन  हैरानी  यह  है  कि  यह  कह  चुकने  के  बाद  मो  जी  इस  निर्णय  पर  पहुचे  हैं  कि

 श्री  लका  में  तमिल  लोगों  की  gear  करने  कौर  उनके  विरुद्ध  की  जा  रही  काय  वाही  को  रोकने

 के  लिए  सरकार  सभी  सम्भव  प्रयास  कर  रही
 हैं  ।

 मेरे  विचार  से  सरकार  के  पवित्र  विचारों  की  अभिव्यक्ति  मुझे  खुदी  होती  यदि

 wat  जी  प्रपने  वक्तव्य  में  विस्तार  से  लेकिन  उन्होंने  केवल  यही  कहा  कि  सभी  सम्भव

 उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।  देश  की  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  स  सद  में  हम  मंत्री  जी  से  भ्र पे क्षा  करते  हैं  कि

 उन्होंने  जो  कदम  उठाये  उनके  बारे  में  विस्तार  में  बताये  ।  यहां  लोग  sa  जित  हैं,स सद  सदस्य

 उत्तजित  गर्त  हमें  पता  होना  चाहिए  कि  उन्होंने  कया  उपाय  किये  इस  पृष्ठभूमि

 में  केवल  ऊपरी  राष्ट्रीय  ate  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्वरूप  बनाये  रखने  के  स्थान  पर  हमें  तीन  बातों

 पर  ध्यान  देता  चाहिए  ।  राष्ट्रपति  जयव द्ग धन  सब  दलीय  वर्मा  की  बात  करते  रहे  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  भी  इस  बात  की  पुष्टि  करेगी  कि  जव  राष्ट्रपति  यहां  थे  तो  उन्होंने  प्रैस  वालों  से

 बात  करते  हुए  सव  दलों  वार्ता  की  बात  कहों  ताकि  जातीय  समस्या  का  सदा  के  लिए

 कोई  राजनीतिक  हल  निकल  सके  ।  लेकिन  ae  तो  केवल  श्रन्तर्राष्ट्रीय  दिखावे  को

 बात  थी  |  क्यों  fe  उसके  बाद  उन्होंने  कुछ  नहीं  किया  है  ।  वास्तव  में  वहू

 कोई  राजनीतिक  हल  ava  नहीं  कर  बल्कि  सेनिक  हल  ढूढ  रहे  हैं  ।  यदि  ag  सेनिक

 हल  ढूढने  के  लिए  सर्वदलीय  वार्ता  से  बचते  रहे  तो  राजनीतिक  समाधान  मात्र  भ्रम ही

 रहेगा  .1

 श्री  लका  के प्र चान  मन्त्री  के  बारे  में  एक  सत्य  पहलु  श्री  लका  में  सहार

 का  प्रत्यक्ष  रूप  से  ग्रौचित्य  सिद्ध  करने  की  बजाए  श्री  लका  के  प्रधान  मंत्री  पुरा  दोष  तमिल

 उग्रवादियों  पर  डाल  रह ेहैं  जो  वहां  उत्तरी  माग  में  बस
 गये  हैं  कौर  उन्होंने  यह  waar

 दर्शाई  है  कि  च ूकि  तमिल  टाईगसंਂ  श्रांतकवादी  तरीके  से  काय  कर  रहे  हैं  जिसके  कारण

 सुरक्षा  सेना  श्रोत--नौसेना  कौर  स्थल  सेना--को  बाध्य  होकर  विशेष  काय  करनी  पड़ी  ।

 we  में  राष्ट्रपति  wast  अपने  वचन  से  मुकर  गए  हैं  जो  उन्होंने  दिल्ली  में

 दिया  था  ।  बारम्बार  इस  वचन  को  गया  था  ।  यह  वचन  क्या  है  ?  मेरे  विचार

 से  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  उनका  वचन  था  कि  वह  at  लका  में  तमिलों  के  एक

 स्वा पत्त गाली  जोनल  परिषद  का  गठन  करेगे  कौर  इससे  काफी  ae  तक  यह्  समस्या  हल  हो

 सकेगी  |  शब  वह  इस  बचन  से  मुकर  गए  हैं  ।  इन  क्षत्रों  प्राग  भड़की  हुई  fret

 carqaaral  परिषद  के  गठन  किये  जाने  को  कोई  स  भावना  नहीं है  ।  हमें  बताया

 गया  है  कि
 नरम  दल  के  नेता  प्र प्रभावी  हो  गये  जब  उग्रवादी  राजनीतिक

 पर्दे  पर  उभरते  हूँ  तो  वे  एक  सगठन  के  जिम्मेदार  नेता  होते  हैं  और  यदि
 श्राप
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 ह  —  गए एएए  कातयल्ए आब

 अर्थात  जो  स  तुलना  दिमाग  वाले  के  साथ  सदस्यों  समाधान

 करने  से  मना  कर  देते  हैं  तो  सयम  है  कि  उग्रवादी  ताकतेਂ  उभरे  समय  श्री  asa

 स्थिति  इस  प्रकार  की  हो  गई  है  कि  जब  के  कुछ  उदारवादी  नेता  जनता  के  पाप  जाते

 हैं  तो  उन्हें  कहा  गया हैं  कि  जनता  का  उन  पर  अघिक  मरोड़ा  नहीं  रह  गया  है  ।  जब  तक  ञझाप

 राज्य  में  व्याप्त  हिसा  को  मुकाबला  हिंसा से  करने  स  कल्प  नहीं  करते  तब  तक  हमें  झपको

 सहयोग  देना  स  भव  नहीं  हू  श्री  इस  प्रकार  की  भावना  वहां  पर  पनप  रही  ।  अन्तः  इस  पहलू

 पर  भी  उचित  ध्यान  देना  होगा  '  कुछ  एसे  पहलू  हैं  जिनमें  विदेशी  नीति  सब  धी  पहलू  भी

 ea संबद्ध  दावा  करते  हैं  कि  हम  गुट-निरपेक्ष  हैं  ।  श्री  लका

 का  दावा  है  कि  गुटनिरपेक्ष हैं  लेकिन  यदि  सरकार  गुट  निरपेक्ष  स्वरूप

 झर  विदेशी  नीति  का के  उनके  सभी  दावों  सित  श्री  लका  की  wey

 अत्यन्त  ध्यानपूर्वक  विसल  घणा  करें  तो  उसे  पता  चलेगा  कि  उनकी  गुट-निरपेक्षताਂ  पश्चिम  की

 झोर  भक  रही  है  ।  यह  भ्र कार रण  ही  नहीं  है  कि  जब  वहां  पर  स्थिति  हत  खराब  थी  तो

 स  केत  दिया  था  कि  वे  fata,  ब  फलादेश  झोर  श्रीनगर  लिया

 जैसे  देशों  से  सहायता  लेगे  ।  अरब  उन्होंने  यह  किया  है  ।  वे  एक  स्वतंत्र  ग्रंथ-व्यवस्था  का

 सरणि  कर  रहे  हैं  तथा  वे  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  फर  निसार  कर  रहे  पश्चिम  से  सभी  प्रकार

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  श्री  लका  में  धुप्तपंठ  कर  गई  हैं  उन्होने  कुछ  सम्पर्क  बना  लिये हैं

 उनका  भाव  इनकी  शोर  है  ate  हम  देखते  हैं  कि  राष्ट्रपति  जयवर्धन ने

 बारम्बार  स्वीकार  किया  हैं  कि  जब  स्थिति  चरम  सीमा  पर  पहुंच  गई  थी  तो  उन्हों ने  श्राम-रक्षा

 में  ग्रा वाहन
 किया  था  कि  *ग्ह्में  दूसरे  देशों  से  भी  सहायता  लेनी  पड़ेगी  ।'.  उनकी  यह  ara

 रिको  में  है  ।

 इन  सभी  पहलुओं  को  उस  समय  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा  जब  हम  समस्या  का

 समाघान  चाहे  हम  पथिक  प्रतिबन्धों  का  उपयोग  करते  चाहे  हम  गुट-नीर  पेश  देशों  में

 goat  स्थिति  कां  उपयोग  करते  हैं  अथवा  हम  किसी  ger  यन्त्र  का  उपयोग  करते  है  तो  इन  सभी

 पतलूनों  को  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा  ।  मैं  यहां  पर  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  स्थिति  को

 बिगड़ने  दिया  गया  तो  भी  ये  बड़ी  शक्तियां  चुप  नहीं  रहेंगी  ।  मैं  उन  व्यक्तियों  में  से  नहीं  हूं  जो

 प्रत्येक  मामले  पर  दोनों  बड़ी  शक्तियों  की  तुलना  करेगा  ।  उदाहरशाधथे  जहां  तक  सामान्य  व्यक्ति

 का  संबंध  है  जब  बंगला  देश  का  संकट  उत्पन्न  हुसना  तो  हमारी  गुट-निरपेक्षता  होते  हुए  जब  हमें

 पता  लगा  कि  सातवें  बेड़े  ने  भारत  में  आने  की  घमकी  दी  तो  किसी  wa  बड़ी  शाक्ति  ने  धमकी

 दी  आपको  रक्षा  के  लिये  तैयार  हूँ  ी  गुट-निरपेक्ष  ste  सभी  राष्ट्रों  को  समान  समझने  के

 बारे  में  चाहे  हमारी  जो  भी  अच्छाई  बड़ी  शक्तियों  की  तुलना  करनी  पड़ेंगी  तथा  जिस  गुट  ने

 सरकार  के  प्रति  सहानुभूति  दिखाई  थी  सरकार  को  उसके  प्रति  सहानुभूति  दर्शानी  पड़ेगी  ।  ad

 1962  में  चीनी  आक्रमण  हुमा  ।  उस  समय  waders  कहा  था  सहायता  देने  के  लिए

 तैयार  हैं  ।”  लोगों
 ने

 उनके  प्रति  सहानुभुति  महसुस  की  थी  ate  बंगला  देश  युद्ध  के  दौरान  जब

 ध्रमरीका  ने  कहा  श्याम  अरपना  सातवां  बेड़ा  भेजेंगेਂ  तो  लोगों  ने  उनके  प्रति  क्रोध  व्यक्त  किया  ।

 तब  सोवियत  संघ  ने  कहां  बाप  एक  कदम  भी  आगे  बढ़े  तो  तो  भारत  के  साथ  टकराव  से
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 पु  श्रापका  हमारे  टकराव  होगा  1.0  उस  समय  यह  स्थिति  थी  ।  झाप  गुट-निरपेक्ष  हो  सकते  हैं

 लेकिन  मानसिक  दृष्टि  से  लोग  गुट-निरपेक्ष  नहीं  रहते  हैं  ।  इन  सभी  पतलूनों  को  भौर  इस  पहलू
 को  मी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  |

 mea  में  मैं  केवल  कुछ  सुभाव  देना  चाहता  हूं  ।  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जिसे  श्रीलंका  में

 बार  उठाया  जाता  है  कौर  वह  मुद्दों  है  प्र लगाव वाद  का  ।  वे  कहते  हैं  कि  श्री  लंका  में  तमिलों  की

 जनसंख्या  एक  प्लग  राज्य  उत्पन्न  करना  चाहतों  हैं  जो  श्रीलंका  से  gad  हो  ।  हम  अपने  देश  का

 श्रनुमव  लें  ।  मैं  ara  करता  हु  कि  मेरे  मित्र  एम  नेता  मुझे  गलत  नहीं  किसी

 समय  भारत  में  ने  अलगाववाद  का  arg  क्या  लेकिन  यह  कहा  जाना

 चाहिए--मैं  देश  में  राष्ट्रीय  पार्टियों  की  परिपक्वता  की  भ्रद्द सा  करता  हू  —fe  अलगाववाद  के  नारे

 से  भयभीत  होकर  हम  मय  की  जटिलता  में  नहीं  wa  श्र  हमने  ध्रननादुराई  जसे  नेताओं  के  साथ

 अपना  सम्पर्क  बनाए  रखा  तथा  ईमानदारी  ale  निष्ठा  बरती  ।  हमने  सभी  राष्ट्रीय  पार्टियों  से

 सम्पर्क  किया  ।  सत्तारूढ़  दल  तथा  विपक्षी  दलों--दोनों  ने  ग्रननादुराई  के  साथ  सम्पकं  बनाए

 क्योंकि  हमें  दोनों  पक्षों  पर  विश्वास  ar  कि  हम  भननादराई  को  राजी  कराने  का  प्रयास

 करेंगे  कि  ag  हमारे  राजनीतिक  जीवन  की  मुख्य  धारा  में  झ्  जायें  ।  समी  राष्ट्रीय  पार्टियों  के

 थे  प्रयास  सफल  हुए  श्योर  ais  हम  देखते  हैं  कि  देश  में  किसी  अन्य  पार्टी  के  समान  के

 अगौर  शाई  के  भारतीय  राष्ट्रीय  जीवन  की  मुश् पघा रा  वाली  पार्टियां  बन  गई  हैं  ।

 मुक्के  न्रिलकूल  सदेह  नहीं  है  कि  जब  भारतीय  राष्ट्रवाद  की  विजय  हुई  है  शोर  वह  तमिलनाडु  में

 अपनी  शाक्ति  का  दोबारा  दावा  कर  सका  है  तो  वहू  श्नीलंको  में  भी  अपनी  शक्ति  का  दावा

 कर  |

 न्ञत  मैं  यह  नहीं  कहू  गा  कि  वहां  पर  श्रलशाववाद  से  भयभीत  हो  अपितु  मैं  कहूँगा

 कि  राजनीतिक  समाधान  ढ्दढो  कौर  वहां  पर  अलगाववाद  खत्म  हो  जाएगा  ।  यदि  हम  ऐसा  करने

 में  सफल  हुए  तो  श्रीलंका  की  समस्या  हल  हो  जाएगा  ।
 मैं  आशा  करता  हू  कि  इसे  एक  राष्ट्रीय

 समस्या  के  रूप  में  माना  जाएगा  प्रो  इसका  समाघान  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  में  किया  जायेगा  ।

 श्री  एडुप्नाडी  फेलो रों
 :

 ध्रच्यक्ष  पिछले  पखवाड़े  से  afta  समय

 से  कौर  यदि  ठीक  कहूं  तो  इस  महीने  की  तीन  तारीख  मित्र  देश
 श्रीलंका

 के  हिंसात्मक

 घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  we  तमिल  श्रत्पसंख्यकों  के  विरुद्ध  यह  हिसा  सुरक्षा  सैनिकों  द्वारा  की

 गई  है  जों  वास्तव  में  स्थन  सेना  तथा  नौ-सेना  है
 '

 श्रीलंका  की  नौ-सेना  द्वारा  वेल्वेट्रीदुराई  नगर

 पर  गोलाबारी  करके  यह  हिसा  इस  महीने  की  तीन  तारीख  को  हुई  जहां  सेकड़ों  लोग  मारे

 गये  कौर  तमिल  श्रल्प्सेख्यकों  के  सेकड़ों  मकान  तथा  करोड़ों  रुपये  की  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई  ।'  यह

 राज्य  आतंकवाद  का  उत्कृष्ट  उदाहरण  है  जो  इस  समय  श्रीलंका  में  फला  हुआ  थोड़े  दिन

 बाद  चुन्ताकम
 में  क्या

 हुआ  चुन्ना कम  के
 इस

 नगर  में  पुलिस  द्वारा  2  तमिलों  को  रोका  गया

 ac  उन्हें  स्थानीय  पुलिस  हवालात  में  रखा  गया  az
 पुलिस

 बल  ने  क्या  किया  ?  पुलिस  बल  ने

 हवालात॑
 की  खाली  पुलिस  स्टेशन  को  खाली  पुलिस  ने  दरवाजों  पर  दस्तक  दो

 nix  जब  कैदी  बाहर  ms  तो  बम  का  विस्फोट  gar  alt  कुछ  घटे  बाद  उस  स्थान  पर  21

 तमिलों  की  लाशें  पाई  जाती  हैं  ।
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 _

 कुछ  दिन
 पहले  जाफना  नागरिक  समिति  ने  किशोरों  की  रिहाई  के  लिये  कपिल  की  ॥

 15  wiz  25  वर्ष  की  के  बीच  500  किशोरों  को  सेना  दारा  नज़र बन्द  किया  गया  कौर  उन्हें

 अज्ञात  जगह  पर  ले  जाया  गया  झ्र  aaa  दिन  कपिल  जारी  करने  के  बाद  इनमें  से  कुछ  व्यक्तियों

 जो  लापता  कौ  लाशे  मिली  थीं  ।  wa  हमें  श्रीलंका  सरकार  से  पता  चला  है  कि  ag  इनमे  से

 प्रतिदिन  10-15  लोगो  की  रिहाई  कर  रहे  यह  कब  TH  चलता  रहेगा  जब  तक  इन  सभी

 निरपराध  लोगों  को  छोड  नहीं  दिया  जाता  ?  यह  आतंकवाद  की  स्थिति  हैं  जो  दुर्भाग्यवश  मित्र

 देश  में  हो  रही  हैं  ।

 तथापि  ag  स्थिति  नहीं  इस  द्वीप  में  स्वाधीनता  के  बाद  से  ही  श्रीलंका  में  रह  रहे

 तमिल  लोग  qa  अधिकारों  से  वंचित  करने  के  प्रति  भेदभाव  बरतने  के  लिये  लड़

 रह  हैं ्  दुर्भाग्यवश  यह  उसी  जो  श्रीलंका  ने  स्वयं  बनाया  में  निहित  है  जो  स्वाधीन ता

 के  बाद  अधिकाँश  सिंघालियों  ने  स्वयं  चुना  है  ।  शिक्षा  र  जीवन  के  समी  क्षत्रों

 भेदभाव  के  खिलाफ  तमिल  लड़  रह  हैं  भ्रौर  इस  कारण  उनका  नर-संहार  किया  जा  रहा  है  सोर

 तथाकथित  सुरक्षा  बलों  द्वारा  उनकी  सम्पत्ति  जलाई  जा  रही  है  कौर  लुटी  जा  रही  है  ।

 इस  समय  समुद्री  सीमा  के  पूर्वी  क्षेत्र  जहां  तमिलों  की  आबादी  झ्रत्यघिक  THAT

 के  उत्तरी  क्षेत्र  में  सिविल  प्रयास  का  मभ्रस्त्वि  समाप्त  हो  गया  वहां  पर  नागरिक  शासन

 बिल्कुल  भी  नहीं  है  ।  वहां  पर  सेनिक  शासन  है  att  सेना  किसी  को  भी  जवाब  देह  नहीं  होती  +

 वहां  पर  बहुत  से  अत्याचार  हो  रहे  हैं  ।  इसके  बारे  में  श्रीलंका  के  भ्र धि कारियों  ने  स्वयं  स्वीकार

 किया  है  कि  श्रसेंनिक  नागरिकों  के  विरुद्ध  अत्याचार  हो  रहे  हैं  सनौर  कोई  मी  जवाब  देह  नहीं  है  /

 किसी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  की  जाती है  ।  बीसियों  बेकसूर  तमिल  श्रल्पसख्यक  लोगों  की  मृत्यु

 के  लिये  एक  भी  सेनिक  कर्मचारी  के  निरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही

 इस  बात  का  श्रेय  इस  सरकार  को  जाता  है  कि  लगभग  एक  वर्ष

 1983  में  जसे  ही  जातीय  दंगे  शुरू  इस  सरकार  ने  समझौता  कराने  की  पहल  की  संक्षेप  में

 श्रीलंका  के  दो  बड़े  समुदायों  के  ala  का  राजनीतिक  हल  asa  को  कोशिश  को  रोक  इस

 बात  का  श्रेय  प्रधान  wal  के  विशेष  दूत  को  जाता  है  कि  उन्होंने  बह  कर  दिखाया  जो  उस  समय

 लगभग  य्रस भव  सा  प्रतीत  होता  था  ग्रसित  दोनों  पक्षों  gata  तमिल  संघ  मुक्ति  मोर्चा  तथा

 सरकार  के  प्रतिनिधियों  को  एक  स्थान  पर  लाकर  उनकी  बातचीत  करवाना  ।  जैसी  कि  खबरें  हैं

 कि  राष्ट्रपति  जय वद्ध  न  ने  दिल्ली  जाये  थे  ।  समी  दलों  के  बीच  विचार-वीर  के  उपरान्त

 तय  किये  गए  एक  सूत्र  को  दिल्ली  में  स्वीकार  किया  ati  वह  सुत्र  क्षेत्रीय  परिषदों  के  गठन  के

 बारे  में  था  ।  उन  परिषदों  से  तमिल  जनता  को  कुछ  हद  तक  स्वायत्तता  प्रदान  की  जा  सकती  थी

 तथा  उन्हें  कुछ  हद  तक  शासन  का  were  मिल  सकता  था  ।  यहां  पर  यह
 उल्लिखित  किया  है  कि  क्ष  परिषदों  को  उनके  क्षेत्र  तक  जो  शक्तियों  प्रदान

 की  जानी  वे  शक्तियां  हमारे  दौरान  संविधानिक  ढांचे  के  orate  राज्यों को  अब  तक  प्रदान

 की  गई  दोषियों  से  कहीं  कम  हैं  ।  हालाँकि  राज्य  कुछ  सही  दृष्टि  से  att  प्रयत्पक्ष  रूप  से  झोर
 ufos  दोषियों  की  मांग  कर  रहे  परन्तु  फिर  भी  राज्यों  के  पास  अब  भी  जो  शक्तियां  ह
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 उनके  मुकाबले  क्ष  त्रीय  परिषद  की  शक्तियां  बहुत  कम  राष्ट्रपति  जयवद्धने  ने  इस  प्रस्ताव

 को  दिल्ली  में  स्वीकार  किया  था  परन्तु  जेसे  ही  बे  कोलम्बो  वे  अपने  वायदे  से  मुकर  गये  |

 faaaq  हीं  उन्होंने  ऐसा  कुछ  सिंहला  नेताओं  शौर  कुछ  बौद्ध  धार्मिक  नेताओं  के  दवाब  में  जाकर

 किया  शौर  wa  क्या  हो  रहा  है
 ?  राष्ट्रपति  जो  कह  रहे  प्रधान  मंत्री  सनौर  सुरक्षा

 सेवाएं  जो  कह  रही  उससे  तो  त्र  यह  लगता  है  कि  बे  समस्या  का  जो  हल  ढ  ढ़  रहे  वह

 नाजी  काल  में  के  दौरान  हल  '  के  रूप  में  जाना  जाता  था  अर्थात  सामुहिक  ह्त्या

 का  जाति  संहार  का  अ्रल्पसंख्यकों  की  हत्या  करने  कौर  मिटाने  का  हल  ।

 सरकार  ने  तब  तक  साहसपूर्ण  प्रयास  किया  जब  तक  राष्ट्रपति  झपनी  कायरता

 के  कारण  उस  प्रस्ताव  को  मुकर  नहीं  गये  |  जिसे  उन्होंने  दिल्ली  मे  स्वीकार  किया  था  ।  इस

 पण  प्रयास  के  कुछ  परिणाम  भी  निकले  थे  बौर  इस  बात  के  लिए  सरकार  का  धन्यवाद  करते  हुए  मैं

 सरकार  से  अनुरोध  करता  ह  कि  ag  इस  सही  प्रयास  को  जारी  जो  हमारे  मित्र  देश  श्रीलंका

 की  दो  बड़े  समुदायों  के  बीच  समझौता  कराने  का  एक  प्रयास  है  ।  निश्चय  ही  यह  एक  राजनी  तिक

 हल  परन्तु  इसके  साथ-साथ  सरकार  श्रीलंका  को  एकता  कौर  अखंडता  को  बनाये  रखे  कौर  उसे

 हमेशा  स्वीकार  करती  रहे  !

 एक  मानना  सदस्य  यदि  वहू  ग्र सफल  हो  जातों  है
 ?

 sit  CLAS  फिरो  यदि  बह  असफल  हो  जाती  है
 ?  तो  जो  भी  हल  निकाला  जाता है

 ule  जिस  wt  हल  का  सुभाव  दिया  जाता  वह  ऐसा  हल  होना  जो  उन  लोगों  के  हितों

 में  हो  जिनके  संरक्षण  को  मांग  कर  रहे  हैं  ग्रथित  श्रीलंका  में  अल्पसंख्यक  तमिल  लोगों  का

 वह  ऐसा  हल  नहीं  होना  चाहिये  जिसका  .  सत्तारूढ़  दल  के  मेरे  मित्र  दे  रहे  हैं  sala

 सेनिक  हल  का  ।  मेरे  विचार  से  वहू  यह  सुभाव  देते  हुए  बहुत  गंभीर  नहीं  थे  ।  सैनिक  हल  किसी

 भी  तरह  से  व्यवहार्य  नहीं  है  कौर  विशेष  रूप  से  यह  इस  दृष्टि  से  व्यवसायों  नहीं  है  कि  इस  हल  से

 उन्हीं  व्यक्तियों  के  हितों  को  सबसे  अधिक  क्षति  जिनकी  हम  सबसे  अधिक  रक्षा  करना

 चाहते  हैं  ।  इसपे  तमिलों  को  ही  क्षति  पहुंचेगी  ate  किसी  नहीं  ।

 wa  राष्ट्रपति  जयवद्ध  ने  ने  जो  प्रस्ताव  fear  उस  प्रस्ताव  को  परखा  गया

 att  उसे  श्रविदवसनोय  पाया  गया  ।  यह  प्रस्ताव  दूसरा  सदन  बनाने  के  बारे  में  था  ।  दूसरे  सदन

 के  लिये  जिले  को  avert  बनाया  गया  था  ।  दूसरे  सदन  के  लिये  25  जिलों  में  से  प्रत्येक  से  दो

 सदस्यों  का  निर्वाचन  किया  जाना  था  ate  50  सदस्यों  में  से  25  सदस्यों  को  राष्ट्रपति

 जयवद्धने  झथवा  श्री  लंका  की  सरकार  द्वारा  नामजद  किया  जाना  था  ।  wa  राष्ट्रपति  जय वद्ध
 ने

 कहते  हैं  कि  दूसरे  सदन  नें  से  वे  कुछ  मन्त्री  नियुक्त  करेंगे  जो  इन  क्षेत्रों  की  देखभाल  करेंगे  ।

 इन  मन्त्रियों  की  शक्तियां  क्या  होंगी  ?  शक्ति  का  हस्तान्तरण  करने  के  लिये  कितना  वैज्ञानिक

 समर्थन  मिलेगा  जिसे  ये  मन्त्री  पूरा  करना  चाहते  ऐसी  कोई  मी  बात  नहीं  कही  जाती  है  ।

 ऐसी  बातों  को  कभी  भी  नहीं  कहा  जाता  ।  ga  के  aga  के  आधार  पर  यह  कहा  जा  सकता

 है  कि  श्री  लंका  जैसे  छोटे  देश  में  जिला  एक  बहुत  ही  छोटी  इकाई  है  ।  शक्ति  के  किसी  भो  प्रकार
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 लंका

 को  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  नक़त ब्य  पर  चर्चा  25  1984

 के  हस्तांतरण  के  लिये  इस  इकाई  पर  कतई  निर्भर  भ्रमणा  विश्वास  नहीं  किया  a

 सकता  |

 ma  राष्ट्रपति  जय वद्ध ने  ने  एक  नया  प्रस्ताव  दिया  है  ।  इस  प्रस्ताव  में  परिवहन

 किया  गया है  ।  यह  प्रस्ताव  प्रान्तीय  परिषद  के  बारे  में  है  ।  फिर  यही  इन  उठता  है  कि  कया

 परिषदों  इन  परिषदों  की  किसी  मी  तरह  तमिल  जनता  की  न्युनतम

 झ्ावइ्यकताओं  एवं  श्राकांक्षाप्नों  को  पुरा  करेगी  ।  इस  sears  तथा  राजनीतिक  हल  की

 आवश्यकता  के  अतिरिक्त  मुझे  इस  समूचे  प्रशन  के  मानवीय  पहलू  का  मी  उल्लेख  करने  दिया

 जाए  ।  लोग  मर  गये  इस  बात  को  सब  ब्यक्ति  मानेंगे  कि  बेगुनाह  व्यक्ति  मर  गये  हैं  ।

 लंका  के  मंत्रियों  ने  यह  स्वीकार  क्या  है  ।  अब  यह  श्रावश्यक  है  कि  उन  लोगों  का  पुनवासी

 कया  यह  भी  झा वस पक  है  कि  यदि  उनकी  जान  की  जिसकी  क्षतिपूर्ति  नहीं  की

 जा  सकती  तो  कम  से  कम  उन्हें  सम्पत्ति  का  जो  भारी  नुकसान  हुआ  उसकी  तो  क्ष  निपूती

 की  जाए  ।

 मैं  यहां  पर  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  सेनिक  कार्यवाही  द्वारा  प्रथा  बित

 पीड़ितों  में  से  एक  yet  सरकार  के  मुआवजा  दिया  जा  रहा  यह  मुश् नाव जा

 मुन्ना  में  हो  क्यों  दिया  जा  रहा  है  ?  वेलवत्त राई  में  क्यों  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ?  किसी  अन्य

 नगर  में  कयों  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ?  हम  सरकार  से  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  ऐसे  कौन  से

 कारण  कौर  मजबूत रोयां  हैं  कि  केवल  मुन्ने  के  लोग  ही  मुआवजा  पाने  के  हकदार  हैं  अर  अन्य

 नगरों  के  लोग  हकदार  क्यों  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बात  की  झ्रोर  ध्यान  दें  कि

 att  लंका  के  किसी  भी  भाग  जिन  बेगुनाह  लोगों  को  नुकसान  श्र  वे  चाहे  किसी  भी  दाहर

 अथवा  क्ष
 a

 i
 रहते

 उन्हें  मुग् राव जा  दिया  जाए  ग्रोवर  उनका  पुनर्वास  किया  जाये  ।

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  पिछले  वर्ष  जुलाई  में  जातीय  दंगों  के  दौरान  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  रेड

 क्रास  संस्था  को  उपयोगी  ara  करने  की  agua  दी  गई  परन्तु  इस  बार  उसी  संस्था  को

 श्री  लंका  में  arg  करने  से  सना  किया  जा  रहा  है  ।  किलो  को  तो  यह  बहुत  ही  अजीब  है

 श्योर  किसी  को  लगता  है  कि  यह  मानवीय  नहीं  हे  ।

 मानवीय  पहलू  बहुत  महत्वपूर्ण  परन्तु  अपनें  देवा  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करना  भी

 कम  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  यह  श्रावव्यकता  इसलिये  tar  हुई  है  क्योंकि  उस  क्षेत्र  में  विदेशी  ताकतें

 घुस  गई  हैं  ।  पिछने  एक  वर्ष  से  अमरीकी  लोगों  ने  उस  द्वीप  में  बिस्तर  में  पांव  जमा  लिये  हैं  ।

 निस् कोमल ली  में  क्या  हो  रहा  है  ?  उस  ats  से  मिली  सूचना  के  घी  लंका  के

 बेईमान  प्रशासन  द्वारा  water  को  सैनिक  सुविधाए  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।  श्री  लंका  प्रयास

 ने  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  ।  को  लंका  के  प्रशासन  ने  कहा  है  कि  उन्हें  केवल  विश्राम  कौर

 मनोरंजन  की  सुविधाए  दी  गई  हैं  जिनका  प्रयोग  कोई  मी  देश  कर  सकता  है  ।  परन्तु  उन्हीं  लोगों

 को  अ्रघिक  जानकारी  होनी  चाहिये  जो  उस  महत्वपूर्ण  भीर  नाजुक  के  संनिकीररण  की

 सुचना  लाते  हैं  ।
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 जानां  माना  कान्ती  दल  फिर  से  श्री  लका  में  त्रिया शील  हैं  ।  वायस  आफ  अमरीका

 प्रगति  पारेषण  सुविधाओं  को  सूद  कर  रही  है  सनौर  हो  सकता  है  कि  वह  उस  द्वीप  में  झोर  पूर्ण

 क्षेत्र  के  लोगों  को  शिक्षा  2  झर  उनका  बलात  मत  प्रचलन  करे

 ai  खबरें  मिली  हैं  कि  इसराइलियों  ने  के  अमरीका  ट्रतावास  में  कोई  हित  विभाग

 खोल  लिया  है  ।  इसके  साथ-साथ  मौसम  श्री  लंका  के  कार्येकर्त्ताप्रों  को  तमिल  के  स्वतंत्रता

 सेनानियों  उन  मुझे  उन्हें  इसी  नाम  से  पुकारने  दिया  के  विरुद्ध  प्रशिक्षण  दे  रहा  है  ।

 वेस्ट  बैक  में  फिलिस्तीन  नियों  के  विरुद्ध  बेरूत  में  मुसलमानों  के  उनकी  तकनीक

 git  उनके  आक्रमण  के  ढंग  अर्थात  पहले  धावा  बोलो  फिर  खोजों  नष्ट  कराने  मौसम  के

 इस  gu  निन्दनीय  रिका  को  जानते  हुए  कोई  भी  वास्तव  में  यह  विश्वास  कर  सकता  है  कि

 मद्रास  हवाई  झ  पर  जो  कुछ  भी  झा  श्रीमती  बम  के  फटने  से  हमारे  कई  व्यक्तियों  के  मारे

 जाने  में  इस्राइल  के  मौसम  का  हाथ  होने  के  बारे  में  क्रिया  शक  किया  जा  सकता  है  i

 केवल  इस्राइली  ही  दक्षिण  anal  लोग  भी  वहां  पर  काय  कर  रहे  हैं  ।  जसी  कि

 खबरें  दक्षिणा  amar  का  एक  जहाज  कोलम्बो  में  उत्तरा  है  ale  उसने  हथियार  लाने  का  काम

 किया  इस  प्रकार  श्री  लंका  में  ताकत  घुस  रही  हैं  ।  इससे  श्री  लंका  को  सुरक्षा  की

 तथा  स्वतन्त्रता  को  खतरा  ह ैहै  क्योंकि  जब  एक  बार  ये  ताकतें  भ्रमित  इसराइल  से  शा  तो  ये

 झ्रासानी से  लौटती  नहीं  हैं  ।  चू  कि  हमारा  देश  श्री  लंका  के  निकट  इसलिये  हमारे  देश  को  भी

 नसे  खतरा  है  ।  यह  Blass  है  कि  भारत  सरकार  श्री  लंका  के  प्रशासन  को  बहुत

 गभीरतापूदंक  यह  सूचित  कर  दे  कि  श्री  लंका  में  निदेशी  ताकतों  का  श्री  लंका  के  लिये

 झर  हमारे  लिये  भी  खतरनाक  दै  |

 दत  मैं  सरकार  से  ages  करता  हूँ  कि  वह  राजनीतिक  हल  ढूढने  की  दिशा  में  काय  करें

 इस  सभा  में  हम  सभी  को  सरकार  के  हाथ  मजबूत  करने  ताकि  सरकार  अपना  काय

 हमें  राष्ट्रपति  जयवद्ध  ने  को  यह  भी  सचित  कर  देना  चाहिये  कि  विदेशी  ताकतों  का

 घुसना  उनके  देश  के  हितों  के  विरुद्ध  तो  है  परन्तु  यह  हमारे  देश  के  हितों  के  मी  विरुद्ध है
 ।

 इस  सीरे  देश  की  जनता  श्री  लंका  के  तमिलों  के  पीछे  हैं  ake  हमें  arar  है  कि  शीघ्र  ही

 nag  दिन  are गे  ।

 थी  ला रस  (aga )  इस  मामले  पर  इस  सभा  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुको

 हमारी  सरकार  श्री  लका  सरकार  कौर  श्री  लका  के  तमिल  नेतायों  के  बीच  इस  समस्या

 को  सौहार्दपूर्ण  ढंग  से  हल  करने  की  कोशिश  कर  रही  है  ।  परन्तु  aa  तक  इसमेंਂ  कोई  सफलता

 नहीं  मिली  न  केवल  यही  बल्कि  श्री  लका  में  अत्याचार
 बढ़  रहे  हैं  1

 पहले  जिन  सदस्यों  ने

 भाषण  दिए  उन्होंने  कई  घटनाओं  का  उल्लेख
 किया  है  ।  कब  इस  अत्याचार  की  विशेषता

 यह
 है  कि  यह  श्री  लका  सरकार  द्वारा  fear  जा  रहा  है  ।

 वह  निहत्थे  नोबल  लोगों  के
 विरुद्ध

 सेना  इस्तेमाल  कर  रही हैं
 श्री  लका  में  वास्तव  में  वह  संहार  हुमा है  |  मरने  बालों  में  ग्रघिकांश

 8:



 श्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  बताया  पर  चर्चा  25  1984

 स्त्रियां  ्र  बच्चे  पुरुष  नहीं  थे  ।  कई  दुकानों  को  भी  लूटा  गया  कौर  जला  दिया  गया  ।

 aa  तमिल  लोग  झार्धिक  दुष्टि  से  तबाह  हो  चुके  हैं  ।

 जयवर्धने  सरकार  श्री  लंका  के  लोगों  में  फूट  डालने  की  नीति  का  पालन  कर  रहे

 वे  फूट  डाल  कर  राज्य  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।  श्री  जयवर्धन  सत्ता  में  केसे  यह  हम

 सब  मली  भाँति  जानते  हैं  ।  श्री  लंका  में  हमारी  होती  संसदीय  प्रणाली  थी  ।  बाद  में  एक  प्रकार

 का  जनमत  करा  कर  वहां  राष्ट्रपति  प्रणाली  लागू  कर  दी  गई  i  जयवंत  श्री  लंका  के  राष्ट्रपति

 बन  गये  शरण  राष्ट्रपति  बनने  के  बाद  ag  श्र  लंका  के  के  चाहे  वे  तमिल  हों  या

 सभी  लोकतान्त्रिक  अधिकार  समाप्त  कर  रहे  हैं  ।  वह  लोगों  की  कोई  भी  समस्या  हल

 नहीं  कर  रहे  हैं  श्री  लंका  आधिक  दुष्टि  से  पिछड़ा  gar  देश  है  और  इसकी  जनसख्या  मी

 बहुत  कम  है  ।  बेरोजगारी  वहां  बढ़ती  जा  रही है
 ।  मुट्ठी  भर  लोग  श्री  लंका  के  अधिकांश

 लोगों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  झर  श्री  जयवर्धने  ने  इन  मुट्ठी  भर  लोगों  के  लिए  शासन  कर  रहे

 हैं  ।  इस  शासन  को  बनाए  रखने  के  लिए  वह  ale  उनके  अनुचर  लोगों  में  फूट  डालने  का  प्रयास

 कर  रहे  हैं  दौर  वहां  इस  समस्या  के  उठने  का  कारण  भी  यही  है  ।  पहले  श्रद्धा  की  जा  रही  थी

 कि  वे  क्षत्रीय  परिषद  का  गठन  करेंगे  |  wa  वह  मुकर  गए  हैं  ।  श्री  लंका  की  सरकार  एक

 कमजोर  सरकार  है  ।  अब  वह  इस्राइली  झोर  अमरी की  सा  स्राज्यवादियों  से  सीघे  सहायता  कौर

 परामर्दा  ले  रहे  हैं  ।  मेरे  माननीय  मित्र  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  कह  चुके  हैं  ।  इस  सभा  में  कई

 बार  इस  बारे  में  कहा  जा  चुका  है  ।  ट्रनिकोमलौ  अमरीका  साम्राज्यवादीयों  का  सैनिक  weer

 बनाया  जा  रहा  है  कौर  इसाइल  से  मोसाद  को  विद्रोह  करने  वाली  शक्तियों  का  सुनीला  करने

 हेतु  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  लाया  गया  न  केवल  मोसाद  बल्कि  ब्रिटेन  स्थित  एक  संगठन

 को  भी  लाया  जी  रहा  है  ।  एक  दमनकारी  सेना  हैं  जिसका  प्रयोग

 ब्रिटिश  साम्राज्यवादियों  ने  1950  में  मलेशिया  में  लोकतांत्रिक  शर  क्रान्तिकारी  आन्दोलन  को

 कुचलने  के  लिए  किया  था  ।  शब  उसी  के  लोग  सरकार  द्वारा  भड़काए  गए

 आतंकवादियों  को  श्री  लंका  के  निहत्थे  तमिलों  को  मारने  के  लिए  प्रशिक्षण  दे  रहे  यही

 मोसाद  लातिनी  श्रमरीका  को  श्राम  जनता  पर  श्राक्रमरा  करने  के  लिए  तथा  वहां  स्वतन्त्रता

 आन्दोलन  को  दबाने  के  लिए  लातिनी  saver  के  क्रान्तिकारी-विरोधियों  कौ  सहायता  कर

 रहा  है  ।  वे  से  सांठ-गांठ  करके  लातिनी  अमरीका  के  सेनिक  शासकों  की  सहायता

 कर  रहे  हैं  ।  इस्राइल  की  भूमिका  के  बारे  में  हम  सब  मली-भांति  जानते  मध्य  पूर्वे  में  बे

 क्या  कर  रहे  हैं  कौर  बेरूत  भ्र ौर  लेबनान  में  उन्होंने  क्या  किया  है  ।  श्रमरीका  साम्राज्यवादियों

 की  सहायता  से  इस्राइल  लेबनान  की  जनता  में  ईसाइयों  are  मुस्लिमों  के  रूप  में  फूट  डालने  में

 सफल  हुमा है  |  वे  एक  दूसरे  पर  आक्रमण  कर  रहे  हैं  ।  मोसाद  ने  बेरूत  में  हजारों  निहत्थों  को

 बच्चों  ौर  पुरुषों  दोनों  को  मारा  है  ।  बही  मोसाद  हमारे  पड़ोस  श्री  लंका  में  पहुंच  गया

 इन  बाहरी  आसूचना  तौर  विनाशक  शक्तियों  को  उपस्थिति  से  यह  मामला  एक

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  समस्या  का  रूप  घारण  करता  जा  रहा  है  ।  विशेष  रूप  से  हमारे  देश  को

 स्वतन्त्रता  अर  एकता  से  सम्बन्धित  एक  अत्यन्त  गम्भीर  समस्या  बनतीं  जा  रही  है  ।  मोसाद

 इन  शक्तियों  को  श्री  लंका  में  केरल  प्रशिक्षण  देने  पर  ही  नहों  लगा  हुमा  है  ।  यदि  हम  मोसाद
 के  इतिहास  को  उठाकर  देखें  तो  हमें  पता  चल  सकता  है  कि  वे  विभिन्न  एजेन्टों  के  माध्यम  से
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 ध णा
 3

 माद  ions
 at  लंका  की  स्थिति  के  वारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 हमारे  देश  में  घुसने  का  प्रयास  करेंगे  ।  वे  हमारे  देग  में  प्रवेश  कर  भी  चुके  हों  भोर

 हमारे  देश  में  विनाशक  गति-विधियों  में  सहायता  कर  रहे  हों  ।

 सुब्रहमण्यम  स्वामी  उत्तर  :  केरल  में  भी  ।

 at  लारेस  :  मैं  ध्रापको  टिप्पणी  को  सराहना  करता  ह्
 3  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आपका  कहने  का  wes  कि  इस्राइली  हमारे  देश  में

 स्वामी  के  माध्यम  से  प्रवेश  कर  चुके  हैं  ।

 श्री  लारेंस  :  मेरे  विचार  में  वे  इससे  इन्कार  नहीं  करेंगे  ।

 मुझे  साप्ताहिक  पत्रिका  में  स्वामी  का  एक  लेख  पढ़ने  का  सिला  ar  जिसमें

 उन्होंने  इस्राइल  की  वकालत  की  थी

 ce  ” हा श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  ग्रा पने  इस  लेख  को  पढ़  कर  सपन  समय  क्यों  ase

 किया  ?

 थो  उस  लेख  में  भरत  सरकार  से  इस्राइल  को  मान्यता  देने  का

 अनुरोध  किया  गया  था  ।

 सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  सरकार  इस्राइल  को  पहले  ही  मान्यता  दे  चुकी  है  ।  में  चाहता

 हूं  कि  वहां  दूतावास  खोला  जाए  ।

 श्री  लारेंस  :  मेरे  बिचार  में  तथा  मेरी  पार्टी  के  विचार  में  भारत  सरकार

 ऐसा  कोई  कदम  नहीं  उठा  सकती  है  ।  लेकिन  सुब्रहमण्यम  स्वामी  इसके  लिए  वकालत  करते

 5.00

 रहे  ag  किसके  लिए  वकालत  करते  रहे  हैं  ?  बह  अमरीकी  साम्राज्यवाद  के  लिए  वकालत

 करते  रहे  हैं  ।  स्वामी  हो  हमारे  देश  में  कुछेक  संगठन  ऐसे  हैं  जिन्होंने  ऐसे  वक्त

 मे च्  श्रीलंका  के पी.एल  झरो  के  विरुद्ध  आन्दोलन  आरम्भ  किये  हैं  जब  कि  यह  मोसाद  श्रीलंका

 भाम  लोगों  के  विरुद्ध  विद्रोह-वि  रोधी  शक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  आया  है  |

 दण्डवते  :  कृपया  संक्षिप्त  रूप  में  नाम  न  लोगों  को  भ्र ौर

 श्र  में  क्रान्ति  पेदा  हो  जायेगी  ।

 et  लारेस  :  इस  समय  जबकि  मोसाद  श्रीलंका  में  वहाँ  की  सरकार  को

 तमिलों  के  लोकतांत्रिक  भ्रान्दोलन  को  दबाने  के  लिए  पहुंचा  उस  समय  इन  संगठनों  ने

 फिलिस्तीनी  मुक्ति  स-.।ठन  के  विरुद्ध  प्रचार  क्यों  आरम्भ  किया  है  ?  वास्तव  में  इन

 शक्तियों  के  साथ  सांठ-गांठ  है  ।  मैं  उनका  जिक्र  भी  करना  चाहता  हु  यह  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक

 संघ  है  ।  इस  बारे  में  हाल  ही  में  संघ  के  सरसंघचालक  ने  झपने  विचार  व्यक्त  किये  थे  ।  केवल
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 कमी  मरहले  भी  इन्होंने  पनी  मंशा  व्यक्त  की  थी  कि  वे  उन  सभी  घन्तर्राष्ट्री
 य

 क्रियाबादी  ताकतों  के  साथ  अपना  सहयोग  कर  रहे  हैं  जो  कि  अमरीकी  साम्राज्यवाद  के  साथ

 सहयोग  कर  रही  हैं  ।  उन्हें  पाकिस्तान  का  एक  साम्प्रदायिक  एक  रूढ़िवादी  देश  बनने  पर

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  वह  देश  के  मी  ऐसा  बनने  के  इच्छुक  हैं  ।  वे  इस  बारे  में  तक  क्यों

 दे  रहे  हैं  ?  क्योंकि  वे  सोचते  हैं  कि  तभी  वे  भारत  में  एक  हिन्दू  राष्ट्र  स्थापित  करने  के  अपने

 मामले  को  स्थायी  रूप  दे  सकेंगे  ।  उनकी  यही  मंशा है  i  यह  एक  अलग  बात  है  कि  ag  ait

 इस  रद्द  द्य  में  सफल  होते  हैं  या  नहीं  ।  TH  विश्वास  है  कि  वे झपने  इस  उद्देश्य  में  सफल  नहीं

 होने  जा  रहे  लेकिन  साथ  ही  हम  इस  देश  में  श्राम  लोगों  के  मन  में  इन  खतरनाक

 वादी  विचार  धारा  att उद  कयों
 को  पनपने  देने  की  उनकी  को  शवों  को  नजरन्दाज  नहीं  कर

 संकते  |

 तिवारी  :  आपने  श्रीलंका  में  चीन  की  दिलचस्पी  के  बारे  में  जिक्र

 नहीं  किया  ।

 शी  मैं  चीन  के  लिए  तक  नहीं  दे  रह  हूं  ।  झगर  आपको  कुछ  कहना

 है  तो  अप  इस  बारे  में  कहू  सकते  हैं  ।  लेकिन  मैं  एक  बात  कह  सकता  हूं  कि  फोन  भारत  के

 साथ  समस् यां पू  सुलझाने  में  इच्छुक  है  ।  हाल  ही  में  मैं  चीन  के  दौरे  पर  गया  था  ।  मुझे  उनके

 विचारों  को  जानने  का  काफी  मौका  मिला  मौर  वे  भारत  के  साथ  समस्याम्रों  को  aay  के

 इच्छुक  हैं

 अध्यक्ष  महोदय :  इस  समय  हमें  प्रपने--श्रापकों  श्रीलंका  को  समस्या  तक  समिति

 रहना  इस  मामले  को  व्यापक  बनाने  की  कोशिश  न  कीजिए  |

 at  रघुनन्दन  लाल  सानिया  (  :  उन्होंने  श्रीलंका  में  चीनियों  की  दिलचस्पी

 का  जिक्र  किया  है  न  कि  चीन  की  ॥

 भी  लारेस  :  इस  चर्चा  को  चीन  से  जोड़ने  की  बात  करे  तिवारी  ने

 की  है  ।  मुझके  विश्वास  है  कि  चीन  की  सरकार  या  वहां  की  श्रीलंका  में  तमिलों  के

 रहने  के  विरुद्ध  नहीं हैं
 ।  मुझे  fava  है  कि  उनके  sear  सरकार  से  ay  सम्बन्ध  हैं  ।

 इस  हमले  को  वजह  से  श्री  लंका  में  एक  लाख  व्यक्ति  दार णा र्थी  बन  गये  हैं  ।  वे  काफी

 दयनीय  स्थिति  में  रह  रहे  हैं  ।  कुछ  लोग  भारत  झा  गये  हैं  ax  कुछ  पौर  भारत  जाना  चाहते
 मैं  नहीं  जानता  कि  arta  सरकार  इस  मामले  में  क्या  करने  जा  रही  है  ।  मोटे  तौर  पर

 सरकार  द्वारा  भ्र पना या  गया  रवैया  सही  है  ।  वह  वार्ता  के  माध्यम  से  समस्या  को  हल  करना

 चाहती  है  ।  कुछ  लोग  सेना  के  हस्ती  प  की  बात  कर  रहे  लेकिन  मेरा  दल  इसके  सख्त

 खिलाफ  है  ।  इससे  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  हमें  अपनी  सेना  को  भ्रेजकर  उस  देश  में  हस्तक्षेप
 करने  का  कोई  अघिकार  नहीं  है  ।  इसलिए  हम  इसके  विरुद्ध  हैं  ।

 इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  हमारी  सरकार  को  afew  सक्रिय  कार्यवाही  करनी
 चाहिए  ।  पहले  ही  मधु  दण्डवते  ने  हमारे  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  के  अध्यक्ष  के  नाते  प्रभाव
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 श्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा 3
 भाद्र

 1906  )

 डालने
 कौ  झ्राचश्यकता  पर  बल  दिया  gi  amma  हूं  कि  इस  बारे  में  हम  ज्यादा  कुछ  नहीं

 कर  रहे  हैं  ।  हमारा  देश  झौर  श्रीलंका  दोनों  ही  ष्ट्रमन्डल  के  सदस्य  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  राष्ट्रमंडल  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कर  रहा  यह  समस्या  श्रीलंका  के

 तमिल भाषी  लोगों  और  जयवर्धने  सरकार  के  बीच  में  है  न  कि  सिंहली  कौर  तमिलों  के  बीच

 यह  केवल  लोगों  कौर  उन  तानाशाहों  के  बोच  हैं  जो  कि  अमरीकी  साम्राज्यवाद  की  सहायता  से

 उस  धरती  पर  राज्य  कर  रहे  हैं  ।  वह  देश  मौ  राष्ट्रमंडल  का  सदस्य  है  झ्र  हमारा  भी

 इसका  सदस्य  है  ।  यह  राष्ट्रमंडल  क्या  कर  रहा  है  ?  क्या  वह  इस  मामले  में  कुछ  कर  रहे

 अगर  राष्ट्रमंडल  उपयोगों  नहीं  है  तो  हम  इसके  सदस्य  क्यों  कहें  ?  अरब  समाचारपत्रों  में  कहा

 गया  है  कि  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  नावें  ग्रोवर  स्वीडन  कुछ  पहल  कर  रहे  हैं  ।  मैं  नहीं

 जानता  कि  वे  कैसे  समस्या  को  सुलभा  सकते  ठीक  अब  सारे  भारत  में  ate  विशेषकर

 हमारे  देश  के  दक्षिणी  राज्यों  केरल  कौर  नाटक--के  लोग  यह  सोचने  लग  गये

 हैं  कि  भारत  सरकार  ने  ऐसा  कुछ  किया  जो  कि  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  किया  जा

 सकता  था  ।  इस  समस्या  का  यथासंभव  शीघ्र  समाघान  करने  के  लिए  सरकार  अपनी  पुरी  शक्ति

 का  प्रयोग  नहीं  कर  रही  है  ।  दत्त  मैं  सरकार  तथा  विद्वेष  रूप  से  प्रधान  मन्त्री  से  भ्रनुरोभ

 करता  कि  वह  श्रमिक  कड़ी  कार्यवाही  करके  इस  समस्या  को  शीघ्र  हल  करने  के  लिए  पहल

 करें  |  7 -favrat  आन्दोलन  राष्ट्र  मॉडल  तथा  किन्ही  अन्य  मंचों  का  प्रयोग  किया  जाये  जिससे

 इस  समस्या  के  समाधान  में  सहायता  मिलेगी  |

 श्री  ईरा  श्रनबारासु  (  :  इस  सम्मानित  सदन  में  परसों  यह  देखा

 गया  है  कि  fea  प्रकार  सभी  राजनी  तिक  दलों  ने  मिलकर  झ्ां प्र  प्रदेश  की  समस्या  का  राई  का

 पहाड  बनाया  है  ।  मैं  खेद पुर्वक  कह  रहा  हूं  कि  इस  महत्वपूर्ण ों  तमिल  समस्या पर  चर्चा  करने  में

 उसी  तरह  की  रुचि  नहीं  दिखाई  गई  तब  वे  सभी  इक्ट्ठे  हो  गए  थे  शौर  शोर

 मचा  रहे  थे  कि  भारत  में  लोकतंत्र  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  उन्होंने  श्री  लंका  में

 तमिल  लोगों  at  वास्तव  में  की  गई  हत्या  इरादी  के  बारे  में  कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।  वे  ate  प्रदेश

 के  बारे  में  अधिक  चिंतित  हैं  व्यवधान  )

 सुब्रह्मण्यम  tartar  :  उनकी  पार्टी  का  केवल  एक  तमिल  सदस्य  सद+  में  उपस्थित  है  ।

 mea  सभी  सदस्य  ग्रनुपस्थित

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  श्रील का  की  समस्या  पर  चर्चा  करें  ।

 शो  ईरा  भ्रनबारासु  :  इस  समय  यहां  पर  भारतीय  जनता
 पार्टी का  एक  मी  नेता  उपस्थित

 नहीं  है  1

 भ्रच्यक्ष  महोदय :  द्रास  श्रील का  की  समस्या  पर  करे ंI

 श्री  ईरा  श्रनबारासु  :  इससे  पूर्व  कि  मैं  श्रील
 का

 में  हुई  घटनाओं  पर  aly  मैं  इस

 क  दे  द  दे  | किताब
 सम्मानित

 सभा  ध्यान  श्रील
 का

 के  इतिहास  की  शोर  दिल  चाहता  हु  ।  कभी
 श्रील

 का

 तमिलनाडु  का  अ्रभिन्त  aa  था  ।  इस  बारे  में  ऐतिहासिक  साक्ष्य  मैं  तेलगु  नाटक

 89



 थी  apr  की  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  25  1984

 नहीं  रहा-हू  जता  कि  परसों  अन्य  राजनीतिक  नेताओं  किया  था  अथवा  धार

 ने  एके  बड़ों  नांटक  किया  था  जो  सभी  विधायकोंਂ  को  दिल्ली  में  ले  भाये  थे  ।  मैं  तमिलनाडु  से

 निर्वाचित  हूं  मुझे  अपने  विचार  व्यक्त  करने  दें  ।

 श्रील  का  के  तमिल  लोगों  की  पर  अपनी  सच्ची  भावनायें  व्यक्त  करना  चाहता

 हूं  न  कुछ  राजनीतिक  दलों  समान  जो  केवल  राजनीतिक  नाटक  करते  .

 इस  बारे  में  ऐतिहासिक  साक्ष्य  हैं  कि  113-125  ईसवी  में  श्रीलंका  के  शासक  द्वितीय

 गजब गु  ने  सेवन  जो  तमिलनाडु  के  तीन  महान  नरेशों  में  से  एक  क्यों  आमंत्रण

 स्वीकार  किया  कौर  काजी  में
 शुचिता

 की  देवी  कन्ना  की  मूर्ति  के  स्थापना  समारोह  में  भाग

 लिया  ।  इसका  उल्लेख
 सिलप्पाड़ी  कड़म  में  उल्लेख  fear  गया  है  जो  द्वितीय  शताब्दी  ईसवी  के

 तमिल  साहित्य  का
 एक  प्रमुख  महाकाव्य  है  ।  श्रील  का  के  ऐतिहासिक  अभिलेख  महानंदा  में  इसकी

 पुष्टि  की  गई  है  कि  ईसवी  सन  की  प्रारंभिक  शताब्दियों  के  दौरान  श्रील  को  तमिलनाडु  का  झ  भिन्न

 श्री  था  |  विख्यात  पूर्वी  तथा  पश्चिमी
 इतिहासकारों

 के  प्रसार  इसका  ‘areqragy’  के
 खप  में

 उत्लेख
 किया  गया  है  |  ताम्परबंने  का

 प्राय  सागर  में  मोती  यह  जोर  देने  के  लिए

 एक  स्पष्ट  साक्ष्य  हैं  कि  प्राचीन  काल  में  यह  तमिल
 व्यवस्था  का  एक  श्न्ग  था  |  मेरा

 मुद्दा  यह  है  कि  श्रीलंका  में  तमिल  लोगों  कां  वहां  पर॑  रहने  का  निंषिंवादं  अधिकार  जयवद्धने

 को  छोड़  कोई  ara  व्यक्ति  भी  उन्हें  वहां  से  निष्कासित  नहीं  कर  सकता  है  ।  उनका  श्री

 में  रहने  का  जन्मसिद्ध  अधिकार  |

 अनिल  का  में  नरसंहार
 काफी  लम्बे  त्रस  से  किया  जा  रहा  है  ।  यहां  पर  मैं  उल्लेख

 करना  ABA  ह्
 कि  जब  समय

 राष्ट्र
 इस  बात  &

 सहमत  हैं  कि  यह  नर  संहार  है  तो  यह प्रत्येक

 देश  का  नैतिक  दायित्व है  कि  वह  पीड़ितों  की  रक्षा  करें  झ्रौंर  इस  प्रकार  के  नर  संहार  को  रोकें  |

 महोदय  यहां  पर
 मैं  1948

 में
 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  पारित  किए  गए  संकल्प  पुनः  याद

 दिलाना  चाहता  gt  इसमें  कहा  गया

 के  किसी  हिस्से  में  नर  सहार  सम्बन्धित  देश  का  श्रान्त  रिक  मामला  नहीं  मान

 जा  सकता

 ध्न्तर्राष्ट्रीय  कानून  के  अधीन  शांति  काल  अथवा  युद्ध  काल  में  किया  गया  नर  संहार  एक

 अपराघ  है  जिसको  न  केवल  भर्त्सना
 की  जाए  भीर  रोका  जाए  alae  इसके  लिए  पड  भी  दिया

 जाये  सामूहिक  gmat  कां  साक्ष्य  तथा  निरपराध  तमिलों  पर  राज्य  का  झ्रातंकवाद  संहार

 अपराध  के  स्पष्ट  साक्ष्य  हैं  ।  जत  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  हम  केवल  यह  नहीं  सकते  कि  यह  एक

 प्रांत  रिक  मामला  है  ।  हम  चुप  भी  नहीं  रह  सकते  हैं  ।  कुछ  न  कुछ  तो  करना  ही  पड़ेगा  ।  कायें

 व्यवहार  राजनीतिक  समाघान  शीघ्र  ढ  ढा  जाना  चाहिए a

 मैं  इस  देश  की  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  को  गई  समस्त  पहल  के  लिए  उनका  घन्यवाद

 करता  अन्यथा  TH  कई  दौर  हत्या यें  हो  जातीं  |
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 3  मादर  1
 06 (UF):  श्री

 लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 st  चित्त  बसु  ait  झा  क्या  है  ?

 श्री  ईरा  श्रवबारासु  :  मैं  भारत  सरकार  द्वारा  समय  पर  हस्तक्षेप  किये  जाने  के  लिए  मी

 उनको  घन्यवाद  देता  हू  ।

 श्रील का  में  हो  रहा  नुक्स  हत्या  निदंयता  gay  की  aaa

 यातना  उनकी  बर  है
 ।  तमिलों  की  aaa  हत्या  मानवीय  झ्र धि कारों  पर  सीधा  प्रहार

 है  पौर  विश्व  के  मानवीय  अधिकारों  के  रक्षकों  को  श्रील का  में  श्रल्पसंस्यक  तमिलों  पर  राजकीय

 आंतकवाद  का  विरोध  करने  अर  इसे  रोकने  के  लिए  आगे  mar

 यहां  पर  इस  सम्मनित  सदन  का  ध्यान  इस  जोर  दिलाना  चाहता  हु  कि

 श्रील का
 में  श्रल्पसंख्पक  समस्या  एक  विशिष्ट  समस्या  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  समस्या  का  कई

 प्राय  देवों  को  सामना  करना  पड़ा  है  |  मलेशिया  wie  पाकिस्तान  में  भी  इस  प्रकार  की  समस्या  थी

 वे  समस्या  को  हल  कर  ने  के  लिए  पूरी  तरह  परिपक्व  थे  कौर  उन्होंने  इस  समस्या  के  प्रति

 ग्रसित  सावधानी  का  दृष्टिकोण  अपनाया  ।  लेकिन  राष्ट्रपति  जय वद्ध ने  के  दृष्टिकोण

 में  वहू  परिपक्वता  नहीं  जिससे  कि  इसका  उचित  ate  alta  समाघान

 सक े| तू  ढा  इसकी  बजाय  वह  एक  तानाशाह के  समान  बर्ताव  करते  Fi  वह

 ढुलमुल  नीति  ग्रसना  रहे  जब  भी  वहू  दिल्ली  एक  नया  प्रस्ताव  लेकर  भाये  ।  श्री

 श्री  पार्थसारथी  कौर  ay  के  नेतायों  के  बीच  जिस  औपचारिक  प्रस्ताव

 पर  सहमति  हुई  उप्र  पर  आगे  बातचीत  नहीं  को  इसे  कुड़े  की  टोकरी  में  फक  fear

 गया  था  |

 यहां  पर  मैं  एक  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हु  कि  राष्ट्रपति  जयवद्धने  श्रीलंका  में  तमिलों

 को  समाप्त  ही  नहीं  करना  अपितु  बह  किसी  rea  ब्यक्ति  को  अपने  विरोध  में  देखना  भी

 नहीं  इसमें  किसी  व्यक्ति  अथवा  किसी  राजनीतिक  दल  का  तो  प्रदेश  ही  नहीं  है  ।

 हम  जनते  हैं  कि  किस  cant  श्रीमती  भंडारनायंके  ने  श्रील  का  पर  किया  ।  उस  देश  की

 तत्कालीन  प्रधान  स्त्री  को  श्रब  नागरक  स्वतंत्रता  भी  प्राप्त  नहीं  उसकी  नागरिक  स्वतंत्रता

 छीन  at  गई  है  ।  वह  aa  gow  को  नहीं  कर  सकती  हैं  ।  हमारे  विपक्षी  नेता  कल

 शोर  मचा  रहे  थे  कि  भारत  में  लोकतंत्र  को  ख़त्म  कर  दिया  गया  है  |  ने  श्रील का  में  जायें  प्रति

 वहां  सुरपति  जपवद्ध ने  के  कुशा सर  का  पता  लगायें  ।  दस  लाख  लोगों  के  नागरिक  भिकारी

 एक  ही  बार  में  छीन  लिए  गए  |  यह  दमे  की  बात  है  ।

 मधु  दंड  बने
 मेरे  विचार

 से
 भ्रामक  श्रापातकाल  में  श्राप  हमें  श्रील

 का  में

 श्री  ईरा  ध्रनबारासु  :  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हु  कि  जय वद्ध ने  सत्ता  में  खाने  के  बाद

 तत्काल  ही  श्रील का  के  संविधान  को  नष्ट  कर  दिया  ।  कब  न्यायपालिका  पंगु  हो  गई  है  जो

 भ्रत्पकालिक  राजनीतिक  ल।भ  के  लिए  ही  रह  गई  एक  विख्यात  विधि  नेता  द्वारा  लिखी  गई

 एक  प्रसिद्ध  पुस्तक  में  इसका  बहुत  स्पष्ट  रूप
 से  उल्लेख  किया  गया  है  ।  राष्ट्र  को  कोई

 विश्वसनीय  नहीं  था  तथापि  तमिलों  के  लिए  कानून  तथा  संवैधानिक  समाधानों  में  aga
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 डालने  के  किसी  अन्य  कारण  को  छोड़कर  वहां  पर  आपात  स्थिति  की  की  गई  थी

 दौर  उन  पर  कब  राज्य  का  प्रतिशोध  इस  आराघात  से  हुमा  यहां  पर  मैं  जस्टिस  पाल  सी्यारे

 द्वारा  लिखित  तथा  इंटरनेशनल  कमीशन  श्राफ  ज्यूरिस्ट  एण्ड  इट्स  ब्रिटिश  सेक्शन  द्वारा  प्रका  दिल

 श्रील
 काके  बारे  में  एक  उत्कृष्ट  प्रतिवेदन  से  उद्धत  करना  चाहता  हूं  ।

 संवैधानिक  संशोधनों  और  दमनकारी  अध्यादेशों  के  जिनमें  से

 प्रत्येक  श्रील का  के  संविधान  का  उल्लंघन  करता  राष्ट्रपति  जग्रवद्ध ने  ने  इस  प्रकार  एक

 बार  में  ही  एक  लोकतन्त्रात्मक  राज्य  में  प्राप्त  हो  सकने  वाले  नियंत्रण  ate  प्रति  नियंत्रण

 नष्ट  कर  दिए  हैं  ।''

 sta को  में  इस  प्रकार  का  प्रशासन  चल  रहा  है  और  इसलिए  राष्ट्रपति  जयवद्धने  के

 कुद दा सन  के  कारण  ही  इस  समस्या  का  समाघान  नहीं  हो  सका  है  ।  न्यायपालिका  स्वतंत्र रूप  से

 न्यायसंगत  विचार  व्यक्त  नहीं  कर  सकती  है  ।  att  विधान  मंडल  प्रमुख  के  श्रसंबंधा  निक

 ait  गैर-कानून  उद्देश्यों  के  पक्षपातपूर्ण  हितों  को  पूरा  कर  रहा  gale  यह  राष्ट्रपति  जयवद्धने

 का  कुशासन  है  जो  तमिलों  की  हत्यारों  का  मुख्य  कालरा  है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  मोहताज  कौ  उपस्थिति  के  बारे  में  बोल  रहे  थे  ।  मौसम  केवल  श्रील का  में  ही

 नहीं  थी  भझ्रपितु  उन्हें  तमिलनाडु  में  भी  देखा  गया  है  ।  इस  बारे  में  मैं  28  1984  के

 से  एक  उद्धरण  को  पढ़ना  चाहता  हूँ  जो  इस  प्रकार है  :

 संगठन  मोसाद  का  श्रील का  राज्य  प्रायोजित  आतंकवाद  में  प्रवेश

 नई बात  है  ।  श्रमानवीय  तिरस्कार  कौर  गलियों  में  हत्याएं  रोजमरी  की  बात

 हो  नयी  है  ।  को  सहायता  से  मोसाद  कल  अपनी  कार्यवाही  योजना  भारत

 में  शुरू  कर  सकता

 यह  समाचार  प्रकाशित  हुमा  था  कि  कुम्बकोनम  में  दो  इजरायली  व्यक्ति  मिले  थे  और

 स्थानीय  लोगों  ने  शिकयत  की  थी  धौर  wae  दिन  वे  गायब  हो  गए  att  उनका  अक्षता-पता

 मालूम  न  हो  सका  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  कि  वे  भारत  में  विशेष  रूप  से  दक्षिण  भारत  में

 सक्रिय  हो  रहे  हैं  att  हमारी  सुरक्षा  को  भी  खतरा  है  ।  मैं  एक  बार  फिर  इस  सम्मानित

 सदन  का  घ्यान  जयवद्धने  के  तक  की  झोर  दिलाना  चाहता  gi  उन्होंने  कहा  है  कि  झांतकवाद

 पर  नियंत्रण  करना  चाहते  हैं  ।  मान  मी  लिया  जाये  कि  श्रील का  में  आंतकवाद है  तो  भी  श्राप

 इसे  श्रील का  में  तमिल  के
 लोगों  की  हत्या  करके  नियंत्रित  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  वह

 वाद  को  नीय  त्रित
 करना  चाहते  हैं  तो  श्रील

 का
 के  लोगों  को  उचित  श्ाकांक्षा्रों  को  पूरा  किया

 जाना  चाहिए  |  यदि  श्रील का  की  झाकांक्षायें  तथा  इच्छा यें  पूरी  की  जाती  हैं  तो  कोई  शझ्रांतकवाद

 नहीं  होगा  ।  वास्तव  में  श्रील
 का

 के  तमिल  कोई  अलग  राष्ट्र  नहीं  चाहते  हैं  ।  30  वर्षों  तक  वे

 faafeal  के  साथ  भाइयों  की  तरह
 शांतिपूर्वक  रहे  हैं  ।  वे  एक  अलग  राज्य  के  लिये  कब  आगे

 जाये  ?  यह  वर्ष  1974  ही  है  जब  श्रील का  में  एक  तमिल  सम्मेलन
 गोली

 हो  रहा  था  छोड़  पर
 री  को  गई  थी  पौर  हजारों  लोगों  की  हत्या  कर  दी  गई  थी  ।  उस  समय  श्रील का  में  एक
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 भाद्र

 1506  )  श्री  लंका  की  स्थिति
 के

 बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 sey  जूलिया  rat  बाग  की  घटना  दोहराई  गई  थी  ।  वे  सरकारी  आतंकवाद  को  रोकना  चाह  ते

 वें  कुछ  लड़ने  शाक्ति  का  निर्माण  चाहते  थे  ste  यही  कारण  है  कि  तमिलों  को

 दबो  दिया  गया  वहां  तमिल  लोग  सिंहलियों  के  समान  afaaret  चाहते  थे  ।  ara  जानते  हैं  कि

 उनके  साथ  कसा  भेदभाव  प्र  व्यवहार  किया  जाता  है  ।  इसलिए  झपना  भाषण  समाप्त  करने  से

 पहले मैं  एक  बार  इस  बात  पर  फिर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  यह  समस्या

 सभी  विस्व  मंचों  पर  उठानी  विशेषकर  मानव  अधिकर  आयोग  में  ate  भारत  को

 चाहिये  कि  श्रील का  को  एक  कड़ी  चेतावनी  दे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सदन  अथवा
 au  इस  विषय  में  विभाजित  नहीं  है  ।  इस  प्रश्न  पर

 यह  एकमत  है  ।  वे  पूरी  तरह  एकमत  हैं  ।

 श्री  ईरा  श्रनबारासु  :  भारत  को
 श्रोल

 का  के  विरुद्ध  आर्थिक  प्रतिबन्ध  amar  चाहिए

 शौर  उसे  दी  गई  सारो  सहायता  वापस  ले  लेनी  चाहिए  |  वे  भारत  के  हुर्सन  प  या  पहल

 की  कोई  परवाह  नहीं  करेंगे  कौर  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।

 at  दंडपाणि  :
 )  मैं  उन  सदस्यों  बहुत-बहुत  धन्यवाद  करता हूं

 जिन्होंने  श्रीलंका  सरकार  द्वार  तमिल  श्रल्पसख्यकों  के  विरुद्ध  छेड़े  गये  सरकारी  आतंकवाद  की

 निन्दा  की  है  ।

 गत  वर्ष  के  महीने  में  निर्दोष  लोगों  विशेषकर  निहत्थे  लोगों  को  जेल  में  हत्या

 की  मई  ।  बहुत  से  कारणों  से  तथा  तमिलनाडु  व  श्रील का
 के  लोगों  में  परस्पर  सम्बन्धों  के  कारण

 हमने  इस  मुद्दे  कों  सदन  में  उठाया  था  ।  इस  मामले  में  भारत  सरकार  ने  मध्यस्थ  की  भूमिका

 निभाई  थी  ।  1983  में  मारत  सरकार  ने  यह  कहा  था  कि  वहू  qa  दर्शन  नहीं  रहेगी  ।  एक

 वर्ष  बीत  जाने  पर  यह  बड़े  अफ़सोस  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  वही  बयान  दे
 रही  हैं

 ।

 वेलवेटीतुरई  तथा  चुनकर  क्षत्रों  में  हाल  ही  में  हुई  घटनाओं  तथा  दंगों  में  बहुत  से  लोग  मारे  गए

 हैं  ।  300  से  nfae  बच्चों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  उन्हें  बन्दी  बना  लिया  गया  था  ।  जिन

 2000  युवकों  को  गिरफ्तार  गया  था  उनके  बारे  में  कोई  जानता  कि  वे  कहां हैं
 ।  कल

 उनकी  अर्थात  2000  युवकों  की  ने  एक  जलूस  निकाला  था  |  उन्होंने  सरकार

 को  एके  भ्रम्यावेदन  .  दिया  नज़र बन्द  बनाए  गए  लोगों  को  तुरन्त  रिहा  कर  दिया  जाए  ।

 श्रीलंका  सरकार  का  इस  समस्या  से  निपटने  का  एक  श्रनोखा  ढंग  है  ।  उन्होंने  15  से  30  वर्ष  तक

 की  साधु  के  युवकों  का  संहार  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  यह  एक  पूर्वे-नियोजित  तरीका  जिसे

 वे  ara  रहे  हैं  ।  लोकतंत्र  के  प्रमी  तथा  समूचे  समाचार  पत्र  जो  मानव  अधिकारों  के
 पक्ष पर

 सभी  ने  इम  कृत्यों  की  निन्दा  की  भारत  सरकार  दस  विषय  में  श्रील का
 सरकार  से  पत्र

 व्यवहार  करती  रही  है  ।  इन  पत्रों  के  बाद  श्रील का
 के  राष्ट्रीय  सुरक्षा  मन्त्री  st  ललित

 मुडांली  ने  एक  वक्तव्य  दिया  :

 में  कहा  गया  है  कि  सेना  ने  अपनी  कार्यवाही  के  दौरान  मानवीय  रवैया

 झ्र पना या  था  11.0
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 ल

 2,000  व्यक्ति  मारे  गए  हैं  तब  भी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  मन्त्री  का  यह  कहना  है  कि  सेना  ने  माननीय

 waar  अपनाया  है  |  वास्तव  में  ने  समूचे  तमिल  समुदाय  का  संहार  करना  चाहते  थे  ।  यह  सेना  ने

 नहीं  किया  ।  मैं  ag  बात  राष्ट्रीय  सुरक्षा  मन्त्री  के  इंस  बयान  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कह  रहा  हूँ

 कि  उनकी  कार्यवाही  माननीय  दिये  पर  आधारित  थी  ।  वह  सेना  की  कार्यवाही  की  gear  करते

 वहां  पर  सब  कुछ  हो  रहा है  ।

 मैं  वहाँ  उनके  द्वारा  किए  जा  रहे  भ्रष्टाचारों  के  बारे  में  भ्रमित  नहीं  कहना

 चाहता  ।  यहां  तक  कि  तमिलनाडु  के  कुछ  लोगों  को  लगभग  16  यात्रियों  को  जो  जाफना  गए  सी

 नहीं  azar  गया  ।  उन  16  माओरियों  जों  एक  किराये  को  मोटर  गाड़ी  में  यात्रा  कर  रहे

 श्रील का  के  सुरक्षा  बलों  ने  जाफना  से  5  किलोमीटर  दूर  कंगाली  नामक  स्थान  पर  गाड़ी  से  बाहर

 खीचकर  गोली  से  उड़ा  दिया  ।  मैं  वह  कह  रहा  हूँ  जो  बताया  गया  है  ।  तमिलनाडु  के  भारतीय

 नागरिकों  को  मार  दिया  गया  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  भारत  सरकार  eat  करने  बाली  है  ।

 मैं  समय  सकता  हैं  कि  बहुत  से  लोग  यह  तक  देते  हैं  कि  यह  उनका  प्रांत  रित  मामला  है  ।  लेकिन

 वहां  तमिलनाडु  से  हमारे  नागरिकों  को  मार  दिया  गया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  भारत

 सरकार  ने  श्रील
 का

 सरकार  के  विरुद्ध  कोई  विराध  दायर  किया  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  यह

 बात  कही  है  फिर  मैं  समझऋता  हू  कि  sida  के  सदस्यों  को  इसकी  सराहना  करनी

 चाहिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  श्राप  तमिलों  के  रवैया  ate  प्रवृत्ति  को  देखें  ।  तमिल  युवकों

 ने  ऐलान  दम्पत्ति  का  अपहरण  कर  लिया  था  ।  वे  अमरीकी  हैं  ale  उन  के

 एजेन्ट  होने  का  सन्देह  है  ।  वे  के  एजेन्ट  तमिल  युवकों  ने  उनका

 अपहरण  करके  उन्हें  अपने  पास  रखा  था  ।  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  युवकों  से  अपील  की  कि  उन्हें

 रिहा  कर  दिया  जाए  ।  तमिल  युवकों  ने  पुरी  विनम्रता  के  साथ  इस  दम्पत्ति  को  रिहा  कर  दिया

 था  लेकिन  इसके  साथ  हो  उन्होंने  area  विशेषकर  प्रधान  मन्त्री  से  यह  मांग  की  थी  कि

 निर्मला  नित्यानंद  नामक  एक  जो  एक  कालेज  में  प्रोफेसर  wie  जिन्हें  श्रील  का

 सरकार  ने  नज़र बन्द  किया  हुआ  को  रिहा  जाना  चाहिए  ।  वे  चाहते  थे  कि  भारत

 सरकार  श्रील
 का

 सरकार  को  यह  कहे  कि  इस  को  जेल  से  रिहा  कर  दिया  जाए  ।

 हमने  ऐसा  नहीं  किया  ।  हम  श्रील का  सरकर  को  यह  नहीं  लिख  पाए  हैं  कि  निर्मला  fa Carteay

 को  रिहा  कर  दिया
 जाए

 ।  किसी  प्रकार  उसे  कराया  उसे  तमिल  युवकों  ने  जेल  में  रिहा
 कराया  |

 मैं  फिर  यह  कहना  चाहता  हू  कि  अल्पसंख्यक  लोगों  को  कैसे  परेशान  किया  जाता  है  ।

 बहुत  से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  तथा  gate  स्थानों  के  विधि  नेतायों  ने  at  इस  कायंवाही  की

 निन्दा  की  है  तथा  बहुत  से  संघों  ने  भी  इसकी  भर्त्सना  की  है  ।  मैं  बहुत  मारी  मन  से  पुछ  रहा  हू  ।

 समूचा  तमिल  चाहे  यह  श्रील
 का  में  है  या  तमिलनाडु  अन्धेरे  में  हम  नहीं  जानते  कि

 कहां  wig,  किस  के  पास  जांच  श्लोक  क्या  फरियाद  करें  ।  हम  दारुण  स्थिति  में  हैं  ।  ऐसा  इसलिए
 है  कि  हमारे  बचाव  के  लिए  आगे  आने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  यह  है  स्थिति  ।  प्राजक  वहां  यह
 सच्  हो  रहा  gt  मन्त्री  तथा  सरकार  इन  पिछले  वर्षों  कम  से  कम  पिछले  वर्ष  से  जन  जातीय
 fear  हमें  यह  बताते  जाएं  जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  उनके  पास  कोई  मी
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 3  भाद्र  1906  (318)  प्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  हमने  श्रील का  सरकार  की  समझौता  करने  में  केवल  सहायता  की  ।  उस  स्थिति

 आपने  गत  जुन  में  राष्ट्रपति  जयवद्धने  को  क्यों  आमन्त्रित  किया  ?  आपको  उन्हें  यहां  आमन्त्रित

 करने  की  क्या  अनावश्यकता  थी  ?  जब  आपके  पास  कोई  प्रस्ताव  ही  नहीं  तो  आपने  उन्हें  यहां

 क्यों  आमन्त्रित  किया  ।  जब  अ्रापके  पास  कोई  प्रस्ताव  हो  नहीं  तो  इस  प्रकार  की  मध्यस्थता

 की  पहल  ही  क्यों  की  ?  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  समाचार  पत्रों  के  श्रनुसांर  उस

 बठक  में  भी  उन्होंने  कुछ  स्वीकार  किया  था  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  किस  बात  पर  चर्चा  हुई  है  ।

 समाचार-पत्रों  के  भ्रनुसार  जय बद्ध ने  ने  झ्र: पके  द्वारा  रखे  गये  बहुत  से  प्रस्ताव  स्वीकार

 किए  लेकिन  श्रीलंका  पहुंचने  के  बाद  उन्होंने  उन्हें  स्वीकार  कर  दिया  ।  जो  समझौता

 आपके  साथ  था  था  या  जो  श्रीनिवासन  श्रमिकों  दिए  गए  वह  उनके  विरुद्ध  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 ag  ऐसा  कह  रहे  हैं  ।  यदि  ऐसा  है  ती  स्थिति  क्या  है  ?

 प्रो  रंगा  (Tet)  :  हमें  क्या  करना  चाहिए  ?

 शमी  zt.  दीपाली  :  यह  आपका  प्रदान  है

 थ्री  माया तेवर  ary  ष  sat  इसलिए  पुछ  रहे  हैं  क्योंकि  SITA  वे

 मानना  नहीं  हैं  जो  हममें  हैं  ।

 श्री  देववाणी  :  तमिल  संगठित  मुक्ति  मोर्च  नेता  आरम्भ  में

 मेल  सम्मेलन  में  माग  लेना  नही  चाहते  थे

 घरो  मेरा  झ्रापकों  टोकना  नहीं  मेरा  झा दाय  आपकी

 सहायता  करनी  था  |

 छी  :  green  में  वे  गोलमाल  सम्मेलन  में  भाग  नहीं  लेना  चाहते

 लेकिन  भारत  सरकार  ने  यह  झालर  किया  कि  उन्हें  गोलमेज  सम्मेलन  में  जाना  उन्होंने

 गोलमाल  सम्मेलन  में  भाग  लिया  ।  वे  चाहते  थे  कि  एक  क्षत्रीय  परिषद  बनाई  जाए  जिसे

 पत्ति  जय वद्ध ने
 ने  अस्वीकार  कर  दिया  ।  aa  वे  यह  कहते  हैं  कि  यह  दूसरा  चेम्बर  मेरे

 माननीय  मित्र  श्री  फंलीरो  ने  agi  ठीक  कहा  था  कि  दूसरा  चेम्बर  कसे  कार्य  करेगा  |

 उन्होंने  आतंकवाद  के  बारे  में  कुछ  कहा  था  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता हूँ

 कि  युवक
 आतंकवादी  कैसे  बनते  हैं  ।  मैं  यह  श्रवण  कहूंगा  कि  यह  श्रपरिहायं  निश्चय  ही

 मैं  खुले  झाम  कहूंगा  कि  मैं  उनका  समर्थन  करता  हूँ  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  ने  ऐसी  किसी  शक्ति

 से  सहयोग  नहीं  करना  चाहते  जो  भारत  के  विरुद्ध  है  ।  मैं  झपको  सच्चाई  बताना  चाहता  हूं  ।

 उसी  मोसाद  सगठन  ने  श्रीलंका  कें  तमिल  युवकों  को  अपनी  सेवाशर्तों  की  पेशकश  की  थी  ।  मोसाद

 संगठन  ने  2000  युवकों  को  इस्राइल  में  ही  प्रशिक्षण  देने  की  पेशकश  की  थी  ।  उन्होंने  इसे

 कार  कर  दिया  ।  बठक  तमिल  नेताओं  तथा  मोसाद  संगठन  के  बीच  जेनेवा  में  हुई  थी  ।  उन्होंने

 दो  कारणों  से  इसे  भ्र स्वी  कार  प्रथम  यह  कि  वे  इसाइल  की  राजनीतिक  विचारधारा  के

 विरुद्ध  थे  कौर  दूसरा  यह  कि  इसाइल  भारत  के  विरुद्ध  है  ।  उन्होंने  इसे  स्वीकार  कर
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 25  1984 श्री  लंका  की  ह्थिंति  के  बारे  में  fee  गए  बताया  पर  चर्चा

 की

 यदि  तमिल  युवकों  ने  मोसाद  संगठन  द्वारों  को  गई  पेशकश  स्वीकार  करली  होती  तो  मैं

 नहीं  जानता  कि  तब  तक  कया  हो  गया  ।  वे  श्रीलंका  की  समूची  सशस्त्र  सैनिकों  का  सामना

 कर  लेते  ।  उन्होंनेਂ  केन्द्र  सरकार  पर  विश्वास  करते  हुये  अवसर  खो  दिया  है  ।  अब  वे  नहीं  जानते

 कहाँ  जाना  है  ।  स्थिति  यह  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जौ  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  के  बारे  में  ea  कहना  Tes  3

 पर  यह  कहा  गया  है  ।

 देश  से  श्रीलंका  के  विरुद्ध  की  जाने  वाली  गतिविधियों  को  दबाने  के  लिए

 हमने  उपाय  किये  हैं  ी

 मैं  इस  वाक्य  का  ee  नहीं  समय  सका  देश  सेਂ  उनका  क्या  ara  है  ।  मैं  नहीं

 जानता  इसका  शरथ  क्यां  है  ?  माननीय  मंत्री  जी  को  इस  बारे  में  जानकारी  देनी  चाहिये

 ताकि  मैं  इस  पर  संतुष्ट  हो  पाए

 मेरे  माननीय  मित्र  जो  ag  दंडवते  ने  कहा  कि  वे  अलगाववाद  के  विरुद्ध  मैं  भी

 गाव वाद  कौर  भारत  में  एक  अलग  राष्ट्र  के  विरुद्ध  हूं  ।  उन्होंने  हम।रे  स्वर्गीय  gear  के  बारे  में

 मी  कहा  ।  इस  पर  उनकी  टिप्पणी  के  लिए  मैं  उनका  झा मारी  है  ।  फिर  भी  हम  श्रीलंका  में

 अलग  बनाने  का  समधन  करते  हैं  ।  हम  द्रमुक  द्वारा  भारत  में  अलग  राष्ट्र  सम्बन्धी  मांग

 की  तुलना  श्रीलंका
 में

 समिलवासियों  की  मांग  से  नहीं  कर  सकते  ।

 साथ  ही  हम  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  के  लोकतांत्रिक  मूल्यों  के  समकक्ष  श्री  जयबघंने  के

 झभिनामकीय  घमंड  को  नहीं  रख  सकतें  ।

 मैं  श्रीलंका  के  न्यूज  रिव्यू  खण्ड  [  पृष्ठ  5  से  उद्ध,त  करना  चाहूँगा  :-

 «1975  तक--तुल्य  द्वारा  MAMAS  को  राजनीतिक  समाधान  के  रूप  में

 श्रपनाने  से  एक  वर्ष  पूर्व  हो  आतंकवादियों  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  कि  afer  के  बल

 पर  श्रीलंका  का  विभाजन  करके  श्रलगं  राज्य  की  स्थापना  करना  उनका  ननद उद्  तय
 4

 यह  पुस्तिका  है  ।  इसके  भ्रनुसार  उन्होंने  1957  में  नारे  लगाने  शुरू  कर  दिये  उसके  पहले  क्या

 च

 18  1977  को  प्रधान  मंत्री  श्री  जयवर्धने  ने  तमिलों  के  विरुद्ध  खुले  हुए  युद्ध  की

 घोषणा  at  थी  ।  1977  में  ही  यह  शुरू  हो  गया  था  ।  कई  कारणों  एवं  तमिल  लोगों  पर

 अत्याचारों  के  फलस्वरूप  उन्होंने  यह  मामला  उठाया  ।  यहां  तक  कि  जून  1983  में  श्री

 लिंगम  ने  कहा  :

 में  अलग  राष्ट्र  बनाने  की  मांग  को
 त्यागते  के  लिये  dae  हैं  कि  स्वायत्त

 शासन  कौर  राज्य  को  अधिक  अधिकार  दे  दिए  जायें  ।'

 सोमनाथ
 weet

 Teratta  हुय े)
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 3  मादर  1906
 (a)  ae

 श्री  लंका  को  स्थिति  के
 बारे

 में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 इस  बात  को  नहीं  माना  गया  ‘  भरत  जहाँ  तक  मेरा  संबंध  श्रीलंका  में  तमिल  व्यक्तियों  को

 अलग  राज्य  देने  के  अलावा  कोई  सत्य  हल  नहीं  वे  दशको  से  aah  लिए  लड़  रहे  हैं  ।

 5.38

 एक  जन्य  पूर्वे  नियोजित  षडयंत्र  जारी  सिहालियों  को  वहां  पर  जबरदस्ती  बसपा  जा  रहा

 है  ।  अब  क्या  होगा  ?  घीरे  घीरे  तमिल  व्यक्तियों  की  अपनी  संस्कृति  एव  पहचान  खत्म  हो

 जायेगी  ।  यह  एक  झ्र ौर  गलत  काय  यह  मानव  व्यवहार  के  विरुद्ध  है  ।  ञझत च्  मैं  यह  भी  कहू गा
 कि  ag  उपनिवेशन  रुकना  ares  |

 वहां  पर  पूर्णतया  सैनिक  शासन  है  ।  उन्हें  इसका  विरोध  करना  ही  होगा  ।  श्रीलंका

 बहुत &  देशों  से  हरिद्वार  खरीद  रहा है  जिसमें  दक्षिण  श्रफ़ीका  तथा  ब्रिटेन  भी

 है  |

 सभी  शांतिप्रिय  देशों  द्वारा  यह  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  कि  भारतीय  महासागर  को

 शांति  का  क्षेत्र  होना  चाहिये  ।  यह  मांग  इसलिए  की  जा  रही  है  क्योंकि  श्रीलंका  इसे  भ्र मे रिका

 उपयोग  करने द्वारा  को  उतारने  तथा  उसमें  ई  धन  भरने  के  लिये  aes  की  मोती

 की  इजाजत  दे  रही है
 ।  हमारी  मान्य  नीति  है  कि  हिन्द  महासागर  को  शांति  aa

 घोषित  कर  देना  चाहिए  ।  इस  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 Sto  मघुदडवते  ने  कहा  है  कि  हमारी  प्रधान  मनवरी  जी  निगूढ़  राष्ट्रों  की  अध्यक्ष  हैं  ।

 प्ररन्तु,निगुट  राष्ट्रों  में
 से  एक  देश  ara  faye  राष्ट्रों  विशेष  रूप  में  एशियाई  राष्ट्रों  के  हितों  के

 विरुद्ध  जा  रहा  सनौर  सम्पूर्ण  एशियाई  क्षत्र  को  प्रदूषित  कर  रहे  यह  मी  एक  कौर

 एशियाई  प्रः  दैनिक  युद्ध  का  कारण  हो  सकता  है  ।  गर्त  क्या  यह  सभापति  को  कांस्य  नहीं  है  कि

 ag  इसे  faye  देशों
 के

 ध्यान  में  लाये  तथा  श्रीलंका  द्वारा  देश  में  महा  शक्तियों  को  भ्रमित

 हथियारों
 को  लाने  की  ग्रनुमति  देने  की  मैंने  करे  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  यह  प्रान्त रिक  समस्या  है  ।  मेरी  सुचना  के  अनुसार  2000  से  अधिक

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  कर  जेल  में  रखा  गया  इन  2000  व्यक्तियों  में  बहुत  से  भारतीय

 नागरिक  हैं  ।  सरकार  को  यह  देखने  का  पूरा  अधिकार  है  कि  भारतीय  निवासी  जेल  से

 मुक्त  किए  जायें  ।  भारतीय  मूल  के  निवासियों  के  बारे  जो  वहां  रह  रहे  शायद  कोई

 परवाह  न  करे  ।  यह  एक  बात  है  ।

 एक  wer  बात  कौर है  ।  वे  कहते  हैं  कि  यह  म्रात्तरिक  समस्या  है  ।  ग्राम  कोई  देश  अपनी

 सोमा  के  इन्दर  ही  विशेष  समस्या  का  सामना  करनी  चाहता  है  तो  यह  ठीक  है  यह  एक  भ्रान्त  रिक

 विषय  है  ।  परन्तु  श्रीलंका  ने  अन्य  देशों  से  हथियार  खरीदने  शुरू  कर  दिये  वे  न  सिंह  हथियार

 ही  खरीद  रहे  हैं  परन्तु  अन्य  देशों  की  ऐजेन्सियां  भी  वहां  काय  कर  रही  हैं  कौर  बे  उन  व्यक्तियों

 को  प्रशिक्षा  दे  रहे  हैं  ।  यह  श्रन्तर्राष्ट्रीय  समस्या  बनती  जा  रही  इस  मामले  भारत

 सरकार  fat  यह  कह  कर  कि  जिम्मेदारी  से  नहीं  बच  सकती  कि  यह  एक  आन्तरिक  समस्या
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 श्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  25  1984

 ना

 झन  यह  अंतराष्ट्रीय  समस्या  बनती  जा  रही  है  ।  भारत  सरकार  को  इसमें  हस्तक्षेप  करने  का

 पुरा  श्राविका है
 ।

 मैं  सरकार  से  फिर  कपिल  करूगा  कि  श्रीलंका  की  झ्र लोकतान्त्रिक  गतिविधियों  तथा

 मानव  अधिकारों  के  उल्लंघन  के  कारण  श्रीलंका  से  सम्बन्ध  विच्छेद  करे  झर  ईलम  को  मान्यता

 प्रदान  करे  |  YH  श्रोता  है  भारत  सरकार  भविष्य
 सम  भारी

 से  व्यवहार  करेगीं  ।

 श्री  टी  कोसल राम  :  माननीय  सभापति  श्रीलंका  समस्या  बहुत

 at  गंभीर  समस्या है  ।  स्वत-पता  सेनानी  होने  के  नाते  मैं  जानता  हु  कि  उन  दिनों  क्या  हुआ  ?

 मैं  चार  वर्ष  से  श्रमिक  समय  तक  जेल  में  था  ।  उन  दिनों  में  मेरे  क्षेत्र  में  एक  gata  व्यक्ति  का

 खुन  हो  गया  था  alt  बहुंत  से  रेलवे  स्टेशनों  तथा  पुलिस  स्टेशनों  को  जला  दियां  गया  था  ।  परन्तु

 अग्र  जों  ने  उन  क्षेत्रों  में  सेना  को  नहीं  भेजा  ।  मत  मैं  पते  मित्र  श्री  दण्ड पाणि  से  अन्य  किसी

 भी  बात  में  प्र सहमत  हो  सकता  परन्तु  मैं  ag  भी  कहूंगा  कि  मैं  वहां  पर  सैनिक  कार्यवाही  की

 प्रशंसा  नहीं  करताਂ

 ? ल श्री  माया तेवर
 ( fsfrena )

 :  वह  क्या  समाधान  है  जो  श्राप  सुनाना  चाहते  हैं

 श्री  कोसलराम  :  कृपया  मुल्क  बोलने  की  अ्रनुमति  दीजिये  |

 मैं  श्री  जय वद्ध ने  को  बहुत  भ्रमणी  तरह  जानया  हूं  ।  तीन  वर्ष  पहले  मैं  श्रीलंका  गया  था  ।

 उन्होंने  सुस्पष्ट  रूप  में  gh  बताया  था  कि  टीमें  fume  को  मंत्रिमंडल  ने  मंज़ूर  कर  लिया

 यानिक  नागरिकता-विपिन  व्यक्तियों  को  नागरिकता  अधिकार  दिये  जायेंगे  ।  उसके  वह

 भारत  आये  कौर  उन्होंने  सुस्पष्ट  रूप  में  प्रस  को  बताया  कि  वे  भारतीय  मूल  के  उन

 नागरिकता  विहीन  व्यक्तियों  को  नागरिकता  अघिकार  देने  जा  रहे  थे  किन्तु  वह  झा इवा सन

 क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  ।  हमारी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  श्री  पार्थसारथी  को  विशेष  दूत  बनाकर

 श्रीलंका  भेजा  ।  श्री  जय वद्ध ने  ने  उन्हें  स्पष्ट  रूप  में  झाइवासन  दिया  कौर  बचन  दिया  कि  जिला

 परिषदों  को  अधिक  स्वायत्तता  दी  कानून  एवं  व्यवस्था  शर  विधायी  अधिकार  भी  उन्हें

 दिये  जायेंगे  किन्तु  वह  अपना  समय  बिता  रहे  हैं  ate  अब  उन्होंने  दूसरा  चेम्बर  की  बात  करना

 शुरू  कर  दिया  है  पहले  वे  कहते  थे  कि  जिला  परिषदों  को  alae  अधिकार  दिये  जायेंगे  ।

 पति  श्री  जय
 ने

 इस  प्रकार  की  बातें  कह  रहे  है  ae  हम  उन  पर  विश्वास  कर  सकते  ।  पट्टी

 वहां  त्रिंकोमाली  एक  प्राकृतिक  बन्दरगाह  है  ।  वहां  पर  800  युद्धपोत  खड़े  किये  जा  सकते

 वहाँ  पर  एक  तेल-बंकर  का  निर्माण  किया  जा  रहा  हमने  भी  इसके  टेंडर  भरे  लेकिन

 यह  कार्य  अमरीका  फर्म  को  सौंपा  गया  है  ।  इस  तरह  वहां  पर  श्रमरीकी  सेनाएं  हैं  |  कब  हमारे

 जहाजों  को  श्रीलका  का  चक्कर  लगाकर  जाना  होगा  |  जब  तक  सेतुसमुद्रम  परियोजना  पुरी  नहीं
 हो  हम  सुरक्षित  नहीं  हैं  ।  इसलिए  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  हैं  !

 मेरे  श्री  माया तेवर  जानना  चाहते  हैं  कि  समस्या  के  बारे  में  मेरे  पास  कया  हल  है  ।
 इसका  एकमात्र  हल  राजनैतिक  है  ।  राजनीतिक  हल  का  अर्थ  हमें  यह  सुनिश्चित  करना
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 पर  चर्चा का

 होगा  कि  wares  वार्ता  के  लिए  राजी  हों  ।  हमें  विश्वास  है  कि  इस  नैतिक  कार्यवाही  से  समस्या

 का  हल  नहीं  हो  सकता  ।

 मैं  अपने  श्री दण्ड पा शि
 को  उत्तर  देना  चाहता  हूं  खुशी  है  कि  उन्होंने  कहा

 है  कि  हम  भारत  में  यह  नहीं  चाहते  कि  कोई  अलग  राज्य  स्थापित  feat  जाये  ।  मैं  उन्हें  बधाई

 देता  हूँ  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  वे  ईलम  की  मांग  का  समर्थन  कर  रहे

 श्री  माया तेवर  :  हमें  यहां  पर  मुलभुत  अधिकार  प्राप्त  हैं  ।  यहां  हमें  सभी  राजनीतिक

 भ्र घि कार  प्राप्त  हैं  ।

 थ्री  कोसल राम  :  उत्तरी  श्रीलंका  में  20  लाख  ईलम  लाग  रहते
 हैं  ।  श्रीलका  के

 अरन्य  क्षेत्रों  में  भारत  समूल  लोगों  शर  भारतीय  नागरिकों  की  संख्या  12  लाख  है  ।  मगर  हम

 एक  अलग  से  ईलम  राज्य  की  स्थापना  के  लिए  act  सेनायें  भेजते  हैं  तो  भारतीय  मूल  के  ate

 भारतीय  नागरिकों  के  उन  12  लाख  लोगों  का  क्या  होगा  ?  मेरा  यह  aaa  श्रीसन, [स

 मैं  कड़े  दादों  में  श्रीलंका  की  सैनिक  कार्यवाही  की  निन्दा  इसी  प्रकार  हम  ईलम  को

 एक  अलग  राज्य  बनाने  के  लिए  ग्लानि  सेवायें  भी  भेज  सकते  ।  यह  मेरी  धारणा  है  !  लेकिन

 मैं  इस  वात  को  छोड़कर  श्री  दण्ड पाणि  की  सभी  बातों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  मायातेबर  :  जाति  dare  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे

 ait
 मैं  पूछ  रहा  हूं  ।  क्या  किसी  ने  यह  भी  सोचा  था  कि  बंगला  देश

 अ
 की  समस्या  इतनी  जल्द  हल  हो  जायेगी ?  किसी  ने  नहीं  ।  इस  बोये  रखिये  ।  इस

 को  हल  करने  के  लिये  भो  हमारी  प्रधान  मंत्री  सक्ष्म  हैं  ।  यह  तमिल  लोगों  की  ही  समस्या  नहीं

 यह  कोई  क्षेत्रीय  समस्या  नहीं  है  ।  हमारी  प्रधान  मन्नी  ने  सही  रूप  से  इसे  राष्ट्रीय  मसला  माना

 मुझे  प्रगति  प्रधान  मंत्री  से  पूरण  विश्वास  है  ।  उन्होंने  कहा  है
 '  मैं  चुप  नहीं  बेठ  सकती  ।  मेरे  लोग

 वहां  बसे  हुए  हैं  ।  जरगर  श्राप  इस  प्रकार  उनकी  निर्मम  हत्याएं  करते  तो  मैं  चन  से  नहीं  सो

 सकती  ।'  इस  प्रकार  उन्होंने  कहा  है  ।  इसलिये  Col  मित्रों  से  अपील  करता  हूं  किਂ

 एक  माननीय  सदस्य
 :  कम  से  कर  उनको  एक  चेतावनी  तो  देनी  ही  चाहिये  ।

 श्री  कोसल रास  :  श्राप  जानते  हैं  कि  इन  चेतावनियों  का  क्या  बंग्लादेश

 के  मामले  में  भी  हमने  चेतावनी  दी  थी  ।

 श्री  H, wMATAATT  :  यहां  तो  एक  संकल्प  तक  पारित  नहीं  किया  जा  रहा  |

 eft  कोसल राम  :  हमें  वहां  पर  भ्रमरी की  मौजूदगी  को  महसुस  करना  होगा  |  प्रधान

 मंत्री  का  प्रयास  एक  सही  प्रयास  है  ।  उनका  दृष्टिकोण  सही  है  ।  यहां  तक  कि  राष्ट्रपति  रीगन  ने

 माया तेवर  था  चटर्जी  को  बल्कि  राष्ट्रपति  जयवद्धने  को  कहा  है  कि  हमारी

 प्रधान  मंत्री  का  दृष्टिकोण  ही  सही  है  |  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  भी  हमारी  प्रधान

 मंत्री  में  विश्वास  रखें  ।
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 ag  बराबर  पत्न  लिखती  रही  हैं  प्रौढ़  हर  मिनट  तार  भेज  रही  हैं  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि

 केसे  जयवद्धने  लोगों  को  धोखा  दे  रहे  हैं  कौर  देरी  करने  की  तरकीबें  झपना  रहे  जब  मैं  आपकों

 बताना  चाहता  हूं  कि  केवल  कुछ  लोग  ही  gar  राज्य  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  ये  सभी  तमिल  लोग

 कुछ  सत्ता  चाहते  हैं  ।  बस  यही  बात है  ।  हमारी  प्रधान  मंत्री  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि

 ईलम  लोगों  को  मिले  कौर  वे  मिलकर  रह  सकें  ।  अ्रलगाववाद  हमारे  लोगों  को  कत्ल  कर  दे

 इसके  लिये  हम  वहां  सेन  नहीं  भेज  सकते  मैं  चाहता  हुं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  इस  बात  को  नोट

 कर  लें  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  में  हजारों  मुसलमान  रहते  बंग्लादेश  में  सभी  भारतीय  मुसलमानों

 का  कत्ल  गया  था  ।  जसा  बंगला  देश  में  किया  गया  था  वही  उपाय  वहां  पर  नहीं  किया

 जा  सकता  ।  2,000  लोगों  को  गिरफ्तार  करके  जेलों  में  बन्द  कर  गया  है  ।  झगर  वहां

 भारतीय  तो  हम  चुप  नहीं  बठ  सकते  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  हम  यहां  बनकर

 उन  भारतीयों  की  सुरक्षा  करें  ।  हमारी  प्रधान  मंत्रो  वहां  के  सभी  भारतीयों  को  सुरक्षा  प्रदान

 करेंगी  |

 सभापति  महोदय  :  सुब्रहमण्यम  स्वामी  |  आपको  पांच  मिनट  बोलना  है  ।

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर  जब  प्रधान  मंत्री  ने  लाल  किले  की

 प्राचीर  से  भाषण  दिया  था  तो  लोगों  ने  saw  था  कि  भारत  सरकार  श्रीलंका  की  समस्या  के

 बारे  में  कोई  निर्णायक  कदम  उठाने  जा  रही  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हैं  कि  उसके  बाद  उन्होंने

 अ्रवसर  खो  दिया  है  ।  अनाज  हम  इस  मामलों  पर  चर्चा  करते  रहने  की  पुरानी  स्थिति  में  लौट

 ara  हैं  ।  are  की  चर्चा  का  विषय  तो  यह  होना  चाहिये  कि  यदि  इस  प्रकार  को  घटनायें  पुन

 होती  हैं  ate  इस  प्रकार  की  हत्याएं  होती  हैं  तो  उस  स्थिति  में  भारत  सरकार  क्या  कदम

 उठायेगी  ?  श्रीलंका  में  जो  कुछ  हो  रहा  ध्रहिस्ता  किये  जा  रहे  जन-संहार  की

 प्रक्रिया  है  ।  कुछ  हृत्याएं  की  जाती  है  और  फिर  कुछ  समय  के  लिये  शांति  हो  जाती  इसके  बाद

 gare  को  सिलसिला  शुरू  हो  जाता  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  हर  दफा  तमिलों  की  स्थिति

 खराब  होती  जा  रही  है  ।  1983  में  जब  सबसे  भयानक  दंगे  हुये  तो  उस  समय  श्री  झ्मृतालिगम

 भारत  जाये  थे  ag  संसद  सदस्य  थे  ?  भारत  सरकार  द्वारा  कुछ  किये  जाने  के  बारे  में  काफी

 चर्चा  थी  ।  फिर  जयवद्ध  ने  हीਂ  भारत  wy  ।  यहां  तक  तो  ठीक  था  ।  उसके  बाद  श्वीहांका  की

 संसद  से  तमिल  संसद  सदस्यों  को  सदस्यता  से  हटा  दिया  गया  ।  लेकिन  इसे  रोकने  के  लिए  श्राप

 ध्रसम्थें  रहे  ।  हर  दफा  जब  भी  दंगे  हुये  तमिलों  को  दा  और  खराब  हुई  है  ।  उसके  बाद  कुछ
 शांति  हुई  थी

 ।  हम  उसको  भूल  जाते  हैं  कि  यह  सभी
 प्र  क्रिया  प्रारंभ  हो  जाती  है

 श्नीलांका  के  दंगों  ने  जाति-संहार  का  रूप  ले  लिया  है  ।  वास्तव  में  मैं  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  को

 देख  रहा  था  ।  रंग-भेद  की  समस्या  पर  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  पारित  संकल्प  संख्या  2068

 है

 |  रंग-भेद  को  जो  व्याख्या  दी  गई  ag  केवल  दक्षिणा  झ्र फ्री का  पर  ही  लागु  नहीं  परन्तु

 तो  कुछ  श्रीलंका  में  हो  रहा  है  वह  उस  पर  मी
 लागू  होती  है  ।  श्रीलंका  सरकार  द्वारा  दो

 ais  सम्मेलनों  में  हुये  नींवों  का  पूरी  aqsaat  से  उल्लंघन  किया  जा  रहा  है  ate  श्रीलंका

 में  जो  कुछ  हो  रहा  भारत  सरकार  उसका  मात्र  सजीव  विवरण  हादसे  रही  है  ।

 इससे  श्नापकी  प्रमाणिकता  का  पता  चलता  है  ate  श्राप  इन्हें  रोक  पाने  में  श्रीसंथ  हैं  ।
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 ———_—

 इससे  gar  चलता  है  कि  आपकी
 कुशलता

 कितनी  प्रभावी  है  ।  art  इन्हे ंरोक  नवदीं

 दामे  यह  कहने  का  क्या  लाभ  है  कि  arch  पास  विश्व  की  चौथे  नम्बर  की  सबसे  बड़ी  सेना

 है  ।  पाप  यह  कयों  कहते  रहते  हैं  ।  ase  मित्रों  को  यह  क्यों  नहीं  बताते  कि  हम  क्या  कार्यवाही

 कर  रहे  हैं  ।  यह  कहने  का  क्या  लाभ  है  कि  हमारे  यहां  लाखों  लोगों  के  पास  हथियार  हैं  झर

 fara  में  हमारी  सेना  चौथे  नम्बर  पर  है

 एक  माननीय  सदस्य  अ्रापके  मित्र  क्या  रहे  हैं
 ?

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  ठोक  नगर  अप  चाहते  हैं  तो  मैं  अपने  महीनों से  आपको

 सहायता  दिला  सकता  हूं  ।  आजकल  श्री हांका  की  सबसे  बुरी  स्थिति  यह  है  कि  वहां  कोई  सिंहली

 नेता  ऐसा  नहीं  है  जो  समूचे  देश  के  लिए  mit  शाकर  बोले  ।  सिंहली  नेता  सिंहा लियों  के  लिए

 सनौर  तीन  नेता  तमिल  लोगों  के  लिए  बोलते  |  निश्चय  ही  तमिल  लोग  अल्पसंख्यक  में  हैं

 परन्तु  पह  बहुत  ही  खतरनाक  स्थिति  है  जहां  पर  राज्य  की  नीति  को  नष्ट  किया  जा  रहा  है

 प्रक्रियाश्नों  को  इस  तथ्य  के  कारण  तहस-नहम  किया  जा  रद्दा है  क्योंकि  राज

 सिंहा लियों  के  नेता  गुटबाज़ी  नेता  बन  गये
 हैं

 कौर  वे  नता  केवल  जाति  संहार  को  बढ़ावा  देना

 चाहते हैं  ।  वास्तव  में  seq  ag  उठता  है  कि  जिया  जाये  ।  श्रीलंका  में  तमिल  लोगों  के

 तीन  at  a  spat  के  तमिल  बगानो ंमें  काम  करने  वाले  तमिल  लोग  ate  सिंहली  तमिल

 लोग  ।  वास्तव  यह  कहना  गलत  है  कि  तमिल  लोग  केवल  वे  व्यक्ति  हैं  जो  area  से  ara  थे ।

 सच  ai  यह  कि  सिंहली  लोग  मी  भारत  से  wa  ।  आपके  क्षत्र  श्र  उड़ीसा  से

 ara  थे  ।  वे  दोनों  हो  भारतीय  है  मैं  सिहली  कौर  तमिल  लोगों  में  कोई  अन्तर  नहीं  समझता

 परन्तु  saa  यह
 है

 कि  बे  दोनों  वापस  में  मिलकर  नहीं  रह  पा  रहे  श्री  झ्नबारासु  यहां  पर

 महीं  हैं  ।  उन्होंने  यह  कंहकर  भेद  खोल  दिया  कि  श्रीलंका  भारत  का  ही  माग  श्रीलंका

 प्रशासन  भारत  का  ही  भाग  था  ।  1935  में  इसे  जनता  को  सहमति  के  बिना  भारत  से  अलग  कर

 दिया  गया  था  ।  पाकिस्तान  को  जनता  की  सहमति  के  साथ  अलग  किया  गया  जबकि  श्रीलंका

 को  भारत  की  जनता  *की  सहमति  के  साथ  अलग  नहीं  किया  गया  था  श्र  यह  भारत  से  केवल

 35  किलो  मोटर  दूर  है  ।  जबकि  भ्रत्दमान  सनौर  निकोबार  द्वीप  भारत  से  लगभग  2000  feat

 मीटर  दूर
 हैं  शौर  वे  area  का  माग  जबकि  यह  भारत  से  केवल  35  दूर  है  ।  चीनी

 लोग  हांगकांग  के  बारे  मे  बात  कर  सकते  हैं  परन्तु  भारतीय  लोग  श्रीलॉँका के  बारे  में  बात  नहीं

 कर  सकते  मैं  इस  तर्क  को  समय  नहीं  पाता हूँ
 ।  मैं  कुछ  सुभाव  नहीं  दे

 रहा  हूँ
 ।  मैं

 तो
 केवल

 ag  कह  रहा  हूं
 कि  श्राप  जब  हस्तक्षेप  की  बात  करते  हस्ती  प  तो  पहले  ही  हो  जाता  है  जब

 श्री  पार्थसारथी  श्रीलंका  में  जाते
 हूँ

 ।  बह  हस्तक्षेप  है  ।  wa  तो  प्रश्न  हस्तक्षेप  को  सीमा  का  है  ।

 श्राप  कितना  हस्तक्षेप  करने  को  तैयार
 ?

 किस  न्गा  तक  aq  हस्ती  प  करने  को  तैयार  हैं  ?  जब

 gram  aft  जयवद्धने  को  टेलीफोन  किया  था  शर
 वहां  की  स्थिति  के  में  पूछा  था  तो  मैंने

 डा  था  कि  भीं  हस्तक्षेप  है  परतु  प्रदान  यह  है  कि  यह  किस  सीमा  तक  तक  हस्ती प

 है
 ी  यही  तो  वास्तविक  प्रश्न  है  ।

 मुसे न्य  डर है
 है  कि

 तमिलनाडु
 में  यह  भावना  बढ़ती  जा  रही  है  कि  सरकार  तमिलों

 े  arta
 ह्

 नन्द  पंजाबी  व्यक्ति की  परवाह  नहीं  करती
 है

 ।  कुछ  तमिल  लोगों  ने  मुक्के  कहा है  कि  जब  ats  re
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 कि

 पंजाब  में  मारे  गए  तो  वहां  सेना  को  मेज  दिया  जबकि  श्रीलंका  में  हजारों  तमिल  लोगों  को

 मारा  जा  रहा  यह  सरकार  माजरा  देने  के  सिवाय  कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।  तमिलनाडु  में  यह

 समान्य  राय  है  कौर  आपको  यह  स्वीकार  करना  होगा  ।  शर्त  मैं  कहता  कि  यदि  इसे  स्पष्ट  दादों

 में  कहा  जायेਂ

 grata  भगवान  देव  :  श्राप  क्या  चाहते  हैं  कि
 सेनिक  कार्यवाही  की  जाय  ?

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  यह  आपके  बस  का  नहीं
 है

 ।

 ala  भगवान  देव  :  अप  चाहते  क्या  हैं  ?.
 )

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 अन्त  में  मैं  इस  सरकार  से,पूछता  g  कि  उसका  विचार  क्या

 दो  सन्तर्राष्ट्री  य  सम्मेलन  में  हुई  चर्चा  से  arent  कार्यवाही  को  समर्थन  मिलेगा  ।  इंस  प्रकार

 की  हत्याएं  नहीं  कर  सकतीं  ।  मैं  कहता  हु  कि  इस  प्रकार  की  हत्या  से
 तमिलनाडु

 के  लोगों  पर  वास्तव  में  बुरा  अग्रसर  पड़  रहा  मैं  नहीं  जानता  कि  ईलम  एक  व्यावहारिक

 समाघान  है  ।  वास्तव  में  जब  ईलम  बनाया  तो  यह  अ्र।थिक  रूप  से  व्यवहायं  नहीं  होगा  |

 विदेशी  ताकतों  इसे  समर्थन  देना  होगा  ।  यदि  अप  ईमानदारी  से  प्रयास  कर  रहे  हैं  रोक  यदि

 श्रीलंका  को  कायम  रखना  है  तो  gy  डर  है  कि  जयवद्धने  को  राजनीतिक  समाधान  करने  के  लिए

 तत्काल  कार्यवाही  करनी  होगी  |  fara  के  हाल  ही  के  इतिहास  में  हस्तक्षेप  के  बहुत  से

 उदाहरण  हैं  ।  सोवियत  संघ  ने
 श्रफगा  पिस्तान

 में  जो  सेना  भेजी  उसके  लिए  भारत  सरकार  ने

 उसका  anda  किया  है  उन्होंने  कहां  अफगानिस्तान  ने  उन्हें  नियंत्रण  दिया  ati  मत  श्रीलंका

 में  आपको  निमंत्रण  दिया  जा  सकता  है  i  यदि  श्राप  इच्छुक  हैं  तो  मैं  निमंत्रण  का  प्रबन्ध  कर

 सकता  हु  ।  भ्रपने  हितों  की  रक्षा  करने  हेतु  अमरीका  ने  भी  ग्र  नेता  में  अपनी  सेना  मेजी  है  ।

 यदि  तमिल  लोगों  की  श्रीलंका  में  gear  की  जाती  है  तो  वहां  पर  तमिल  लोगों  की  रक्षा  करने  के

 लिए  झ्रापकों  भी  सेना  भेजने  का  प्रत्येक  अधिकार  है  ताकि  वहां  की  सरकार  होश  में  झा  जाये

 श्योर  जाति-संहार  को  प्रोत्साहन  न  दे  ।  यही  समाधान  है  ।

 6.00

 श्री  जगपाल  fag  ;  सभापति  श्री  लका  को  समस्या  पर  हम  लोग  यहां

 विचार  कर  रहे  हैं  ।  पंडित  जी  के  समय  से  लेकर  राज  तक  यह  भारत  की  परम्परा  रही है  कि

 दुनिया  के  किसी  भी  कोने  में  यदि  मानवता  को  कुचला  गया  लोगों  के  शिकार  को  छीना

 गया  है  तो  इस  सदन  में  हमेशा  चर्चा  हुई  है  ।  हम  लोग  जनतंत्रीय  प्रणाली  के  मानने  वाले  लोग

 जो  कुछ  श्रील
 का

 में  हो  रहा  मैं  उसकी  घोर  निन्दा  करता  लेकिन  अगर  इस  सदन  में  कुछ
 लोग  ही  यह  चाहें  कि  श्रील

 का
 ste  मिलियन्स  को  प्रोवोग  करके  हम  अपने  देश  पर  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  खतरा  मोल  लें  तो  मैं  इसका  समर्थक  नहीं  हूं  ।

 राज  श्रील
 का  को  समस्या  हमारे  देश  की  श्रीमती  कौर  सार्वभौमिकता  की

 समस्या  से  जुड़ी  हुई  उसको  हम  अलग  कर  के  नहीं  सोच  सकते  ।  जो  इंस  सदन  में  यह  सुभाव
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 देना  चाहते  हैं  कि  श्रील का  की  समस्या  को  अपने  सिर  पर  मढ़  लें  तो  मैं  सनौर  मेरी  पार्टी  इस  राय

 के  नहीं  उस  समस्या  को  भारत  सरकार  जिस  ढंग  से  ले  रही  मैं  उसकी  कोई  प्रशंसा  तो

 नहीं  करता  लेकिन  जिस  रास्ते  पर  वह  चल  रही  उससे  अगर  हटने  की  कोशिश  की  तो

 fara  की  बड़ी  शक्तियां  एक  तरफ  जहां  हिन्दुस्तान  को  घेरने  की  कोशिका  कर  रही  इन्ड्यिन

 शभ्रोशस  को  हम  जोन  ATH  पीस  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  भारत  की  प्रधान  मंत्री  इस  बोत

 को  लेकर  चल  रही  हैं  तो  हमारी  तरफ  से  कोई  ऐसा  कदम  न  उठे  बड़ी  ताकतों  को  बहाना

 मिल  जाये  कि  श्री  लंका  की  प्राब्लम  को  लेकर  हिन्दुस्तान  ने  श्री  लंका  के  अ्रन्दरूनी  मामलों  में

 दखलन्दाजी  की  है  ।

 ala का  की  समस्या  एक  मानवतावादी  समस्या  है  ।  वहां  हमारे  हिन्दुस्तान  के  लोग  भी

 मैं  प्रधान  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  1974  में  aaa  श्री मा झरो  भंडारनायके  के  साथ

 समभौता  feat  उसमें  तय  हुमा  था  कि  श्राप  5  लाख  60  हजार  लोगों  हिन्दुस्तान
 के

 माओवादियों  को  वापिस  बुलायेंगी  |  श्रीलंका  ने  वक्त  तेयार  था  रोक  न  राज  तेयार  है  कि

 उनको  अपनी  नागरिकता  झपने  खुद  स्वीकार  किया  था  कि  उन  5  लाख  60  हजार  भारतीय

 मूलवा  सौंप  को  वापिस  बुलाने  का  काम  नहीं  तो  क्या  यह  ब्रीच  ग्राफ  कॉम्प्रोमाइज

 नहीं  है  ?  जो  हमारी  ट्री टो  उनके  साथ  हुई  थी  ?

 आपसे  पहले  1964  में  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  श्रीमती  भंडारनायके  के  साथ

 समझौता  लेकिन  उसके  इम्पलीमेंटेशन  की  भी  कोई  कोशिश  भारत  सरकार  हारा

 नहीं  हुई  ।  अगर  हुई  होगी  तो  हमारी  प्रधान  मंत्री  यहां  gar  मिलेट्री  एक्शन  का  स्वामी

 ने  जिक्र  किया  अ्रफगानिस्तान  का  ।  अफगानिस्तान  की  समस्या  को  श्राप  श्रीलंका  के  साथ  सब्

 छोड़िये  ।  मैं  वहां  पर  फौजों  की  हिमायत  नहीं  करता  वह  वापिस  होनी  चाहियें  ।  वह  हमारे

 देश  के  लिए  भी  खतरा  है  लेकिन  श्राप  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  अगर  5  घंटे  रशियन  फौजें

 वहां  पहुंचने  में  लेट  हो  जातीं  तो  वहां  अमेरिकन  फौजें  रशियन  फौजों  की  जगह  होतीं  ars  जो

 ज्वायन्ट  कौशिक  चाइना  कौर  अमेरिका  का  पब्लिश  ग्राहको  मालूम  है  चाहे  रूलिंग  पार्टी

 हो  चाहे  हम  लोग  arse  भ्र मे रिका  ate  चाइना  में  ट्रीटी  हुई  उनमें  सम  होता  gar  है  ।

 हमारे  लोगों  की  यह  कोशिश  नहीं  होनी  चाहिये  कि  चीन  श्र  भ्र मे रिका  दो  बड़ी  शक्तियां

 ध्रफगा  पिस्तान
 में  पाकर  बेठ  जायें  ।  दोनों  को  अलग-अलग  रहना  चाहिये  ।  मैं  अफगानिस्तान  की

 फौजों  की  वकालत  नहीं  करता  हूँ  ।

 मैं  इसीलिये  कहता  हूँ  कि  श्रीलंका  को  समस्या  पर  यह  सदन  बड़ी  गहराई  से  विचार  करे  ।

 वहां  पर  सेना  भेजने  के  क्या  रिपकंशन्ज  हमारे  देश  पर  उसका  कया  असर  होगा  ?  मैं  उसकी

 मत् सं ना  करता  हूं  जो  श्री  रामचन्द्रन  ने  9  अगस्त  को  वहां  के  सदन  में  बयान  दिया  कि  नगर  वहां

 यह  चीज  चलेगी  तो  एक-एक  मिलियन  हथियार  उठाकर  यहां  से  मान  शुरू  कर  देगा  |  इस  तरह

 प्रोवोकेशन  ने  इस  सदन  में  हो  न  सदन  के  बाहर  हो  ।  हिन्दुस्तान  की  परम्परा  रही  है  हरेक  मुल्क
 को  एकता  अखंडता  को  हमेशा  हमने  चिन्ता  की  है  ।
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 aia  हमारी  प्रधान  मन्त्री  faye  राष्ट्र  सम्मेलन
 की  श्रेय  मैं  उनसे  कहना  चाहूंगा

 कि  श्राप  अपने  इस  जो  विद  के  देशों  ने  श्रमिकों  दिया  मजबूती  से  उस  स्थान  से

 अरपना  असर  इस्तेमाल  करके  श्री  जयवद्धने  पर  पोलिटिकल  परदार  डालें  और  उनको  मजबुर  करें  ।

 मैं  तमिल  भाइयों  की  इस  राय  से  सहमत  g  कि  श्रीलंका  के  तमिल  लोगों  का  झ्रान्दोलन  खालिस्तान

 की  तरह  का  एक  संपेरेटिस्ट  भ्रान्दोलन  नहीं  वे  चाहते  हैं  कि  जयवर्धन  की  सरकार  उन्हें

 सिल्लियों  को  तरह  बराबरी  के  अधिकार  दे  कौर  उनके  साथ  समानता  का  व्यवहार  हो  ।  अगर

 वे  एक  अ्रलग  स्टेट  की  मांग  करते  तो  वह  उसी  तरह  जिस  तरह  हमारे  देग  में  समय-समय  पर

 अलग-प्लग  स्टेट्स  बनाने  की  मांग  की  जाती  रही  है  कौर  पंजाब  तथा  दूसरी  स्टेट्स  को  मान्यता

 मिलती  रही  है  ।  मैं  मांग  करता  हूँ  कि  विश्व  को  जो  साम्राज्यवादी  ताकतें  हमारे  देश  के  खिलाफ

 सक्रिय  हैं  सनौर  श्रीलंका  में  goad  फौजें  भेजने  की  कोशिश  कर  रही  यह  सदन  उनकी  भर्त्सना

 मैं  शक्तियों  को  भर्त्सना  करता  अमरीका  हो  या  वे  अपने  श्लोकों

 श्रीलंका  की  समस्या  में  इनवाल्व  न  क्योंकि  इसके  भयानक  नतीजे  निकल  सकते  हैं  ।

 मैं  जयवर्धन से  कहना  चाहता हूँ  कि  जहां  हम  अपनी  एकता  शरीर

 अखंडता  की  रक्षा  के  लिये  कटिबद्ध  वहां  हमने  भौगोलिक  सीमाओं  से  ऊपर  उठकर  हमेशा

 मानवाधिकारों  को  रक्षा  का  समान  किया  है  ।

 हमारे  देश  की  किसी  पार्टी  के  लीडर  का  भले  ही  यह  विचार  मैं
 समानता  हूँ  कि

 श्रीलंका  को  तोड़ना  पाकिस्तान  का  तोड़ने  से  भी  ज्यादा  खतरनाक  होगा  ।  उस  बरकत  ह्म  सब  एक

 थे  ।  हमें  यह  बात  समय  लेनी  चाहिए  कि  जितना  छोटा  कोई  देश  होता  साम्राज्यवादी  ताकतों

 को  उसके  मामलों  में  करने  का  उतना  हो  अधिक  मौका  सिलता  है  ।

 जो  लोग  श्रीलंका  में  फौज  भेजने  के  पक्ष  में  मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  वहाँ  पर  दो  देश

 बन  जाने  से  fara  की  बड़ी  ताकतें  वहां  पर  दखल  वहां  पर  बार-बार  कू  होंगे  ।  यह  हमारे

 नेशनल  eee  में  है  कि
 श्रीलंका  नही  टूटना  चाहिए  ।  वहां  पर  सेना  भेज  कर॑  समस्या  को  हल

 करने  कौ  हमारी  कोशिश  सहीं  होनी  चाहिए  ।  मैं  प्रधान  यंत्री  जी  से  कह गा  कि  विश्व  के  देशों में
 उनको  एक  बडा  महत्वपूर्ण  स्थान  मिला  वह  डिप्लोमैटिक  प्रेशर  इस्तेमाल  करके  श्रीलंका  की

 समस्या  को  पी लो टिकल  agar  निकालने  को  कोशिश  करें  ।

 भी  राजन  :  सभापति  हम  विभिन्न  अवसरों  पर  श्री  लंका  के

 इस  मसले  पर  चर्चा  करते  भाये  परन्तु  wa  हम  एक  विशेष  संदर्भ  में  शौर  श्री  लका  के  भीतर
 शौर  बाहर  हाल  में  घटी  घट नामों  के  संदर्भ  श्री  लंका  के  इस  मसले  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 हम  श्री  लंका  की  इस  समस्या  के  राजनीतिक  समाघान  के  लिये  कोशिश  कर  रहे  थे  भभोर

 सही  कोशिश  कर  रहे  थे  ।  अपने  दल  की  दौर  से  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  सेनिक

 हस्तक्षेप  कोई  समाधान  नहीं  सेनिक  हस्तक्षेप  से  परिणाम  उलटे  ही  सेना  के
 जरिये  समाघान  निकालना  तो  केवल  राष्ट्रपति  जय बद्ध ने  तथा  अरन्य  प्रतिक्रियावादियों  की  योजना
 को  सफल  बनाना  ही  है  जी  स्थिति  का  लाभ  उठाना  चाहते  हैं  ।  वहू  समस्या  का  समाधान
 नहीं  है  ।  यह  हमारे  सुनने  में  पाया  है  कि  श्री  जयवर्धने  राजनीतिक  हल  निकालने  के
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 लिए  उत्सुक  नहीं  हैं  ।  श्रीमती  मण्डारनायके  के  हाल  ही  में  दिये  गये  चैतन्य  तथा  तमिल  संघ

 मुक्ति  मोच  के  नेतायों  के  वक्तव्य  से  तो  यही  पता  चलता  है  ।  वे  कहते  हैं  कि  श्री  जयवघंनें

 समस्या  का  राजनीतिक  हल  ger  के  लिये  बिलकुल  भी  उत्सुक  नहीं  हैं  ।  इसका  कारण  क्या  है
 ?

 वहू  कौन  सी  नई  घटना  है  जो  श्री  लंका  में  घटी है  ।  श्री  लंका  में  नव-उपनिवेशीय  श्रमिक

 गतिविधियां  हुई  और  यह  एक  मूल  कारण  जिसका  इन  हाल  के  वर्षों  में  हुई  घटनाओं  के

 मूल  में  यही  बात  है  ।  राष्ट्रपति  जयवर्धने  इस  जातीय  समस्या  का  राजनीतिक  समाधान  कर  के

 लिये  बिलकुल  भी  इच्छुक  नहीं  हैं  क्योकि  वे  अमरी  चीन  कौर  इजराईल  से  कौर  अधिक

 हथियार  तथा  ग्रन्थ  प्रकार  कीं  सैनिक  सहायता  प्राप्त  करने  की  sia  af  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 श्रातकवाद
 BHA  हेतु  सादा  करने  के  लिये  बाशिगटन  ale  लन्दन  में  हाल  ही  की  उनकी  याच्ाझों

 के  कारण  यह  वेतनमान  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।  यह  अमरी का  के  साथ  सांठ-गांठ  है  अरार  इसराईल

 ने ने  भी  कोलम्बो  में  झपना  कार्यालय  खल  लिया  हैं  ।  मोस् साद  की  सेवाए  प्राप्त  कौ  गई  हैं  भ्रांत

 जापान  से  जलसेना  के  लिये  नौकाएं  खरीदी  गई  हैं  कौर  कुछ  झ्र  परिणत  काय  के  बारे  में  बिचार

 किया  जा  रहा  जिसके  कारण  भारी  चिंता  हों  रही  है  ।  मुझे  यह  बताने  को  आवश्यकता  नहों

 कि  मोस् साद  क्या  मोसाद  एक  इजरायली  संगठन  है  जिसका  बहुत  देशों  में  अपना  आधार  है

 हां  इसने  सुस्थापित  सरकारों  को  गिराने  में  बहुत  घृणास्पद  भूमिका  निभाई  है  ।  यह  सभी  प्रकार

 के  तरन्त  तटीय  आंतकवादी  तरीकों  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  प्रयोग  कर  रही  है  कि  लोगों

 के  पाकात्य  तथा  संघ  अ्रधिकारों  को  जा  सके  ।

 इस  स्थिति  में  यह  तरह  से  केवल  श्री  लंका  का  ही  मामला  नहीं  है  ।  यदि  श्रीलंका

 को  नुकसान  होता  यदि  दिएगो  की  स्थापना  के  लिये  अमरीका  द्वारा  ट्कोमाली  का

 श्वपयोग  किया  जाता  यदि  इस  घटना  से  पूरे  हिन्द  महासागर  को  खतरा  होता  है  तो  इसले

 केवल  श्रीलंका  की  सुरक्षा  को  हो  खतरा  नहीं  हैं  ।  श्रीलंका  में  हो  रही  नई  घटनाओं  के  कारण

 भारत  के  अस्तित्व  शौर  स्थिरता  को  भी  खतरा  है  ।

 यहीं  कारण  जिससे  हमें  चिंतित  होकर  कहना  पड़ता  है  कि  जय वद्ध  ने  sa  समस्या  के

 राजनी  तक  समाघान  करने  के  बारे  में  बिलकुल  गंभीर  नहीं  है  ।  जातीय  संहार  किया

 जा  रहा है  इस  समस्या  को  उठाना  पड़ेगा  |  fate  रूप  से  भारत  को  विशेष  भूमिका  निभानी

 पड़ेगी  ।  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  का  अध्यक्ष  होते  के  नाते  ग्रोवर  इस  आन्दोलन  को  एक  मजबूत

 स्तम्भ  के  रूप  में  भारत  को  उस  देश  में  तमिलों  के  प्रति  किये  जा  रहे  अत्याचार  प्रौढ़  अन्याय  के

 विरुद्ध  जनमत  तयार  करना  है  ।  वहां  के  तमिल  लोगों  को  अपनी  संस्कृति  के  संरक्षण  भ्रोर

 एसोसियेशन  बनाने  की  आजादी  के  लिये  हर  अधिकार  प्राप्त है  ।  यह  प्रतिकार  उन्हें  मिलने

 चाहिये  ।

 उन्होंने  स्वाधीनता  के  तारे  को  स्वीकृति  दी
 है

 ale  इसके  लिये  वे  सहमत  हुए  हैं  ।  तमिल

 लोगों  के  भ्रंघिकारों  कौ  स्पष्ट  करते  हुए  उन्हें  स्वीकार  करना  इस  सन्दर्भ  में  मैं  बल  देना

 चाहता  हूं  कि  देश  के  विभिन्न  मंचों  के  जरिए  सरकार  कों  थोड़ा  आगे  भराना  चाहिए  शौर  जनमत

 तयार  करने  में  पहल  करनी  चाहिए  ate  उस  देश  में  हो  रही  नई  घटनायें  के  सजदा  में  सरकार

 को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  ag  उल्लेख  करे  कि  अमरीकी  asst  तथा  इसी  प्रकार  कौ
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 इजरायली  गतिविधियों  को  अनुमति  देकर  जय वद्ध ने  अपने  देश  को  किस  स्थिति  की  कौर  ले  जा

 रहे  हैं

 इस  तरीके  से  हमें  इस  समस्या  का  एक  राजनीतिक  समाधान  ढूढना  है  ।  विशेष  रूप  से

 भारत  को  भूमिका  निभानी  है  ।  भारत  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  कि  ag  श्रीलंका  के  साथ

 अच्छे  तथा  मंत्री पूर्ण  सम्बन्ध  हम  किसी  देश  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं

 करना  चाहते  हैं  ।
 लेकिन  इन  सभी  बातों  के  बावजूद  भारत  को  एक  महत्वपूर्ण  भुमिका  निभानी है

 झोर  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  जयवद्धने  की  ये  घूंगास्पद  गतिविधियां  तमिलों  के  विरुद्ध

 किया  गया  खुला  जातीय  सहार  जाये  अर  देश  को  साम्राज्यवाद  के  ऐसे  पीठों  से  बचाया

 जाये  {  घन्यवाद  ॥

 श्री  होश  कुमार  माननीय  सभापति  खोल का  की  विंमान  समस्या

 पर  विचार  करते  समय  हमें  यह  भी  सोचना  होगा  कि  भारत  में  बहुत  से  तमिल  लोग  हेंड्रिक

 जिनकी  भावनाओं  को  बड़े  ठेस  पहुंची  है  अ्रपने  भाइयों  के  मारे  जाने  से  कौर  उनके  जरिये  सारे

 देश  को  ठेस  पहुची  है  इस  मामले  में  ।  क्योंकि  किसी  भी  स्थान  पर  इस  तरीके  से  सामूहिक  हत्या यें

 जिनके  पास  हथियार  न  हों  उन  के  ऊपर  मिलिटरी  के  तीनों  विग  या  उनमें  से  एक  विंग  भी

 हमला  करे  तो  जो  हमारे  अ्रधिकार  ग्रोवर  जो  मानवता  के  नाम  पर  हमें  दिये  गये  हैं  जिनको

 यू०एन
 को  ने  माना  है  तौर  हम  मानवतावादी  हमेशा  से  मानते  ary  उन  अधिकारों  का  मी

 श्रील का  हनन  किया  गया  हैं  ।

 श्रीलंका  में  बहुत  समय  से  तमिल  लोगों  के  साथ  जो  कि  aaa  qa  के  हैं  उनके  साथ

 व्यवहार  किया  जाता  रहा  है  ।  छठे  संविधान  बिल  के  जरिये  उन्हें  निर्वाचन  के  अघिकार  से  उचित

 किया  गया  समस्या  चाय  के  बागों  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  भी  है  ax  क्या  यह

 अच्छा  लगता  है  कि  30  लाख  व्यक्ति  घर  से  बाहर  कर  दिये  उनके  रहने  का  कोई  ठिकाना

 न  उनके  बच्चों  को  भुन  दिया  मां  बहनों  के  साथ  रेप  जाय  तो  क्या  हम  चुपचाप

 इन  ध्रन्यायों  को  देख  सकते  हैं  प्रौढ़  सह  सकते  वे  मांग  कर  रहे  होंगे  अपने  Blase  के

 हमने  भी  मांग  की  थी  हिन्दुस्तान  को  आजाद  करने  के  लिये  बहुत  सी  जगहों  पर  यह  मांगे

 उठती  रहती  है  अहिंसात्मक  रूप  ate  कहीं  पर  कुछ  हिंसा  भी  हो  जाती  है  ।  लेकिन  मैं  समझता

 हूं  तमिल  लोग  इन  अत्याचारों को  बहुत  समय  कम  से  कम  तीन  दशकों  से  सहते  चले  झा  रहे

 हैं  शरीर  भारत  ने  सिवाय  कागज-पत्र  लिखने  कागज  पर  अपनी  संवेदना  प्रकट  करने  के  शौर

 कोई  भी  सहायता  उनकी  नहीं  की  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  शौर  कहा  गया  है  कौर  मैं  भी  इस

 व्यू  का  हूं  कि  वहां  पर  सेना
 नहीं  भेजनी  चाहिए  ।  सेना  के  द्वारा  यह  सवाल  हल  नहीं  होगा  ।  सेना

 भेजने  पर  लोग  हमारे  ऊपर  आरोप  लगा  सकते  हैं  ।  जो  बात  हम  दूसरों  के  लिए  He  रहे  हैं  वह

 हमारे  ऊपर  भी  ग्रा  सकती  है  ।  इसलिये  मैं  यह  नहीं  कहता  लेकिन  एक  बात  जरूर  जानता  हूँ  कि

 जब  हमारी  देश  की  प्रधान  मन्नी  नानएलाइंड  yates  की  मी  चेयरमैन  है  at  क्या  उसके  जरिए
 इस  मामले  को  हल  नहीं  किया  सकता  ?  क्या  उन  लोगों  की  कोई  कमेटी  नहों  बनाई  जा
 सकती  जिसके  जरिए  इस  मामले  को  हल  जा  सके  ?  आखिर  हिन्दुस्तान  के  लोगों  की
 भावनाओं  का  मी  खयाल  करना  उनका  फल  बनता  है षड्  |  |
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 दूसरी  बात  यह  है  कि  क्या  हम  इतने  कमजोर  हो  गये  हैं  कि  हम  किसी  बात  को  कायदे

 नियमों  के  झ्र मु सार  मानवता  के  नाते  करना  चाहते  हों  परन्तु  एक  छोटा  सा  देश  भी  उसको

 मानने  के  लिये  dare  न  हो  ?  हमारी  फोरन  पालिसी  का  यह  दिवालियापन  ही  कहा  जा  सकता

 है  कि  पाकिस्तान  हमसे  नाराज  श्रील  का  हमसे  नाराज  रहे  शौर  हमारी  बात  न  भाने***

 सही  बात  करो  weal  नहीं  लगेगी  ।  तो  मैं  कह  रहा  कि  पाकिस्तान  से  हमारे

 are  भ्रच्छे  नहों  हो  बंगलादेश  से  हमारे  Ly arq  नैपाल भी  हमारे  साथ  अच्छा  व्यवहार

 नहीं  करता  ate  उधर  श्रील  का  भी  हमारी  बात  मानने  के  लिये  तेयार  नवदीं  तो  फिर  हम  कसे

 बड़े  भाई  कसे  Barware  नानएलाइन्ड  नेशन्स  के  कि  कोई  भी  हमारी  बात  मानता  ही

 6,18  मस्त

 महोदय  पीठ सोन  हुए
 '

 नहीं  ?  इसका  मतलब  यह  है  कि  हम  शक्तिशाली  नहीं  हैं  श्रपनी  बात  मनवाने के
 लिये  ।  हमारी

 चिट्टी  हमारे  टेलीग्राम  हमारी  भावनाओं  का  मौर  पालंमेन्ट  की  भाव नाश ों  का  कोई  भी

 असर  पड़ोसी  देशों  पर  पड़  सकता  हैं--इसमें  शर्क  क्यों कि  हमने  झपने  को  उस  प्रकार  से

 शक्तिशाली  नहीं  बनाया  द्र  है  ।

 इसलिये  मैं  अ्रनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बहुत  तेज  कौर  व्यापक  पग  उठाए

 जाने  चाहिये  जिससे  इस  समस्या  का  हल  निकल  सके  ।  बहुत  दिनों  तक  मुकदशंक  बनकर  इस

 समस्या  को  हमें  देखते  नहीं  रहना  चाहिए  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  अपनी  समाप्त

 करता  हूँ  ।

 थी  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा(कडरमा )  :  श्रेय  श्रील का  में  कई  वर्षों  से  नरसंहार

 का  भीषण  चक्र  चल  नरसंहार  होता  फिर  बीच-बचाव  ौर  शांति  होती  है  उस  के

 बाद  नरसंहार  होता  यह  जो  दुष्चक्र  चल  रहा  इसका  अन्त  कसे  मैं  समझता  हूं

 सिवाय  राजनीतिक  समाघान  किशोर  कोई  दूसरा  सल्यूशन  इसका  नहीं  हो  सकता  है  ।  कई  मित्रों

 ने  अ्रपने  विचार  प्रकट  करते  हुए  कहा  कि  सेनिक  कार्यवाही  होनी  कई  मित्रों  ने  wea  घातें

 कही  लेकिन  मैं  स्वयं  ale  हमारा  दल  मी  ऐसा  समझता  है  कि  राज  की  परिस्थितियों

 mia  की  म्रत्तरष्ट्रीय  सिच्युएशन  में  इस  तरह  की  कोई  का्यंवाहीं  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  लेकिन

 वहां  पर  जो  नरसंहार  चल  रहा है  उसकी  मैं  घोर  भत्संना  करता  हूं  भ्र ौर  सरकार  को
 भी  इसकी

 मानना  करनी  चाहिए  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  अराज  नम  और  चोगम  को  चेयरपर्सन  है  इसलिये

 उनसे  बड़ी  उम्मीद  है  ।  जब  विश्व  की  अन्य  परिस्थितियों  पर  विचार  किया  गया  तब  क्या  कारण

 है  किश्नी लका  में  जो  यह  भ्र नव रत  समस्या  चल  रही  है  उसके  लिए  wea  देवों  से  साथ  मिलकर

 इस  राजनीतिक  समस्या  का  कोई  हल  नहीं  निकाल  सकते  हैं  ?  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  शहरों

 श्रीमती  भण्डरनायके  के  साथ  जो  समझौता  gar  उसमें  wat  तक  क्या  कार्यवाही  हुई  है  ?

 यदि  wa  कमी  तो  उस  कमी  को  झगर  कारगर  ढंग  से  नहीं  लिया  जाएगा  तो  यह  समस्या
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 चलतीं  रहेगी  ।  जहां  तक  लाखों  afafaara  कौर  भ्रमण  भारतीयों  के  साथ  जो  मानवीय  अधिकारों

 पर  प्रहार  हो  रहा  उसकी  प्रो  हमको  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 ara  fast  बहुत  छोटा  हो  गया है
 ।  एक  छोर  से  दूसरें  छोर  श्रांदमी  आसानी  से  पहुंच

 सकता  है  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  हम  faza  के  देशों  के  साथ  मिलकर  राजनीतिक  कौर  कुटनी तिक  ढंग

 से  समाधान  कर  सकते  लेकिन  जितना  इस  पर  हमें  ध्यान  देना  मैं  सम  कता  हुं  कि  वहू

 प्रमी  नहीं  दिया  गया है
 |  इसी  कारण  से  यह  बराबर  नर-संहार  का  चक्कर  चलता  रहेगा  रोक

 हम  यहां  संसद  में  चर्चा  करते  रहेंगे  सौर  झांसी  लेकिन  कोई  समाघान  नहीं

 ag  भी  बहुत  खेद  का  विषय  है  कि  हमारे  देश  के  जो  राजनी  तिक  are  राजनैतिक  सम्बन्ध  उन

 सम्बन्धों  में  इतने  दिनों  से  जा
 कार्य  कलाप  हुए  उससे  कोई  नतीजा  सामने  नहीं  श्र  पाया  है  ।

 चू  कि  हमारे  जितने  भी  पड़ौसी  देश  शाहे  बंगलादेश  हो  चाहे  पाकिस्तान  हो  धौर  चाहे  श्रीलंका

 हो  a  चीन  इन  सभी  देशों  के  साथ  किसी  नਂ  किसी  तरह  से  प्रभी  तक  हमारे  सम्बन्ध  सामान्य

 नहीं  हो  पाए  हैं  ।  स्व  पंडित  जी  का  सिद्धान्त  पंचशील  था  गुटनिरपेक्ष ता  अथवा  सहअस्तित्व  का

 हमारे  देश  के  लिए  अच्छा  था  |  महात्मा  गांधी
 ने  रंगभेद  भ्र ौर  जातिभेद  के  प्राकार  पर  जो  समस्या

 उत्पन्न  हुई  उसके  लिए  वह  श्रमिक  तक  गए  att  राज  जब  मिलियन्स  की  समस्या  श्रीलंका

 में  उत्पन्न  हो  रही  तो  उनकी  सदस्यों  के  समाघान  के  लिए  श्रन्तरराष्ट्रीय  सयुक्त  राष्ट्र

 खतम  और  के  सदस्यों  से  बातचीत  करके  राजनीतिक  हल  हू  बना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  !  मेरे  श्री  मिर्धा  वाद-विवाद

 का  उत्तर  देंगे  ।  यदि  मैं  अरब  बोल  रही  हूँ  तो  यह  श्रीलंका  में  बिगड़ती हुई  स्थिति  के  प्रति  अपनी

 गम्भीर  चिंता  व्यक्त  करना  है  ।

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  सनौर  उन्होंने  इस  मामले  में  पिछली  चर्चा  के  बाद  हुई  विभिन्न

 घटनाओं  का  उल्लेख  किया  इनकी  पहले  मी.कई  बार  चर्चा  को  जा  चुको  है  ।  उन्होंने  ary

 लंका  को  नौसेना  द्वारा  की  गई  मारी  गोलाबारी  का  तथा  मन्नार  कौर  वेत्वेट्री  पूरा  ई  जेसे  धर्न्य

 स्थानो ंमें  जो  कुछ  हुमा  उसका  अर  वहां  पर  बहुत  से  निरपराध  व्यक्तियों  के  मारे  जाने  का

 wera  किया  है  ।  वास्तव  में  नवीनतम  समाचार  यह  है  कि  भारतीय  मूल  के  बढत  से  लोग  मारे

 गये  हैं  |

 शुरू  में  मैंने  केवल  कुछ  सामान्य  बातें  कहने  की  बात  सोची  लेकिन  महा  पर  कुछ

 मुद्दे  उठाये  गये  हैं  जिन  पर  मैं  कुछ  बोलना  चाहती  हूं  ।

 मैं  दण्डवत  को  बचाई  देना  चाहती  हूं  जिन्होंने  विद्वतापूर्ण  शौर  शिक्षाप्रद  भाषण
 दिया  जेसी  कि  उनसे  ara  को  माता  है  ।  उन्होंने  इस  कठिनाई  के  मु  कारण  के  बारे  में  बताया

 है
 जो  लम्बे  ste  से  चल  रहा  यहाँ  पर  विभिन्न  प्रकार  के  व्यक्त  किये  गये  हैं  ।  हांलाकि

 हमारे  मित्र  जो  wal  बोले  मेरे  विचार  से  जगपाल  सिंह  जी  (
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 एक  माननीय  सदस्य  :  जी  लोकदल  |

 श्रीमती  गांधी  :  चाहे  कोई  भी  दल  इससे  कोई  फके  नहीं  eat  है  लेकिन

 उन्होंने  तक  संगत  भाषण  दिया  झोर  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  अपनाया  ।  तथापि  उन्होंने  मह  कहा  कि

 सरकार कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।  यह  सच  नहीं  है  ।  कुछ  लोगों  ने  कहा  है--मुश्ते  खेद  है  कि  मैं

 उस  समय  उपस्थित  नहीं  थी  जब  श्री  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  अपना  श्रमिकों  भाषण  मैं

 केवल  इसका  अंतिम  हिस्सा  सुना  है--उन्होंने  हस्तक्षेप  अर  यह  किस  हद  तक  ह्  है  के  बारे  में

 कहां  है  यह  प्रश्न  है  ।  ऐसा  नही ंहै  ।  यदि  हमने  कोई  व्यक्ति  श्रील  का  में  भेजा  है  तो  यह

 राष्ट्रपति  wt  श्रील  का  सरकार  की  सहमति  से  eat  है  हमने  यह  घोषणा  नहीं  की  थी  कि  हम

 किसी  व्यक्ति  को  भेजेंगी  चाहे  वे  चाहते  हैं  waar  नहीं  ।  यदि  टेलीफोन  किया  है  प्रिया  उन्हें

 पत्र  लिखा  है  तो  यह  न्य  रा।सनाध्यक्षों  तथा  राज्य  अध्यक्षों  के  साथ  सम्यक  बनाये  रखने  का  एक

 सामान्य  है  तौर  मैंने  ऐसा  फिया  भी  है  ज़ब  यह  मामला  सीधे  भारत  के  साथ  सम्बन्धित

 हीं  होता
 है  ।  अवसर  के  agar  मैं  बहुत  से  देशों  के  नेतायों  के  साथ  परामर्श  करती  जब

 करो  कोई  दु  खद  घटना  हुई  है  तो  मैंने  राष्ट्रपति  जयवर्धने  के  साथ  सम्पक  बनाये  रखा  है  कौर

 उन्हें  पत्र  लिखा है  अथवा  sak  बातचीत  की  है  !  यह  एक  ऐसा  मुद्दा है  जिसे  स्पष्ट  करने  की

 जरूरत  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  बंगलादेश  के  युद्ध  के  समय  सोवियत  हस्ती  प  का  उल्लेख

 किया  है  |  सोवियत  संघ  के  साथ  हमारा  aaa  पुरी  तरह  से  सैनिक  समझौता  नहीं  है  यह

 इसको  छोड़कर  कि  यह  उस  विशेष  समय  में शान्ति  तथा  मंत्री  का  समझौता  है

 जब  हमारे  राष्ट्र  का  उत्साह  कुछ  कम  हो  रहा  तक  उत्साह  को  बढ़ाने  वाला
 अन्य  था

 इसका  की  घटनाओं  अग्रवा  इक  ats  के  परिणाम  के  साथ  सम्बन्ध  नहीं  art

 श्रील  का  में  मोसाद  संगठन  की  स्थापना  के  बारे  में  सरकार  को  भारी  चिनता

 लका  सरकार  ने  इसकी  तुलना  बम्बई  स्थित  इजरायली  वाणिज्य  दूतावास  से  की  है इन  दो

 मामलों  में  बिलकुल  समानता  नहीं  है  तथा  इन  दोन  के  बीच  तुलना  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इस

 विशेष  बाशी-दूतावास  की  स्थापना  पांचवें  दाक  में  को  गई  थी  जिसका  एकमात्र  उद्देश्य

 मुरत  में  रहने  वाले  यहूदियों  को  वोसा  सम्बन्धी  सुविधायें  उपलब्ध  कराना  जो

 बम्बई  अश्वा  कोचीन  कौर  इस  क्षत्र  में  रहते  इंस  समय  हमारा  बम्बई  में  कोई  वाणिज्य

 दूतावास  भी  नहीं  है  ।  दूसरी  जोर  वास्तव  में  श्रील  का  का  इजरायल  के  साथ  सुरक्षा  सम्बन्धों

 सम्बन्ध  है  ।  थे  दो  बिलकुल  अलग  स्थितियां  हैं  ।  राष्ट्रपति  जयवर्धने  मे  प्रस  सम्मेलन  में

 बताया  कि  यदि  म्राबइ्यक  हुमा  तो  ag  शैतान  से  गोਂ  सहायता  की  मांग  करेंगे  ।

 राष्ट्रपति  जयवर्धने  द्वारा  अपने  fata  के  लिए  दिया  गया  प्रत्यक्ष  युक्ति  तक
 महल

 कि  उन्हें  कुछ

 oem  देशों  से  आंतकवादी  विरोधी  सहायता  नहीं  मिन  सको है  ।  यह  स्पष्टीकरण  हमें  चलकर
 में

 डाल  देता  क्योंकि  हमें  नहीं  मालूम  शौर  इसकी  ब्रिटिश  सरकार  ने
 पुष्टि  की  हैं  कि  ब्रिटिश

 चिश्लोषज्ञ  गत  अक्टूबर  से  श्रील  wy  को  पुलिस  को  श्रांत
 क

 वादी  विरोधी  प्रशिक्षण  देते  रहे  हैं  वे

 पश्चिमी  प्रान्त  में  में
 पुलिस  aaa?  a  सम्बद्ध  हैं

 कौर  बे  वहां  पर  एक  विशेष

 कमांडो  एकक  की  स्थापना  के  लिए  agar  कर  z  घोर  अन्य  देशों  से  भी  इसी  प्रकार  की

 सहायता मिल  सकती  हैं  ।
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 विमान  के  बारे  में  यह  पूर्वी  अफ्रीका  की  एयरलाइन्स  से  लियां  गया  एक

 विमान  था  लेकिन  किस  व्यक्ति  ने  इसे  किराये  पर  लिया  था  कौर  इसमें  कौन  waar  क्या  पाया

 था  इस  में  हमें  नहीं  मालूम  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति  विमान  किराए  पर  ले  सकता  है  जोर

 इसका  प्रयोग  कर  सकता  है  ।  तथापि  वत  मान  परिस्थितियों  में  यह  मामला  चक्कर  में  डालने

 है  ।

 सुन्नत  मध्यम  स्वामी  :  अम् बरा सु  जानते  हैं  कि  यह  दक्षिण  श्रीलंका  का  है  ।

 कीमतों  इन्दिरा  गांधी  :  यदि  वे  सम्बद्ध  नवदीं  हैं  तो  मैं  उन्हें  दोषी  नहीं  ठहराना  चाहती

 हूं  साथ  ही  gh  इसके  विपरीत  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  राज  के  एक  समचार  पत्र  में  मैंने  पढ़ा

 है  कि  oft  wars  प्रधान  मन्त्री  at  प्र  दास  ने  एक  भारतीय  पत्रिका  को

 अपनी  संसद  में  पेश  किया  है  जिसमें  एक  तथाकथित योजना  दी  गई  कि  भारत  ने  पिछले

 सितम्बर  में  द्वीप  पर  हमला  करना  है  ।  मैं  इस  Hs  आरोप  का  जोरदार  खण्डन  करती  हूं  ।  उच्च

 दों  पर  यासीन  व्यक्तियों  का  ऐसा  व्यवहार  नितान्त  गर-जिम्मेदाराना  है  ऐसी  कोई  योजना

 ati  यद्यपि  विपक्ष  में  अपने  मित्र  को  मैं  निराश  नहीं  करना  भविष्य  में  शी  हमारी

 ऐसी  कोई  योजना  नहीं

 सम्रहमाण्यम  स्वामी  :  इस  योजना  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है
 ?

 शोभती  इन्दिरा  गांधी  :  उसके  बारे  में  तो  मैंने  प्रभी  बताया  ही  है  ।

 श्री  सनी  राम  बागड़ी  :  जरा  एक  प्वाइन्ट  साफ  कर  दीजिए  कि  क्या  बाप  का

 यह  स्टेटमेंट  था  कि  श्राप  ने  अमेरिका  से  कोई  मदाखलत  करने  की  कपिल  को  थी  ।  ऐसा  लोक

 सभा  मेंभी  सवाल  उठा  था  कि  श्राप  ने  कहा  था  कि  ल  का  दौर  हमारे  बीच  में

 बिचौलिया  हो  कर  कुछ

 भ् च्यक्त  महोदय  :  वाजपेयी  जी  ने  377  में  यह  सवाल  उठाया  था  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :
 मैंने  ऐसी  बात  बिल्कुल  नहीं  हदी  थी  ।  इस  वक्तव्य  में  कोई

 सच्चाई  नहीं  ।  मैंने  इसके  बारे  में  पहले  कमी  नहीं  सुता  ।  अन्यथा  मैंने  इसका  उल्लेख  किया

 होता  ।  लेकिन  हमने  भ्र पनी  चिन्ता  व्यक्त  कर  दी

 शो  सनी  रास  बागड़ी  :  वाजपेयी  जी  ने  यह  रेज  किया  था  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 :

 इस  बात  में  कोई  सच्चाई  नहीं  हमने  श्री  का  कौ

 बढ़ती  हुई  हिसा  ait  परिघ  पर  चिन्ता  व्यक्त  करने  के  लिए  ata  देशों  के
 शासनाध्यक्ष ों  से  बात  की  है  ।  उन्हें  बताया  है  कि  वहां  कैसे  हिसा  ate  अपराघ  बढ़  रहे  हैं  ।  श्राप
 समी  को  पता  है  कि  500  युवा  लोगों  को  gag  लिया  गया  कौर  उनके  माता-पिता  से  कहा  गया
 कि  उन्हें  शोध्य  वापस  भेज  जायेगा  मेरे  विचार  से  उनमें  से  केवल  100  को  वापस

 भेजा गया  ।  बाकी  लगभग  1:0  लोगों  का  कोई  पता  ठिकाना  नहीं  है
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 जब  हमने  सुना  कि  सैनिक  तथा  अन्य  सहायता  के  लिए  दूसरे  देशों  से  कहा  गया  है  ताकि

 at  लका  के  कथित  तमिल  आंतकवाद  को  दबाया  जा  सके  तो  हमने  उनके  समक्ष  मत  ब्याज

 किया  कि  विदेशी  शक्तियों  के  इतने  निकट  होने  से  हमारी  सुरक्षा  को  खतरा  पदा  हो  सकता  दै

 आर  हमें  हैरानी  इस  बात  पर  थी  कि  कया  ये  देश  समस्या  के  मूल  स्वरूप  को  सकते  हैं  प्रौढ़

 क्या  ने  उस
 ea

 से  इस  मामले  में  हस्ती  प  कर  जिस  ढंग  से  उन्हें  कहा  गया  है  ।

 देश  के  प्राकार  का  उस  देश  की  प्रभुसत्ता  के  मामले  में  कोई  महत्व  नहीं  होता  ।  किसी ने

 भाईਂ  जसी  बात  कड़ी  है  ।  हम  इस  बात  में  विश्वास  नहीं  रखते  ।  हम  बड़े  या  छोटे  माई  की

 तरह  बात  नदीं  करते  ।  हमारा  विश्वास  है  कि  सभी  राष्ट्र  बराबर  यद्यपि  निगूढ़  राष्ट्रों  के

 समूह  का  भारत  ग्षध्गग्क्ष  है  लेकिन  हमने  कभी  अपने  नेतृत्व  या  विचारों  को  दूसरे  पर  थोपने  का

 रवैया  नहीं  अपनाया  ।  हम  मिल  कर  काम  करने  का  प्रयास  करते  हैं  ।  उस  में  कई  कमजोरियां  हो

 सकती  लेकिन  उसके  कई  लाभ  भी  हैं  ।  क्योंकि  उससे  अधिक  सहयोग  सिलता  है  ।  बड़े  भाई

 की  संज्ञा  से  हमारे  छोटे  grate  के  geal  देश  तथा  जो  देश  हमारे  निकट  नहीं  वे  क्षिन्घ  at

 जाते हैं  ।  कुछ  मरती  इसे  विशेष  सांस्कृतिक  इरादी  कहते  हैं  ।  इस  से  हमें  गव  हों

 सकता है  लेकिन  भ्रमण  sat  इसे  पसन्द  नहीं  करते  ।

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  बड़ी  बदिन के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 थर  nat  इन्दिरा  गांधी  :  बडी  बहिन  कहें  या  wet  उस  से  कोई  az  नहीं  पड़ता  ।

 जब  हम  बराबर  की  बात  कहते  हैं  तो  बहिन  या  भाइयों  में  बराबरी  की  बात  बाप  जो  चाहे

 कह  लें  ।  प्रत्येक  देश  का  अपन  राष्ट्रीय  हित  सर्वोपरि  होता  है  ale  वह  बाध्य  हस्तक्षेप  पसन्द

 नहीं  करता  जेसे  अपने  देश  में  हम  मी  ऐसा  हस्तक्षेप  नहीं  चाहते  ।  जब  हम  श्री  ल  का  को  बात

 करते  हैं  तो  हम  एक  मित्र  ate  एक  पड़ोसी  के  रूप  में  कहते  हैं  जिसे  वहां  की  घट नामों  पर  गहरी

 चिता  है  ।

 एक  प्रश्न  पिछले  समझौतों  के  बारे  में  पूछा  गया  था  ।  हम  6  लाख  लोगों  को  वापस

 लने  पर  सहमत  हो  गये  जिसमें  से  5,10,000  लोगों  ने  ग्रीम  तिथि  तक  जो  30  अक्टूबर

 1981  aaa  दिये  ।  इन  सब  का  या  तो  पंजीकरण  हो  गया  है  या  उसको  प्रतिक्रिया  चुल

 रही  है
 ।

 राष्ट्रपति  जय बर घने  शेष  लगभग  93000  लोगों  को  श्री  लका  की  नागरिकता  देने  को

 सहमत  हो  गये  थे  ।  लेकिन  श्री  लका  जो  3,75,000  लोगों  को  लेने  के  लिए  तथा

 हो  गया  यानि  31  1984  तक  केवल  1,90,000  लोगों  को  ही  नागरिकता

 प्रदान  की
 है

 ।  बाकी  का  उत्तरदायित्व  भी  उन्हीं  का  है  ।  बाकी  93000  जिनके  लिए  बे

 सहमत  हुए  इन  के  अति
 रिक्त  हैं

 ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  हम  वार्ता  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहे  हैं
 !  यही

 एक  मार्ग  है  जिससे  शान्तिपूर्ण  समाधान  पढ़ा
 जा  सकता है  ।  जहां  तक  बच्चों  तथा  अनन्य

 मामलों  का  प्रइन  न  केवल  विदेश  कार्यालय  af=x gen  मैंने  स्वयं  भी  श्र  ह  | त्न  का  के  उच्चायुक्त  से
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 उन  बच्चों  श्रीर  gar  लोगों  के  बारे  में  बात  की  है  अर  इस  मामल  पर  मैंने  राष्ट्रपति  जयवधंने

 को  मी  लिखा

 कब  हमारे  सामने  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  मामला  केवल  आतंकवाद  कौर  कानून  तथा

 ब्यबस्था  का  ही  है  जसा  कि  श्रीलंका  के  प्राधिकारी  कहते  हैं  ate  fas  बारे  में  राष्ट्रपति

 जप वद्ध  ने  नमूने  पत्र  लिखा  था  ?  हमारे  विचार  से  समस्या  कहीं  गहरी  है  |  में  न  केवल

 भारी  निराशा  बल्कि  वहां  तमिल  लोगों  के  विरुद्ध  बढ़  रही  हिसा  तथा  उन  पर  अत्याचारों  के

 कारण  यड़  स्थिति  org  है  |. OTTRT  पता  ही  है  कि  वहां  कितने  लोग  म।रे  गए  हैं  कौर  उनकी

 कितनी  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई  है  ।  राज  वे  सभी  गम्मीर  खतरे  में  रह  रहे  हैं  ।  उन  पर  प्रति  दिन

 प्रत् पा चार  होते  उनसे  भेदभाव  किया  जाता  उनका  अ्रपमान  होता  है  कौर  वे  बहुत  डरे  हुये

 sy  |

 तमिल  लोगों  के  मूल मानवाधिकारों  के  लगातार  दमन  के  कारण  यहां  मारी  चिन्ता  व्याप्त

 हो  गई  है  |  इन  ध्रधिकारों  के  दमन  के  बार  में  हमने  उपयुक्त  श्रन्तर्राष्ट्रीय  ग्रभिकाररों  का  ध्यान

 श्रीकृष्ण  किया  है  ।  हमने  भेदभाव  निवारण  तथा  अल्पसंख्यकों  के  संरक्षण  सम्बन्धी  उप  ध्यानयोग

 तथा  मानवाधिकार  अप्रयोग  में  जोरदार  ग्रााचाज  उठाई  है  |  पहले  हमने  रेडक्रास  सोसाइटीज  की

 लीग  के  माध्यम  से  विभिन्न  सहायता  seas  थी  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  इस  ara  का  जीत

 किंया  हैं  कि  कुछ  पं दि चिमी  देश  की  लंका  को  वित्तीय  तथा  अन्य  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  इस  स्थिति

 की  समीक्षा  को  जा  रही  है  झ्ौरं  इस  बात  पर  गहरा  चिन्ता  अनुभव  की  जा  रही
 हैं  ।

 वहां  वास्तव  में  समस्या  aga  जटिल  है  ।  तमिल  लोगों  की  बहुसंख्या  उत्तरी  मांग
 में  है

 सनौर  वहां  उन्हें  दबाया  जा  रहा  है  ।  पूर्यी  प्रान्त  में  मी  तमिल हैं  जहाँ  समुचे  श्रीलंका  में  बहुसंख्यक

 समुदाय  सिंहली  मूल  के  लोगों  को  बसाया  जा  रहा  ताकि  वहां  तमिलों  की  संख्या  कम  कं  जा

 सके  ait  अन्त  में  वे  तमिल  है  जिन्हें  मारतीय  मूल  के  कहा  जाता  आपने  यह  ठोक  हो  कहा

 है  किवे  सभी  भारतीय  मूल  के  लोग  हैं  लेकिन  कभी  मैं  उन  लोगों  की  बात  नहीं  कर  रहो  हूं

 जिन्हें  लगभग  100  वर्ष  पूर्व  झंवर  ज  वहां  से  गये  थे  ।  उन्हें  ही  भारतीय  मूल  के  तमिल  कहा

 जाता  है  ।  वे  कोलम्बो  के  खास  पास  ऊचे  स्थानों  पर  कौर  श्रीलंका  के  wea  भागों  में  बसे  हुए

 च्
 +

 कुछ  तत्व  स्थिति  को  खराब  करने  में  रुचि  रखते  है  ताकि  ara  हस्तक्षेप  के

 लिए  बहाना  मिल  जाये  ।  हमें  इस  बारे  से  बहुत  सावधान  रहना  है  हम  स्थिति  पर  कड़ी  नजर

 रखे  हुए  हैं  ।  लेकिन  हम  कोई  ऐसी  बात  करना  या  कराना  नहीं  चाहते  जिससे  स्थिति  तमिल
 लोगों  के  लिये  शरीर  खराब  हो  जाये  ।  इसके  बिपत  हमें  वाह्य  प्राधिकरणों  से  बहुत  सचेत  रहना
 है  क्योंकि  यह  द्वीप  हमारे  बहुत  निकट  यानि  लगभग  12  मील  दूर  |  स्पष्ट  है  कि  हम  स्थिति
 से  बेखबर  नहीं  रेह  सकते  ।  यहाँ  स्थिति  वैसी  नहीं  है  जसे  कि  अरन्य  उदाहरण  दिए  गए  gi  यह
 मौका  श्रफगा  पिस्तान  में  सोवियत  सेनाओं  की  उपस्थिति  पर  चर्चा  करने  का  नहीं हैं  ।  हमारे
 विचार  बिल्कुल  स्पष्ट  हम  बाहरी  सैनिकों  atc  बाह हरी  हस्तक्षेप  के  पक्ष  में  नहीं हैं  जोर
 हमने  सभी  सम्बन्धित  क्षत्रों  को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  |  श्रीलंका  की  समस्या  बिल्कुल  ‘wan
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 काव
 3  भाद्र  1906  aft  लका  की  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  बताया  पर  चर्चा

 किस्म  की  है  ।  हमारा  हित  तो  वहां  के  तमिल  लोगों  के  दमन  att  उनकी  हत्याओं  को  रोकना

 है  ।  ate  यह  स्थिति  तभी  at  सकती  है  जब  किसी  ऐसे  राजनीतिक  समाधान  के  लिये  सक्रिय

 प्रयास  किये  जायें  जो  समी  को  मान्य  हों  ।

 जब  भी  हम  कहते  हैं  कि  भारत  को  सलाह  देनी  चाहिए  या  उसे  अपनी  उपस्थिति  महसुस

 करानी  चाहिए  तो  उससे  इस  श्रत्पसंख्यक  जाति  को  कोई  लाभ  नद्दी  होगा  wife  बहुसंख्यक

 समुदाय  चिढ़  जाता  है  भ्र ौर  तमिल  लोगों  से  बदला  लेने  लगते  हैं  ।  सतह  जब  हम  राष्ट्रपति  अथवा

 उनके  प्रतिनिधि  से  बात  करते  हैं  तो  हमारा  रवा  यह  होता  है  कि  ऐस  प्रस्ताव  रखा  जाए  जो

 तमिल  तथा  aa  समुदाय  के  लोगों  को  भी  मान्य  हो  ।  राष्ट्रपति  ने  कई  प्रस्ताव  रखे

 थे  ।  उनके  पास  अरन्य  प्रस्ताव  भी  थे  शरीर  उन्होंने  कहा  कि  वातावरण  के  अ्रनुसार  वह  उन्हें  प्रस्तुत

 करेंगे  |  उन्होंने  कहा  ea  लोगों  का  मी  विस्वास  प्राप्त  हुआ  जो  मी  gi  प्राकार  पता

 हो  है  कि  उन्होंने  द्वितीय  चेम्बर  की  बात  कही  थी  जो  को  मान्य  न  था  ।  पिछले  दिनों  एक

 प्रेस  इण्टरव्यू  में  राष्ट्रपति  जय बद् धन  ने  कहा  था  कि  श्रीलंका  सरकार  समूचे  देश  में  प्रांतीय

 परिषदें  बनाने  को  तेयार  हैं  जो  गह  शासन
 संभालेगी

 ।  शुरू  में  काफी  समय  तक  जिला  परिषदें

 रहेंगी  तौर  मंत्रीगण  प्रांतीय  परिषदों  के  प्रति  उत्तरदायी  होंगे  ।  प्रांतीय  परिषदें  द्वितीय  चेम्बर  का

 एक  अग  होंगी  राष्ट्रपति  जयवर्धन  ने  23  जुलाई  को  सर्वदलीय  सम्मेलन  में  जिस  प्रस्ताव  को

 रूपरेखा  रखी  उससे  यह  बेहतर  जान  पड़ता  gi  मैं  कह  सकती  g  कि  away  दल

 att  ग्रूप  जिनमें  मुसलमान  ate  ईसाई  शामिल  हैं--पड़े  मुसलमान  और  ईसाई  भी  तमिल

 हैं  ५िनतु  मैं  इन्हें  इसलिये  अलग  कर  रहो  क्यो  ti—

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  श्रीमती  ;  घर्म  के  कारण  ?

 saat  इन्दिरा  गाँधी  :  धर्मानुसार  नहीं  किन्तु  आरम्भ  में  श्रीलंका  सरकार  मुसलमानों  को  अलग

 मानती  थी  ale  हमें  यह  कहती  थी  कि  वे  इस  झ्रान्दोलन  का  सेन  नहीं  कर  रहे  तैं  ।  यही  एक

 कार शा  है  कि  मैं  उनका  अलग  से  उल्लेख  कर  रही  मैं  उन्हें  धामिक  समूहों  में  विभाजित  नहीं

 करना  चाहती  हूं  ।  किन्तु  मुसलमान  भी  मारे  गए  उनकी  सम्पत्ति  को  नष्ट  किया  गया  है  अर

 बे  भी  पीडित  raga  करते  हैं  हुँह  ये  प्रह्पसंख्यक  समूहों  तथा  मैं  समिति  हं  कुछ

 नीतिक  दलों  ने  जिनमें  मेरे  विचार  से  श्रीलंका  साम्यवादी  दल  भी  शामिल  प्रान्तीय  परिषदें

 स्थापित  करने  का  आग्रह  किया  है  ।  कहा  गया  है  कि  हाल  ही  में  श्रीलंका  glen  पार्टी  ने  भी

 इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  है  ।  गर्त  हम  यह  ara  करते  है  कि  इन  प्रस्तावों  पर  अरब  पार्टी

 कान्फ्रेंस  की  29  को  होने  बाली  बैठक  में  अथवा  जब  मी  इसकी  बठक  हो  पुर्णरूपेशा  चर्चा  होने  की

 सम्भावना है  ।  दौर  एक  स्थायी  राजनीतिक  हल  निकाला

 जेसा  कि  अघिकांश  सदस्यों  ने  कहा  हैं  यह  न  केवल  तमिलनाडु  को  हमारी  बहिनों  शरीर

 भाइयों  की  ही  चिन्ता  का  विषय  नहीं  है  यह  समस्त  राष्ट्र  की  चिन्ता  का  विषय  है  |  हम

 आदा  करते  हैं  कि  बातचीत  को  लोकतांत्रिक  प्रकिया  के  मध्यम  से  संगठित  श्रीलंका
 के  Hearst

 ही  तमिल  लोगों  के  लिये  एक  सम्मानपूर्ण  शौर  सुरक्षित  स्थान  प्राप्त  इसलिये  हमने  एक

 पड़ौसी  मित्र  के  नाते  अपनी  सेवाए  देने  की  पैदा  की  थी  ।  हाल  ही  में  राष्ट्रपति  जयवर्धन  ने
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 श्री  लंका  की  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  बताया  पर  चर्चा  25  1984

 =  संदेशा  भेजा  है  कि  वह  चाहते  हैं  कि  श्री  पार्थसारथी  दूर  से  किसी  उपयुक्त  समय  पर  श्रीलंका

 श्रीलंका  सरकार  क  हमारी  सेवाएਂ  उपलब्ध  हैं  शौर  हम  हर  सम्भव  तरीके  से  यह  प्रयत्

 करते  रहेंगे  कि  तमिल  लोगों  की  यह  कष्ट  की  घड़ी  टले

 झष्यक्ष  महोदय  क्या  हम  चर्चा  जारी  रखें***

 लगा  :  अध्यक्ष  मेरे  मित्र  श्री  प्रनबाशसु  ने  एक  सुझाव  दियां  at

 कि  क्या  रेडक्रास  को  गाड़ियां  और  चिकित्सा  सामग्री  की  सप्लाई  सम्भव  हो  सकेगी  कौर  ag

 स्वीकार्य  होगा  |

 शी  माया तेवर  क्या श्राप  मुझे  एक  मिनट  बोलने  की

 मति  देंगे  ।  मैं  प्रापके  नियन्त्रण  में  हूं  मैं  आपके  अभिरक्षण  में  भाप  हमारे  श्रमिक हैं
 मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  से  विनम्र  शारदा  पूछना  चाहता  हं  ।  जन  संहार  के

 विरुद्ध  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 meat  महोदय  यह  तो  वह  पहले  कह  चुको

 sit  माय ति वर  :  जन  संहार  को  रोकने  के  लिए  कम  से  कम  क्या  कार्यवाही  की  गई

 हर  रोज  इन  लोगों  के  मारे  जाने  के  बारे  में  सुन  रहे  हैं  ।  यह  श्राम  बात  हो  गई

 अध्यक्ष  महोदय  यही  तो  उन्होंने  उत्तर  दिया  है  ।

 शोभती  इन्दिरा  गांधी  :  रंगा  ने  एम्बुलेन्सेज  के  बारे  में  पुछा  है  ।

 थ्रो  माया तेवर  :  जन  संहार  की  भत्ता  नहीं  की  गई

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  इसकी  सरकार  वे  जोरदार  भींचना  को  है  ।  यही  सब  मैं  कह

 रही  थी  कि  हमने  इसकी  भटकना  की  हैं  ।  हमने  ध्वन्य  राज्याध्यक्षों  को  इसकी  भर्त्सना  करने  के

 लिए  लिखा  है  ।  हम  इसे  मानव  अ्रधघिकार  आयोग  में  ले  गये  हैं  ।

 सुब्रमण्यम  स्वामी  :  क्या  बाप  इसे  जन  संहार  कहते  हैं  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  मुझे  नहीं  मालुम  कि  क्या  वह  दाऊद  प्रयोग  गया

 पहले  तमिलों  का  कत्लेश्नाम  शब्द  प्रयोग  किये  गये  थे  |  a  अब  यह  याद  नहीं  है  कि

 कया  पत्रों  में  जन  संहार  दाऊद  लिखा  गया  था  ।  मैं  हिस्से  देखू गी  ।  किन्तु  जब  श्राप  यह  कहते  हैं
 कि  लोगों  का  कत्लेप्नाम  हो  रहा  है  कौर  समस्त  जनसंख्या  का  संहार  हो  रहा  है  तो  मैं  समझती

 हूँ  कि  इसका  वही  ad  है  ।

 प्रारम्भ  में  मैंने  सोजन  तथा  सभी  श्रावश्यक  वस्तुए  शरणार्थी  शिविरों  भ्रमणा
 wer  स्थानों  को  भेजने  को  पेशकश  की  थी  ।  उस  समय  हमें  कहा  गया  कि  सभी  आवश्यक  वस्तुए
 उपलब्ध  हैं  ।  हमने  60  लाख  रुपये  सरकार  के  स्तर  पर  कौर  54  लाख  रुपये  भारतीय  रेडक्रास  के
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 3  मार  1906  श्री  लंका  को  स्थिति  के  बारे  में  दिए  गए  बक्ठव्य॑  पर  चर्चा

 माध्यम  से  दिये  किन्तु  यदि  alas  न  की  आवश्यकता  हो  तो  उस  पर  विचार  किया  जा

 सकता  है  हमारे  पास  पता  afan  नहीं
 है

 ।  हम  यथा  ales  निश्चित  रूप  से  सहायता  करेंगे  ।

 किन्तु  बाद  में  हम  सहायता  करते  रहे  हैं  ।  उस  समय  उन्होंने  रेड  क्रास  को  झूमती  नहीं  दी  ।

 रंगा  '  इस  समय  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  रेड-क्रास  स्वयं  नहीं  जाता  ।  रेड-क्रास  केवल  युद्ध  कौ  स्थिति

 में  जाता है
 '

 किन्तु  लीग  आफ  रेड-क्रास  सोसाइटीज  ऐसी  स्थिति  में  सहायता  करती

 झंघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  समता  हूँ  कि  wa  इसमें  कुछ  अधिक  नहीं  रहा  है  प्रौढ़  मैं  दूसरी

 मद  पर  जा  सकता  हू  ।

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  अपहरण  किये  गये  विमान  की  ताजा  स्पिति  क्या

 ह ै?

 ध्रंध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  कहा  है  कि  जब  उन्हें  जानकारी  मिलेगी  वह  देंगी  ।

 श्री  इच्छित  गुप्त  ga  सभा  स्थगित  होने  जा  रही  है  द्रोह  रविवार  है  ।  हमें

 कुछ  जानकारी  होनी  चाहिये  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  कोई  एक  विधेयक  चल  रहा

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  मैं  जानता  हूं  कि  एक  विधेयक  चल  रहा  है  किन्तु  हवाई  जहाज  भी

 चल  रहा है  ।

 वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  का  मेरा  एक  छोटा  मामला  यात्री  सूची  में  मेरा  नाम  मी  है  ।

 कयों  कि  श्नन्यथा
 श्री

 तिवारी  कहना  शुरू कर
 देगे  कि  मैंने  जहाज  भाषण

 किया है  ।

 genet  महोदय  :  मैंने  यह  पढ़ा  मैंने  तत्काल  मादल  को  यह  मालूम  करने  के  लिए

 भेजा  ary  यहां  हैं  मथना  जहाज  में  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 मैं  यहां है

 a  चाहता  हूं  कि  मेरे  सभी  मित्र  प्ादवस्त  हो  कि  मैं

 यहां  हूँ  ।

 सुब्रह्मण्यम  बामो  :  इससे  मालूम  होता  हैकि  सोवियत  सच  का  विमान  अपहरण

 में  हाथ  है  ।

 सु  दंडवते  :  कया  यह  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  हैं  या  उनको  तीसरी  प्रति  है  ?

 es  ee
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 6.49

 yfa-a
 aor  foray जगा  AUST  विधेयक  जारी

 were  महोदय :  मैं  समभशकता  हूं  हम  ag  भूमि  भजन  विधेयक  ले

 सकते  हैं  ।

 हम  इसे  राज  समाप्त  कर  सकते  हैं  ।

 भी  सनी  राम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  दिगम्बर  सिह  जी  ने  संशोधन  के  बारे  में  प्रधान

 मंत्री  जी  से  कहा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बहू  उठकर  न  इसको  मंजूर  करके

 we  जब  मी  इस  संशोधन
 के  बारे  में  फैसला  करके  ऐसे  नहीं

 श्री  सज्जन  कुमार  य  दिल्ली  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  बधाई  देना

 चाहुंगा  क्यों कि  लीक्विडेशन  बिल  जिसकी  पिछले  कई  सालों  से  हम  लगातार  कोशिश  करते

 रहे  हैं  कि  यह  बिल  संसद  के  सामने  are  कौर  जो  किसानों  का  शोषण  हो  रहा  उनको  कुल

 रिलीफ  मिल  सके  1.0

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  भूमि  अजन  विधेयक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक

 कई  सदस्यों  को  इस  पर  बोलना  है  ।  इसे  सोमवार  को  लिया  जाये  ।

 momar  महोदय  :  मुझे  इसे  निपटाने  दीजिए  ।  सभा  ने  यह  निश्चय  किया  है  कि  इस

 विधेयक  को  आगे  समाप्त  किया  जाये  ।

 श्री  सज्जन  कुमार  अध्यक्ष  मैं  आपको  बधाई  देना  चाहता  हं  क्योंकि  लोक  समां

 के  ग्रध्यक्ष  साथ-साथ  श्राप  कृषि  पण्डित-हैं  अ्रौर  कुर्क  समाज  के  अध्यक्ष  मी  हैं  ।  मैं  भी  जानता

 ससंद  जानती  भर  सारा  देश  जानता  है  कि  श्राप  को  लगातार

 यही  कोशिश  रही  है  कि  यह  बिल  ससंद  के  सामने  जल्दी  से  जल्दी  शौर  यहां  से  स्वीकृति

 मिन्नते  के  बाद  बाद  लागु  ताकि  किसानों  का  जो  शोषण  हो  रहा  उनको  कुछ  रिलीफ  मिल

 सके  ।  इसलिए  अध्यक्ष  मैं  किसानों  की  कौर  से  कौर  से  आपको  भी  बधाई  देना  चाहता  हूँ  ।

 यहां  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहुंगा  कि  जहां  आपने  इस  बिल

 में  बहुत  से  नये  प्रावधान  किए  हैं दफा  चार  कौर  दफा  छः  के  नोटिस  के  सम्बन्ध  में  आपने  कहा

 है  कि  इसमें  एक  साल  से  अधिक  का  समय  नहीं  लेकिन  मैं  यहां  सुभाव  देना  चाहता हूं  कि

 शक  साल  का  समय  भी  बहुत  भ्रमित  है  ।  क्यों  कि  जब  किसान  को  दफा  चार  के  नोटिस  दे  दिए

 जाते  हैं  तो
 उस  का  इटरनेट  उस  जमीन  के  प्रति  नहीं  रहता  ।  क्यों  कि  उसको  पता  लग  जाता

 है  कि  बहुत  जल्दी  सरकार  इस  जमीन  को  ले  लेगी  ।  इस  कालरा  उस  जमीन  से  अधिक  पैदावार

 होने  की  प्रा शाए  स्वप्न  हो  जाती  हैं  झोर  दूसरी  तरफ  कई  परेशानियां  मौ  सामने  कराती  हैं  ।  मैं

 आपके  माध्यम  से  सुभाव  देना  चाहता  हूँ  कि  इस  gata  को  घटाकर  6  महीने  कर  दिया  जाना

 चाहिए  |

 दफा  6  के  नोटिस  के  बाद  एवार्ड  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  कहना  है  कि  इसमें  दो

 बप  से  अधिक  का  समय  नहीं  लगेगा  |  अध्यक्ष  दिल्लो  ननें  हमारा  यह  अनुभव  रहा  र  फि  दफा
 6  का  नोटिस  देने  के  बाद  cag  मिलने  तक  के  काल  में  कई  परेश  नियां  खडी  ही  जाती  जेसा
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 मैंने  एक
 mit  तो  किसान  का  अपना  इंटरेस्ट  उस

 जोन
 के  प्रति  खत्म  हो  जाता  दूसरी

 झोर
 यह

 भी  देखने  में  श्राया  है  कि  कुछ  सामाजिक  तत्व  उस  जमीन  की  खरीद-फरोख्त  शुरू

 कर  देते  हैं  alt  उसमें  नई-नई  झन-न्रौथो  राज्य  कालोनियों
 का

 निर्माण  शुरू  हो  जाता

 इसलिए  मेरो  सुभाव  है  कि  दफा  6  के  नोटिस  के  बाद  yard  मिलने  तक  के  बीच  के  समय  को

 श्रमिक  से  afar  एक  साल  रखा  जाना  चाहिए  ।  जब
 हमने

 जमीन
 को

 लेने  का  एक  बार  निश्चय

 कर  लिया है  तो  उसके  बाद  भी  सालों  तक  उसको  ऐसे  ही  डाले  रखने  की  मैं  कोई  औचित्य  नहीं

 संभव  कता  |

 इस  बिल  में  महरबपुरां  प्रावधान  ate  किया  गया  जिसके  लिए  मैं  भ्रादरणीय

 प्रधान  मंत्री  को  बनाई  देना  चाहता  कि  जीत  भूमि  के  बाजार  मूल्य  को  15  प्रतिशत  को

 तोषण  को  दर  को  बढ़ाकर  तीस  प्रतिशत  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  किसानों  को  अवश्य  हो  कुछ

 रिलीफ  मिलेगा  ।  लेकिन  मेरे  विचार  में  यह  भी  कुछ  कम  है  ।  उसका  कारण  यह ंहै  कि  एक  भोर

 तो  सारी  चीजों  की  कीमतें  बढ़ती  चली  जा  रही  इसलिए  उसके  aged  किसान  को  मौन  को

 कोमल  का  तोषण  दर  30  के  स्थान  पर  50  प्रतिश्त  होना  चाहिए  ।  यदि  इस  30  प्रतिशत  दर  का

 श्राप  प्रतिमान  निकाल  कर  देखे  at  इससे  किसान  को  जितना  कॉम  पहुं  चना  उतना

 नहीं  मिन  पाएगा  ।  मैं  are  रखता  हूं  कि  सरकार  इस  कौर  ध्यान  देकर  इस  दर  की  बढ़ाकर  50

 प्रतिशत  करेगी  |

 इस  बिल  के  तहत  ब्याज  की  दर  को  बढ़ा  कर  9  प्रतिश्त  करने  का  भी  सुभाव  gt

 अध्ययन  जी,न  अपक  माध्यम  कहना  चाहता  हुं  कि
 जह

 हमने  सभी  चीजो ंपर  ब्याज  को  दर  को

 तो  उसी  के  ager  हमारे  क्रिस नों  को  भी  15  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  मिलना

 चाहिए  क्यों  कि  उस  किसान  की  जमीन  को  हम  ले  जिसका  सब  कुछ  उसी  मौन  पर .  ‘fraz

 करता  है  इसके  बाद  बिल  में  ए  मी  सुझाव  है  कि  किसी  किसान  कौरवों  घोषित  हो  जाने  के  बाद

 भी  यदि  var  नहीं  मिल  पाता  है  तो  उसको  10  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  को  चन्द्र  से  ब्याज  दिया  जाएंगी  |

 मैं  चाहता  फि  इस  दर  को  भी  बढ़ाकर  15  प्रतिशत  किया  जाना  यद्यपि  यह  भी  कम

 लेकिन  इतना  तो  अवद्य  चाहिए  ।

 ध्रध्यक्ष  मैं झपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  इस  ग्रोवर  श्रीकृष्ण  चाहूँगा

 कि  जहां  जिने  की  जोनों  को  लिया  उनके  बारे  में  सोचा  हमें  के

 azaa  भूमिहीन  हरिजन  अर  दूसरी  जाति  के  लोगों  के  बारे  में  बिचार  करना  चाहिए  जिनका  सब

 कुछ  जमीन  पर  ही  निर्भर  करता  है  चाहे  वह  हमारे  लोहार  माई  चाहे  कुम्हार  भाई  चाहे

 खेत  में  काम  करने  वाले  मजदूर  लेकिन  उसमें  कोई  बात  उनके  लिए  नहीं  सोची  गई  कि  afar

 वह  भी  जो  बेरोजगार  होंगे  '
 उनके  बारे  में  हम  क्या  करें  ?  मैं  पहली  बात  तो  यह  चाहूँगा

 कि  जबਂ  सरकार  किसान  की  जमीन  लेती  है  तो  हमें  एक  तो  पहले  ag  ध्यान  देना  चाहिए  कि  हम

 उसके  लिए  रोजगार  कीं  व्यवस्था  कर  सकेਂ  हमारे  नौजवान  लड़के  कौर  राज  जिनका

 सब  कुछ  जोन  पर  निमार  जिनका  वहू  सब  कुछ  ने  लियां  वह  बेरोजगारों  की  लाइन

 में  खड़े
 हैं  ।  उनके  सामने  कोई  समाधान  नहीं  है  ।  उन  के  सामने  गम्मीर  समस्या  है  कि  वह

 1  झपना  पेट  कसे  पालन  कर  दिल्ली  में  को  जर्मन  ली  जाती  रही  है  उस  में  पांच  एकड़  जमीन
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 का  मुआवजा  अक्सर  20  हजार  रुपये  एकड़  से  अधिक  कमी  नहीं  दिया  बल्कि  कई  जगह

 तो  दस  हजार  रुपये  एकड़  fear  गया  शौर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  जो  श्रालटरनेटिव

 प्लाट  देता  200  गज  का  उस  का  साढ़े  तीन  सौ  रुपये  गज  उसी  आदमी  से  लेता  है  जिस  की

 जमीन  का  अ्रघिग्रहण  किया  गया  ।  पांच  एकड़  जमीने  का  करीब  1  लाख  रुपया  मुआवजा  उस

 की  मिलता  है झौर  दो  सौ  गज  के  प्लाट  का  करीब  करीब  ही  रुपया  उससे  लिया  जाता

 श्राप  देखे  5  एकड़  जमीन  का  मुक़ाबला  बसर  80  हजार  से  ले  कर  1  रुपये  तक  उसको

 मिलता  है  कौर  उसी  जमीन  में  से  वहीं  आदमी  उसी  गांव  का  रहने  बाला  जब  श्राप  से  200  गज

 प्लाट  लेता  है  तो  उस  से  80  हजार  से  लेकर  |  लाघव  रुपये  तक  की  उसकी  कोमल  ले  जाती

 मैं  कहूंगा  उसकी  कीमत  इतनी  कयों  ?  यह  कितना  बड़ा  अन्याय  है  ?  जो  शभ्रालटरनेटिव

 प्लाट  उसे  उसकी
 अपनी

 जमीन  में  से  ही  दिया  जाता  है  उस  की  इतनी  कीमत  क्यों  ?

 दूसरी  बात-जमीन  देने  के  बाद  उसके  सामने  बेरोजगारी  का  बहुत  बड़ा  सवाल  खड़ा  हों

 जाता  हैं  ?  1977  के  पहले  उन  बेरोजगारों  को  नौकरियों  में  प्राथमिकता  दी  जाती  थी  ।  लेकिन

 1977 के  बाद सरकार  बदलने  के  वहू  प्राथमिकता  समाप्त  कर  दी  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  यह  बात  भी  रखनी  चाहिए  कि  जिन  की  जमीन

 ली  जाय  उन  बेरोजगार को  रोजगार  देने  में  प्राथमिकता  दी  जायगी  i

 जिस  चीज  के  लिए  जमीन  लेते  हैं  जसे  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  मकान  बनाने  के

 लिए  लेता  या  किसी  कारखाने  या  फैक्ट्री  के  लिऐ  लेती  है  तो  यह  क्यों  न  किया  जाय  कि  उन

 गांवो ंके  बच्चों  को  रोजगार  दिया
 जायेगा  कौर  प्राथमिकता  के  अधार  पर  जाएगा  ?

 ऐसे  जसे  मैंने  कहा  कि  वहां  के  भूमिहीन  मजदूर  हरिजन  माई  उन  को  मी  इस  में

 प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  मुबारकवाद  भी  चाहता

 हूँ  कि  उन्होंने  पहली  बार  प्रधान  मंत्री  इंदिरा  गांधी  के  आदेश  से  ag  fara  किया  है  कि

 जो  श्रालटरनेटिव  care  पहले  fan  उन  लोगों  को  दिया  जाता  था  जिन  की  जमीन  लौ  जाती

 अब  यह  हुआ  है  कि  नो  प्राफिट  नो  लास  बेसिस-पर  उन्हें  भी  मकान  बताकर  दिया  जा  रहा  है
 जो  भूमिहीन  हरिजन  भाई  हैं  ate  करीब  दस  हजार  मकान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 उनके  लिए  बना  रहा  है  ।  मैं  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  इस  बात  के  लिए  मी  बधाई  देना  चाहता

 हूँ  कि  उनको  कामर्शियल  ara  के  प्लाट्स  में  मी  कुछ  प्राथमिकता  दी  कुछ  दुकाने  एलाट
 करने  का  निश्चय  किया  गया  लेकिन  वहू  बहुत  कम  है  ।  मैं  जहां  उनको  बधाई  देना  चाहता

 हैँ  वहां  इस  बात  के  लिए  उनकी  आलोचना  भी  करता  हैँ  चीजों  टार्गेट  रखा  गया  है  वह
 बहुत  कम  उसे  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  पाँच  प्रतिशत  या  दस  प्रतिशत  से  कुछ  होने  वाला  नहीं
 है  ।  कम  से  कम  25  प्रतिशत  दुकानों  में  उन  के  लिए  रखा  जाना  चाहिए  ।  साथ  साथ  इ  डस्ट्रियपल
 प्लाट्स  जो  जो  इंडस्ट्रियल  एरिया  श्राप  डेवलप  करते  हैं  उन  एरियाज  में  भी  एक  एक  प्लाट
 देना  चाहिए  ।

 7,00

 भ्रघ्यक्ष  हमने  तो  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  यह  मी  सुभाव  दिया  है  कि  दिल्ली
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 के  किसान  अपनी  जमीन  ITH  फ्री  देना  चाहते  हैं  ।  जिस  श्रादमो  के  पास  10  एकड़  जमीन

 ag  कहता  है  कि  9  एकड़  जमीन  सरकार  फ्री  ले  ले  लेकिन  हमारी  एक  एकड़  जमीन  छोड़  दे

 कौर  उस  पर  उसको  इस  बात  का  मौका  दे  कि  जो  भी  सरकार  का  नक्का  उसके  मुताबिक

 उसे  कमर्शियल  बनाकर  वह  लोगों  को  बेच  सके  ।  नगर  इस  तरफ  सरकार  ध्यान  दे  तो  इससे

 सरकार  का  पता  Al  बच  सकता  है  wiz  उसी  एक  एकड़  जमीन  से  उसे  किसान  को  इतना  पेसा

 मिल  सकता  है  कि  वह  सरकार  द्वारा  दिये  मुआवजे  से  श्रमिक  होगा  ।

 सबसे  बड़ा  ल  यह  है  कि  उन  बेरोजगार  किसानों  को  पहल  रहने  का  कौर  उसके

 साथ  उनके  रोजगार  क  कौर  हमें  विशेष  न  देना  अगर  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया

 जाएगा  तो  एक  ऐसा  सवाल  लोगों  के  दिमाग  में  खड़ा  होता  जा  रहा  ऐसे  रास्ते  पर  नौजवान

 लड़के  भटक  रहे  हैं  कि  उनको  अगर  रोजगार  नहीं  दिया  गया  तो  भाने  वाले  वक्त  में  वहू  हमारे

 लिये  परेशानी  खड़ी  कर  सकते  हैं  ।

 काम जिन  गांवों  की  जमीन  लो  जाती  उनके  विकास  को  काम  दिल्ली  बिकास  का

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण कर  रहा  उसमें  बहुत  काम  गया  लेकिन  wat

 भी  उसमें  बहुत  काम  की  जरूरत  मैं  सरकार  को  इसके  लिये  मुबारकबाद  देना

 चाहता  हूं  ।

 इसके  साथ  ही  अध्यक्ष  जसा  मैंने  पहल  कहा  मैं  ग्राहको  भी  बहुत  बधाई  देना

 चाहता  हूं  ।  भ्रापने  इसमें  बहुत  प्रयास  किया  है  ।  शिक्षित  समाज  के  नीति  भाप  किसानों  का

 bom of  न  ख्याल  रखते  हैं  ।  श्राप  इस  सम्मानीय  पद  पर  ad  उसके  वावजूद  भी  श्राप  सारे  किसानों

 भूमिहीनों  के  प्रति  जितना  विशेष  तौर  से  ध्यान  देते  TH  मालूम  है  ।

 श्राप  शिक्षित  समाज  के  अनध्यक्ष  आपने  इन  सवालों  को  उसमें  उठाया  मैं  एक

 बात  कहकर  समाप्त  करना  चाहूँगा  कि  जो  जमीन  हम  लेते  जिसका  श्रधघिग्रहण  करते  इस

 बात  का  घ्यान  नहीं  करते  कि  गांव  की  बढ़ी  हुई  आबादी
 कया  है  जमीन  का  भषिप्रहण  कर

 लते  हैं  ।

 यह  मौ  देखने  को  मिला है  कि  प्रधान  मंत्री  के  20-qata  प्रोग्राम  में  जिनको  रेजिडेंशियल

 प्लाट्स  दिये  उनको  मी  एक्वायर  करने  के  नोटिस  सरकार  ने  दे  दिये  हैं  ।  सरकार  को  इस

 बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  जो  वर्ल्ड-भी  एरिया  उसको  न  लिया  जाये  फिर  इस  वात

 का  भी  ब्यान  रखा  जाये  कि  गांव  की  जो  ग्रा वादी  बढ़  रही  उस  गांव  के  आसपास  बोड़ो  जमीने

 ज्यादा  छोड़ी  जागे  जिससे  बह  लोग  अपनी  व्यवस्था  कर  सके  |

 मैं  एक  बार  फिर  प्रधान  मंत्री  को  किसानों  की  तरफ  से  कौर  लोगों  की  तरफ  से

 i
 बहुत  मुबारकबाद  देना  चाहता  हूँ  कि  बहुत  प्रयास  के  बाद  जो  सरका  ग्न यह  बिल  लाई  उससे

 किसानों  को  बड़ी  मदद  मिलेगी  ।

 घन्यवाद  ।
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 श्री  चन्द जीत  यादव  genet  महो  मैं  ager  बहुत  झा भारी  हूं  कि

 आपने  मु  बोलने  erase  दिय  ।  मुझे  कभी  लखनऊ  जाना  है  इसी  लिए  मैं  रुका  था  ।

 इस  तरह  के  विधेयक  के  लिए  किसानों  at  दिनों  से  मांग  थी  शौर  बहुत  मजबूत

 भ्रामक--मेरा  तात्पयं  श्राप  की  उठने  बाद  इस  बिल  को  यहां  प्र  गया

 शापने  हम  सब  की  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  पर  ज़ोर  डाला  कि  किसानों  के  साथ

 जो  झप्पान  हो  रहा  उसको  दूर  करने  के  लिए  यह  विधेयक  लाया  लंड  एक्वीजिशन

 से  सम्बन्धित  कानून  बहुत  पुराना  था  att  ag  एक  किसान  विरोधों  कनून  था  ।  उसमें  संशोधन

 करने  की  तरफ  तवज्जुह नहीं  दो  गई  ।  इस  सदन  में दूसरें  कानूनों  में  हर  साल  संशोधन  होते

 रहते  हैं  ।  लेकिन  चू  कि  यह  कानून  से  संबंध  रखता  इंस  लिए  सरकार  ने  उसकी

 तरफ  ज्यादा  ध्यात्त  नहीं  दियां  |  सरकार  का  ध्यान  इस  शोर  जरूर  गया  कि  किसान  wary  को

 परिवार  देश  को  आत्म-नीमच  बनाए  शर  इस  केश  को  तिंखम गे  को  स्थिति  में  न  रहने

 इसक  लिए  सरकार  ने  पानी  शरीर  बिजली  शादी  की  व्यवस्था  ग्राही  कई  कदम  उठाए  |

 किसानों  ने  देश  के  प्रति  ads  करें  व्य  कों  पुरा  किया  ।  इसी  लिए  राज  अगर  हम  सिर  उठा,कर

 कहते  हैं  कि  भारत
 अनाज

 के  मामले  में  झालम-नीमच  इसका  पूरा  वन्य
 इस

 देश  के  मेहनत

 करने
 वाले  किसानों  को  जाता  है  ।  लेकिन  सरकार  ने  इस  कानून  की  तरफ  पूरा  ध्यान  नहीं

 शिया  ate  इस  लिए  सदन  में  बराबर  स्वराज  उठती  रही  है  ।

 अभी  जो  सज्जन  कुमार  दिल्लो  की  चर्चा  कर  रहे  थे  ।  जब  मैं  पब्लिक  एकाध  दस  कमेटी

 का  अध्यक्ष  था  तो  उस  कमेटी  जिस  तरह  से  दिल्ली  में  डी  डी  ए  किसानों  की  जमीन  लेता

 उसका  त्रिदोष  रूप  श्रध्पययन  किया  था  उस  वक्त  कमेटी  को  बडे  सख्त  शब्द  इस्तेमाल  करने

 पड़े  थे  ।  हमने  कहा  था  कि  डी  डी  ए  दिल्ली  राष्ट्रीय  राजधानी  किसानों  को  दिन-दहाड़े

 लूट  कर  रहा  है  ।  उदाहरण  के  लिए  दि ली  में  200  गज  जमीन  की  जो  कीमत हाउसों  कोमल

 में  डो  डी  ए  ने  किसानों  के  पांच  एकड़  जमीन  ले  कर  शौर  उसमें  डेवेलपमेंट  वर्ग रह  कर  के

 ने
 तरीके  से  बेचा है

 ।  मैं  समानता  हूं  कि  अगर  कोई  ऐसा  परपज  हो  . जिसमें  -  देश

 का  कोई  बहुत  बड़ा  हित  शामिल  अगर  सुरक्षा  के  लिए  जमीन  लेनी है  या  बिजलीघर

 इरादी  feat  ऐसी  संस्था  के  लिए  जमीन  लेनी  जिसका  बनाना  जरूरी  तो  उसको  हम

 समय  सकते  हैं  ।  श्रमिकों  की  बस्ती  बसाने  के
 सिनेमाघर

 बनाने  के  लिए  या  खेलों  के

 लिए  नेदा भों  पर  ली  -  जाती
 रही  है  ।

 एक  auc  देता  g  ।  गाजियाबाद  में  1960  50.  गांवों  किसानों  की  34,000

 एकड़  जमीन  ली  जिसका  हृदय  यह  बताया  गया  गाजियाबाद  का  विक़ास  करना

 वह  जमीन  18  साल  वेसे  ही  पड़ी  रही  ।  किसान  कहते  थे  कि  हमें  इसको  बोने  जोतने  दिया  जाए  ।

 वे  लोग  पंडित  जवाहरलाल  के  पास  पहुंचे  ।  उन्होंने  गुस्से  से  .  कहा  था  कि  क्यों  किसानों  के

 साथ  ऐसी  बात  होती  है  ।  लेकिन  उसके  बाद  फिर  मामला  नौकरशाही  के  हथ  में  चला  गया  ।

 बड़ी  मुश्किल  से  कुछ  जमीन  छोड़ी  गई  ।  एक  महीना  पहले  मैं  उन  गांवों  में गया  था  ।  50  गाँवों

 के  किसान  वहां  इकट्ठा  थे  ।
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 मुझे  खुदी  है  कि  इस  विधेयक  के  जरिये  यह  एमेंडमेंट  किया  जा  रहा है  कि  नगर  अदालत

 द्वारा  किसी  व्यक्ति  के  काम्पेन्सेशन  में  वृद्धि  की  जाती  तो  उसी  नोटिफिकेशन  के  द्वारा  जिन

 अन्य  लोगों  की  जमीन  ली  गई  उन्हें  भी  काम्पेन्सेशन  में  वृद्धि  मांगने  का  अवसर  दिया  जाएगा  |

 पहले  तो  उसीको  ज्यादा  काम्पैंसेशन  दिया  जाता  जो  कोर्ट  में  जाता  था  ।  जो  दुसरे  गरीब

 लोग  अदालत  में  नहीं  जाते  उनको  कोई  नहीं  पुता  था  ।  गाजियाबाद  के  मामले  में  यही

 हाई  कोटे  ने  कुछ  किसानों  का  काम्पेन्सेशन  तीन  गुना  बढ़ा  हालांकि  राज  जमीन

 की  कामत  सौ  गुना  बढ़  गई  है  ।  बकी  किसान  चोटें  में  नहीं  उन्होंने  कहा  कि  हमें  भी

 बढ़ाया  हनना  मुन् नाव जा  दिया  लेकिन  सरकार  देने
 के  लिए  तैयार  नहीं  हुई  ate  कानों  में  तेल

 डाले  बैठी  रही  ।

 इस  इलाज  को  स्ट्रोस्पे  स्टीव  इफेक्ट  देना  चाहिए  ।  आजादी  के  बाद  से  किसानों  की  जो

 जमीनें  ली  गई  हैं  शौर  जिनको  मुग् राव जा  नहीं  मिला  यह  प्राविजन  उनपर  मी  लागू  किया  जाना

 चाहिए  i  जिन  गरीबों  को  मुश् नाव जा  नहीं  मिल  पाया  उसी  रीति  से  उनको  भी
 मुआवजा

 देना

 चाहिए  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  संशोधन  श्री  दिगम्बर  सिंह  ने  पेश  किया  है  इस  पर  मन्त्री  जो

 को  बहुत  सहानुभूतपुबंक  विचार  करना  चाहिए  ।  मैं  दो  उदाहरण  देता  हु  ।  मद्रास  हाई  कोट  में

 एक  केस  जमीन  1944  में  ले  ली  25  साल  तक  उस  पर  कुछ  नहीं  gars  कौर

 उसके  बाद  जब  वह  अदालत  में  गये  शरीर  जमीन  का  मुआवजा  मांगा  तो  उन  किसानों  को  कहा

 गया  कि  25  साल  पहुंचे  जिस  रेट  पर  जमीन  ली  थी  उसी  नोटिफिकेशन  के  भअ्रघोन  श्राप  मुग् राव जा

 पाने  के  अधिकारी  हैं  ।  अगर  25  साल  मामला  लटका  रहेगा  ait  नोटिफिकेशन  कौ  डेट  से  देंगे

 तो
 कया  ag  उचित  है  ?  कायदे  को  बात  है  कि  जिस  दिन  श्राप  कब्जा  ले  रहे  हैं  उस  दिन

 जो
 जमीन

 का  बाजार  भाव है  उसके  मुताबिक  सरकार  को  मुग् राव जा  देने  में  क्या  हां  है  ?  मैं सम भता  हू  यह

 संशोधन  बहुत  जरूरी  है  we  इसको  सरकार  को  चाहिये  |

 श्रेय  महोदय  :  अरब  इसमें  कुछ  समाधान  है  ।

 श्री  चन्द्रजीत  महीं  wa  कह  रहे  हैं  कि  दो  साल  के  अन्दर  फैसला  होना

 तारीख  वही  रहेगी  नोटिफिकेशन  वाली  ।  मगर  दो  साल  के  प्रकार  प्र धि ग्रहण  नहीं  भ्रमर

 उनको  मुग् नाव जा  नहीं  मिल  जायगा  तो  अपने  अप  लैप्स  कर  जायगा  |  यह  अच्छी  बात  ।

 पहले  तो  यह  कंद  मी  नहीं  भौर  20,  25  साल  से  गाजियाबाद  यानी  1960, का  मामला

 प्रमी  तक  लटका  रहा  |

 एक  तो  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  खासतौर  से  शहरों  के  विकास  के  लिये  ate  उनके

 पास  बड़े  पैमाने  पर  जमीन  ली  जा  रही  है  उसमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  कुछ  नियम

 बना  श्रापने  कहा  हम  सब  को  रीहैबिलिटेट  नहीं  कर  नौकरी  नहीं दे

 झाल्टरनेटिव  सोने  नहीं  प्रोवाइड  कर  सकते  मेरा  कहना  है  कि  कम  से  कम  जो  पब्लिक  या

 प्राइवेट  सैक्टर  के  कारखाने  जहां  श्राप  जमीन  लेते  उनमें  जो  भर्ती  होती  है  उसमें  उन
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 किसानों  के  लड़कों  को  जरूर  भर्ती  करने  में  देनी  चाहिये  ।  कम  से  कम  एक  परिवार

 का  एक  आदमी  जरूर  लिया  जाए  |  आप  इस  बात  को  जरूर  लागु  कराइये

 it  दिगम्बर  fag  (  मथुरा  मथुरा  रिफाइनरी  में  भी  लागू  नहीं  gar  |

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  श्राप  इस  बात  को  सख्ती  से  लागु  कराइये  कि  एक  परिवार  का

 कम  से  कम  एक  आदमी  को  सर्ती  में  प्राथमिकता  दी  जाएगी

 दुसरी  बात  यह  कि  एक  जगह  आपने  अपनी  स्पीच  में  कहा  कि  जिसको  जमीन  ली  जाएंगी

 gad  जो  वी कर  सेक्शन  के  लोग  हैं  उन  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जाएगा  रिहैबिलिटेशन  करने

 के  लिये  ।  मैं  समझता  हूं  इसमें  कोई  डिस्क्रौमिनेशन  नहीं  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गांवों  में  वीकर  के  अ्रलावा  तो  कोई  रहा  ही  नहीं  |

 1] |  चन्द्रजीत  यादव  एक  किसान  जिसके  पारा  10  एकड़  जमीन  है  तो  वह  गरीब  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  है  हो  नहीं  ।  किसी  के  पास  रहो  कहां  जमीन  ?

 थी  चन्द्रजीत  यादव
 :  मैंने  बड़े  ध्यान  से  आपकी  स्पीच  सुनी  जिसमें  झ्रापने  कहा  वी कर

 सेक्शन  की  झोर  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जायगा  रीहैविलिटेट  करने  में  ।  मैं  समझता  हूँ  इसमें

 बनकर  कौर  स्ट्रिंगर  संस्थान  न  लाइये  ।  बल्कि  जिसकी  जमीन  ली  जा  रही  है  उन  सबको

 fats  करने  की  बात  होनी  चाहिये  ।  दाहर  जसा  इन्होंने  कहा  कुछ  परसेंटेज  शॉप्स  की  बात  ॥

 क्यों  नहीं  देखते  हैं  कि  जो  गरीब  आदमी  हैं  उनको  ale  या  फ्लैट  देने  देने  में  कुछ  तो

 रीयता  दी  जाएगी  ।  कुछ  तो  मैं  कहता  हूं  किसानों  की  जमीन  आपने  ले  ली  है  लेकिन

 धुत  सी  चीजें  arg  करते  पेट्रौल  के  पम्प  देते  Ta  कीं  एजेंसीज  देते  हैं  ate  दसरे  काम

 करते  कर्जा  भी  देते  हैं  तो  कयों  नहीं  झाप  किसानों  को  उन  चीजों  में  प्राथमिकता  देते  हैं  ।

 जिनकी  जमीनें  ली  जा
 रही  उनको  श्राप  इनमें  प्राथमिकता  दौजिये  ।  इसी  तरह  से  उनको

 सस्ते  रेट  पर  कर्जा  मिले  ।

 wa  कौर  ग्रीक  समय  न  लेते  हुए  मैं  समझता  हू  सरकार  को  इस  बात  पर  ध्यान  देना

 चाहिये  शौर  इस  काम  को  बिल्कुल  नौकरशाही  के  ऊपर  नहीं  छोड़  देना  चाहिये  कि  जिधर  से  चाहें

 नहर  निकाल  जिधर  से
 चाहें  सड़क  निकाल दें  ।  जहां  तक  सम्भव  होना  गिरोहों  छोट

 किसानों  को  बचाने  का  प्रयत्न
 कौ  जिये  कौर  उनकी  मदद  कीजिये  ।  धन्यवाद

 भी  उसम  राठौर  प्रत्यक्ष  यदि  हमारे  संशोधन  स्वीकृत  होते  हैं  तो

 हम  बोलेंगे  भी  नहीं  ।

 mea  सरोवर  :
 श्री  यह  अच्छी  दात

 थो  रास  प्यारे  पत्रिका
 :

 अध्यक्ष  यह  बात  सहो  है  कि  बड़ी  प्रतीक्षा
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 के  बाद  ag  निल  पाया  है  कौर  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  ।  प्रभी  हमारे  सहयोगी  सज्जन  कुमार

 जी  ने  भ्रापको  घन्यवाद  दिया  मैं  भी  उन्हीं  के  साथ  झपने  को  सम्बद्ध  करता  यह  बात  भी

 सही  है  कि  श्राप  ही  हमारे  माननीय  सदस्य  दिगम्बर  सिंह  जी  भी  समय-समय  पर  पिछले  कई

 ag  &  इस  बात  at  चर्चा  कुरते  रहे  उन्होंने  भी  इस  सम्बन्ध  में  बड़ा  प्रयास  किया  हे  ।

 झच्यक्ष  महोदय  :  पूरा  डटकर  प्रयास  किया  है  ।

 थ्रो  राम  प्यारे  पत्रिका  :  उनको  मी  मैं  बिना  घन्यवाद  दिए  नहीं  रह  सकता  ।  उनकी

 बहुत  सी  भावनाओं  से  मैं  सहमत  g  लेकिन  कुछ  बातों  से  जो  मैं  डीफर  करता  हू  बह  भी

 बताऊंगा  ।

 मैं  यह  जरूर  चाहता  ह  कि  जब  किसानों  को  जमीन  ली  जाए  तो  उसका  उद्देश्य  निश्चित

 तौर  से  यह  होना  चाहिये  कि  वे  जिस  हाल  में  उस  समय  हैं  उससे  नगर  बाद  में  बहुत  बेहतर  न

 बना  सकें  तो  उससे  बेहतर  भी  न  बनायें  ।  इसमें  ata  चीजें  एक  तो  सम्पत्ति  के  मुआवजे  को

 बात  है  ।.  दूसरी  वात  रिहैबिलिटेशन  की  है  ate  तीसरी  बात  नौकरी  वर्ग रह  देने  की  है  ।

 तक  मुआवजे  का  बदन  यह  सही  है  कि  gat  जो  मार्केट  seq  की  बात  कही  गई  है  उसको

 डिज़ाइन  जाना  चाहिये  ।  अभी  होता  यह  है  कि  अधिकारियों  की  से  संकेत  ara  है

 कि  इस  तरह  से  मुआवजा  तय  करो  जिससे  ज्यादा  न  देना  पड़े  ।  ट्राइबल  एरियाज  में  सुपर  थमते

 पावर  स्टेशन  बनाए  जा  रहे  हैं  या  जो  कोल  फील्ड  हैं  वहां  पर  आदिवासियों  की  जमीन  की  कोई

 रजिस्टरी  या  कोई  रिकार्ड  नहीं  रहता  है  ।  कुछ  ऐसे  चालाक  लोग  होते  हैं  जो  उन  लोगों

 से  रजिस्टरी  बहुत  सस्ते  में  करा  लेते  हैं  जिससे  माउंट  वैल्यू  निश्चित  तौर  से  सही  सही

 कारियों  के  सामने  नहीं  थ्री  पाती  इस  तरह  से  किसानों  को  बहुत  कम  मुआवजा  मिल  पाता

 इसलिए  मैं  चाहता  हू  मार्केट  वैल्यू  की  जहां  तक  बात  उसको  डिफाइन  किया  जाना

 चाहिए  ।

 दिगम्बर  सिह  जी  का  जो  यह  कहना  है  कि  पंजे दान  के  समय  मुगप्रावजा  दिया  जाना  चाहिए

 तो  इस  सम्बन्ध  में  arg  विचार  करें  कि  कोई  प्रोजेक्ट  है  जिसको  संगठन  पांच  करोड़  की  लेकिन

 जसे  ही  लोगों  को  पता  चलता  है  कि  सरकार  उस  जमीन  को  नोटिफाई  कर  रही  है  तो  उसके

 अगल-बगल  की  जमीनों  की  कीमत  भी  कई  सौ  गुना  बढ़  जाती  है  श्र  कौन  साल  के  बाद  तो

 झर  मी  कीमत  बढ़  जायेगी  ।  इसीलिए  अमी  सज्जन  कुमार  जी  ने  कहा  था  कि  यदि  are  feat

 किसान  की  पांच  एकड़  जमीन  लेते  हैं  तो  उसके  पास  केवल  200  गज  जमीन  छोड़  दीजिए  ale

 बाकी  अप  मुफ्त  में  ले  लीजिए  ।  इसलिए  पंजे दान  के  समय  तो  उस  जमीन  की  वेल्यू  कई  गुना

 होगी  झ्र  श्राप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  उसको  दे  पाना  व्यावहारिक  नहीं  फिर  वह

 परियोजना  ही  नहीं  चल  पायेगा  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  सरकार  जेब  से  दे  रही  है  क्या  ?

 at  राम
 प्यारे  पत्रिका  :  हमारी  सरकार  जनप्रिय

 सरकार  प्रोजेक्ट्स  को  वायबल

 बनाने  के  लिए  सारी  बातों  को  देखना  पड़ता  क  (saa)  आपकों  झपने  क्षेत्र  के  बारे  में
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 बताना  चाहता  हू  |  हमारे  यहां  समझौता  करने  के  बाद  तीन  सुपर  थंडर  पावर  स्टेशन  बनाए

 उस  वक्त  सरकारी  रेट  एक  हजार  रुपये  प्रति  एकड़  जाता  लेकिन  कड़ा  करने  के

 बाद  हमने  पौने  आठ  हजार  रुपये  लेकिन  उनको  मुआवजा  नहीं  मिला  ।  झा इच ये  की

 बात  यह  है  कि  जो  अरगल-बगल  की  जमीन  बीच-बीच  में  जो  छोट  टुकड़े  बचे  हुए  उनकी

 ara  दिल्ली  से  भी  अधिक  हो  गई  ।  यदि  पोज़ीशन  का  रेट  उनको  देना  पड़ेगा  तो  उससे  योजना

 में  कठिनाई  पैदा  होगी  ate  काफी  बड़ी  राशि  का  भुगतान  किसानों  को  करना  पड़ेगा  ।'  यह  बात

 सुनने  में  अच्छी  हो  सकती  लेकिन  व्यावहारिक  नहीं  द
 ।

 श्री  ama  बागड़ी  :  फिर  श्राप  एक  इच  भी  जमीन  मत  लो  ।

 थ्रो  राम  प्यारे  पत्रिका  यह  सही  है  कि  श्रनिवायें  रूप  से  देश  को  विकसित  करना

 इसलिए  ga  किसानों  की  ऐसी  वकालत  न  जो  उचित  न  हो  ।  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता

 हुं  कीजिए  प्रकार  fra  बंक  ने  इनकम  टेक्स  पर  15  प्रतिदिन  सूद  का  प्रावधान  रखा

 जेसे  रिज  बैंक  के  आडर  पर  वह  बढ़ता  रहता  उसी  हिसाब  से  उनको  वह  qa  तीन  साल  के

 इन्दर  देना  पड़ेगा  |  इससे  काफो  संतोष  दूर  हो  सकता  है  ।

 इससे  बड़ी  चीज  यह  है  कि  जिन॑  किसानों  को  जमीन  ली  जाती  उन  किसानों  को  नौकरी

 देने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  |  अगर  जमीन  ट्राइबल  क्षत्र  में  ट्राइपास  की  ली  जाती

 तो  उनको  नहीं  पर  बसाने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  यदि  उनको  नौकरी  देने  की  व्यवस्था

 नहीं  हो  सकती  है  उनको  झ्रापको  खेती  करने  के  लिए  जमीन  देने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 खास  तौर  से  वे  भूमिहीन  आदिवासी  ate  जो  किसानों के  खेत  में  खेती  करते

 जब  उनको  जमीन  ले  लो  जाती  तो  उनको  नौकरी  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  हो  पाती

 जिसको  वजह  से  बहुत  बड़ा  असन्तोष  वहां  पैदा  हो  जाता  है  ।  इसे  पोर  भी  सरकार  दारा  कदम

 उठाने  को  आवश्यकता  है  |

 एक  खतरनाक  खोज  कौर  जो  जमीन  कोल  फील्ड  कोल-बीयारिंग-एक्ट  के

 जो  गवर्नमेंट  आफ  इण्डिया  का
 कानून  एक्वायर  की  जाती  उसके  बारे  में  कहना  चाहता

 हूँ
 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  कानून  को  रिपील  कर  देना

 चाहिए
 अर

 एक  कानून  लागू  किया  जाना

 चाहिए  ।

 झच्यक्ष  महोदय  :  वह  सेपरेट  है  ।

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  वहू  wr  केन्द्र  का
 कानून  है  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  केवल  एक  कानून

 होना  चाहिए  |  सोलेशियम  जो  श्राप  15  परसेंट  से  30  परसेन्ट  करने  जा  रहे  उसको  बढ़ा  कर
 पचास  परसेन्ट  कर  देना  चाहिए  ।  gat  प्रोफेसर  साहब  ने  कहा  कि  यह  बिल  काम्प्रहिंसिव  नहीं

 में  चाहता  हूं  कि  किसानों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  एक  कास्प्रहैंसिव  बिल  सदन  में  पेशा
 ताकि  किसानों  को  लाभ  हो  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  आपको  घन्यवाद  देते  हुए  रमें  अपनी  बात  समाप्त  करता  2  ।
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 ait  मनी  राम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  Hart  सदन  को  बनाई  देता  हूं  और

 भारत  के  किसानों  का  श्राहुवान  करता  जिस  का  सदियों  से  दोषी  होता  रहा  जिस  को

 इस  देश  के  लुटेरों  ने  चाहे  काई  कहीं  भी  sar  हो  हमेशा  लूट  समन्दर  बना  रखा

 यह  कानून  उस  लूट  से  वंचित  तो  नहीं  कर  लेकिन  इस  कानून  के  जरिये  तुम  ने  एक

 रास्ता  दिखाया  जैसे  डाक्टर  ध्रम्बेदकर  ने  संविधान  बना  कर  भारत  के  शोषितों  ate  पीड़ितों

 को  कहा  था  कि  मैंने  दन  यह  रस्ता  को  दिखा  दिया  है  कि  तुम  झपने  अधिकार  को

 समझो  ।  हमारे  दिगम्बर  fag  जी  ने  जो  रास्ता  दिखाया  wie  यह  बिल  जो  राज  यह  सदन  पास

 करने  जा  रहा  कम  से  कम  उस  के  जरिये  हिन्दुस्तान  के  किसानों  का  याहू  वान  किया  जा  रहा

 है  कि  भारत  किसानों  ary  तुम  को  यह  रास्ता  मिल  गया  wa  तुम  अपनी  मन्ज़िल  पर  पहुंच

 जाप मो गे  ।

 यह  बिल  बहुत  लम्बा  मै  उस  पर  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  कितना  इस  में  कर  सके

 कितना  नौकरशाह  बीच  में  भाया  लेकिन  एक  बात  समय  लो  कि  किसानों  के  वोट  से  यहाँ

 धाये  हमे  सब  उस  का  हित  wed  हैं  झ्र भी  तक  मजबूरी  में  के  लिए  कुछ  नहें

 कर  सके  उस  की  जमीन  ले  ली  2:  साल  के  बाद  garage  दिया  फिर  भी  सही

 मुआवजा  देते  हुए  दर्द  हो--यह  ठोक  बात  नहीं  लाल  किले  के  पास  किसानों  at  जमीन  था

 लेकिन  श्राज  एक  इन्च  जमीन  भी  उन  के  पास  नहीं  जब  कि  बड़े-बड़े  ard  बन  गए

 मिया  के  पास  फार्म  त्सा  बड़े  पूंजीपतियों  के  पास  काम  लेकिन  अप  उन  के  फार्मों  को

 नहों  ले  सिफ॑  गरीब  की  जमीन  को  ले  सकते हैं  ।  मैं  चाहता  था  कि  sara  मन्त्री  जी  इस

 मौके  पर  यहां  लेकिन  उन  की  भी  अपनी  मजबूरी  है  ।  वह  कहती  हैं  कि  नौकरशाह  मेरे

 ऊपर  भी  हावी  हैं  ।  साहब  ने  व्याज  वाली  जो  बात  कही  है  वह  ठीक  है  उसको  मानना

 चाहिये  ।  मैं  हैं--जिस  दिन  कब्जा  लें  sa  दिन  के  हिसाब  से  मुआवजे  का  फैसला  जो

 कीमत  उस  बनती  हो  वह  उस  को  दी  जानी  चाहिये  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये--जमीन  तो

 एक्वायर  कर  दो  पसे  गज  में  कौर  कीमत  बढ़  गई  दो  हजार  गुना  ag  जमीन  कौन

 बिरला  लेंगे  जिन  को  कारखाने  लगाने  इस  लिए  गरीब  का  नुकसान  क्यों  करते

 यह  arg  जो  झप  ने  बनाया  है  ठीक  लेकिन  इसमें  बहुत  सी  afeat  फिर  मो

 आपने  इस  कानून  को  बना  कर  हिन्दुस्तान  के  किसानों  को  भ्र पनी  मन्ज़िल  पर  पहुंचने  का  रास्ता

 दिखाया  है  ।  श्री  इस  में  जो  रुकावटें  हिन्दुस्तान  का  क्लीन  उन  का  मुकाबला  करेगा

 झर  अपनी  मांगों  को  पुरा  झगर  उन  को  कई  रोकने  का  प्रयास  करेगा  तो  सुनो

 इन्कलाब  जिस  में  नौकरशाहों  को  भी  खत्म  कर  दिया  जायगा  ।  यह  बिल  ला  कर  ATT

 ने  भलाई  लेने  की  कोशिश  की  है  ।  यह  ठीक  है  कि  एक  महिला  मन्त्री  ने  कुछ  मजबूती  दिखाई

 लेकिन  नौकरशाहों  ने झाप  को  मी  बहुत  दबाया  ।  वह  दिन  याद  जब  किसान  उठेगा  कौर

 इन  नौकरशाहों  को  जो  उस  के  शोषण  की  नींव  हैं  जला  कर  राख  कर  देगा  ।  मैं  को

 चेतावनी  देता  हूं--तुम्हारे  महलों  तुम्हारी  हवेलियों  को  भी  भाग  तब  तुम  को  हमारी

 बौद  हम  तुम  को  पहले  से  बतला  रहे  थे  ।

 125



 25  1984 भूमि  झजंन  विधेयक

 कब  श्राप  इस  बिल  को  फटाफट  करो  पास  ।  न  गे  किसान  कौर  सब  कर  देंगे  मैदान

 इन  का  खाक  |

 अध्यक्ष  अकेला  ही  चला  था  जानिबे-मन्ज़िल

 लोग  मिलते  गये  att  कारवां  बनता  गया  |

 awl  कोई  बात  नहीं  फिर  बनायेंगे  |  अभी  बस  नहीं  हो  गई  wal
 तो  शुरुप्ाते-इक्क॑  है  ।

 थी  qe  चन्द  डांगी  (aT)  :  श्रेय  यह  ड्राप  की  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी

 को  मैं  इस  में  से  पढ़  कर  सुनाना  चाहता

 यह  सर्वविदित  तथ्य है  कि  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  जमीन  के  मालिकों  से

 बहुत  ही  कम  दर  पर  भूमि  का  जैन  करता  है इसका  एक  ज्वलन्त  उदाहरण  यह  है

 कि  कालका  जी  जिला  केन्द्र  में  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  जमीन  के  मालिकों  को  2.50  रुपये

 प्रति  वर्ग  गज  की  दर  से  मुल्य  गया '*  मुकाबले  में  प्लाट  2704  रुपये  प्रति

 at  गज  को  mad  दर  से  sane  ।  सबसे  ऊची  दर  17316  रुपये  प्रति  at  गज

 ara

 ने  दो  रुपये  में  जमीन  ली  ate  17  हजार  रुपये  में  बेची  ।  मैं  इस  में  एक  सुभाव  देना  चाहता

 हूं--बाप
 ने  इस  बिल  में  काफी  सुघार  किये  काइतकार  अपनी  जमीन  को  नहीं  छोड़ना

 जमीन  उस  की  जिन्दगी  उस  से  उस  को  प्यार  होता  उस  से  अपने  cyst  को

 पालता  अपने  कुतुब  को  पालता  है  उस  का  सालाना  खर्चा  होता  है  उतना  उस  मुआवजे

 से  उस  को  मिलना  चाहिये  ।  उतना  उस  का  मुआवजा  मिलना  चाहिये  कि  सालाना  खां  उसका

 तीन  साल  का  निकल  सके  ate  mit  at  वाले  30  सालों  में  कितनी  जमीन  की  कीमत

 बढ़  जाती  यह  श्राप  जानते  ही  हैं  ।  जो  at  उस  का  बढ़  जाता  है  वह  ब्याज  के  रूप  में  उसे

 मिल  सके  ॥

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  श्राप  जमीनें  किस  की  लेते हैं  ।  श्राप  जमीनें  उन  की

 लेते  हैं  जिनके  पास  दो-दो  एकड़  या  grat  एकड़  जमीन  है  ।  उन  लोगों  को  जमीन  श्राप  ने  लें  ली

 जिनके  पास  ज्यादा  जमीन  नहीं  है  ale  उन  पर  उन  के  मकान  बने  हुए  बाप  जमीन  उन

 की  लेते  जो  बोल  नहीं  सकते  और  जो  कम्पेसेशन  को  समझ  नहीं  सकते  ।  उन  की  जिन्दगी  उस
 नलमीन  पर  frat  करती  उन  के  पशु  कौर

 उन  के  बच्चे उस  पर  निर्भर  रहते  हैं  ate  उनकी
 आमदनी  उसी  जमीन  से  होती  है  ।

 श्राप  माकिट  रेट  कया  सोच  रहे  हैं  ।  मेरे  पास  ore  25  बीधा  जमीन  जिसकी  कीमत
 राज  50  हजार  रुपये  है  और  भराने  वाले  20  सालों  के  बाद  उस  जमीन  की  कीमत  8  10

 गुना  बढ़  जाएगी  |  तो  श्राप  उन  लोगों  को  जमीन  ले  रहे  जिन  के  पास  थोड़ी  जमीन  है  शीर
 इस  तरह  से  उन  को  रोटी  ate  उनकी  aaa  छीन  रहे  हैं  ।  श्राप  कहते  हैं  कि  हम  मार्किट  रेट
 देगें  ।  मेरे  पास  यह  जजमेंट  है  भ्रौर  इस  में  उन्होंने  बताया  है  :
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 शग्उच्चतम  न्यायालय  ने  राज  कई  दिल्ली  ग्रामवासियों  द्वारा  दायर  को  गई  एक

 याचिका  स्वीकार  की  जिसमें  संघ  राज्य  क्षत्र
 के  योजनाबद्ध  विकास  के  लिए  भूमि  का

 भ्र जन  करते  को  संघ  सरकार  के  अभिप्राय  को  संवैधानिकता  तथा  इस  भूमि  को  कई  वर्षों

 के  बाद  asta  करने  को  चुनौती  गई  ।  संघ  सरकार  को  यह  मी  स्पष्ट  करने  के  लिए

 कहा  गया  है  कि  न्यायालय  कयों  न  इसे  एक  संवैधानिक  के  रूप  ade  करार  किया

 जाये  इरादी  ।
 व

 मधु  दण्डवत  :  उन्हें  इसे  भी  चुनौती  लेने  दीजिए  ।
 श्राप  क्यों

 चिन्ता  करते  हैं  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  चाहता  हुं  कि  उनको  कम्पेसेशन  सही  मिले  att  इतना  कह  कर

 मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  नाथू  राम  मिर्धा  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  कानून  aaa से  पहले

 10  दफा  छेड़ा  गया  कौर  आजादी  के  बाद  5  दफा  छेड़ा  गया  प्रौढ़  धन  छटी  बार  छेड़ा  रहा

 इस  में  कुछ  संशोधन  करने  की  बात  की  जा  रही

 मैं  प्राय  से  निवेदन  करना  हूं  कि  इस  कानून  के  जरिये  कुछ  अच्छा  कानून  बनाने

 की  उस  में  कुछ  बुराइयां  भी  ला  दी  हैं  ।  कुछ  प्रगति  बातें  मी  की  हैं  ar  उनका  मैं

 समधन  करता  हूं  |  प्राइवेट  कम्पनीज  को  सरकार  उन  के  कारखाने  लगाने  के  लिए  जमीन

 यर  कर  के  नहीं  इसका  प्रावधान  इस  में  कर  दिया  है  शौर  इस  को  पब्लिक  परपज  नहीं

 माना  यह  पब्लिक  परपज  की  डैकोनियन  में  बरच्छा  सुधार  किया  है  ।  मेरे  राज्य  राजस्थान  में

 सिरोही  जिले  में  एक  कम्पनी  के  कारखाने  के  लिए  रजिस्ट्रार  ने  घारा  4  के  अधीन  65  किसानों

 की  जमीन  के  एक् वी  जीवन  के  नोटिस  निकाले  हुए  हैं  ।  परब  इस  धारा  के  नीचे  वह  जमीन  ले  कर

 उस  सेठ  को  नहीं  दे  इस  की  खुशी है  ।  इस  के  प्रभावी  zara  9  के  जरिये  घारा  11

 को  श्राप  एमेंड  कर  रहे  हैं  तौर  कानून  के  जरिये  कलक्टर  द्वारा  एवाडे  देने  कौ  मियाद  2  साल

 मुकरंर  कर  रहे  यह  श्राप  ठोक  कर  रहे  हैं  पर  इसी  धारा  में  arg  ने  जो  प्रो वी जो  लगाया  है

 उससे  पुराने  मामले  जो  कई  अदालतों  में  15,20  वर्ष  से  पेन्टिंग  उन  को  भी  इस  मियाद  में  न

 कर  के  मुआवजा  दिलाने  की  बात  सोच  रहे  हैं  ।  जिन  जमीनों  को  सरकार  ने  श्रमी  तक  wey  में

 नहीं  लिया  उन  जमीनों  पर  किसानों  ने  पिछलें  15-20  साल  में  कई  तरह  के  इम्प्रवमेंट्स  कर

 लागान  श्राप  वसूल  कर  रहै  मैं  are  को  एक  कांक्रीट  केस  देता  हूं  ।  जेसलमेर  में  500

 दिये  हैं  ।  उन  को  उचित  मुन् नाव जा  इसलिए  नहीं  faa  पाएगा  क्योंकि  शप  उन  जमीनों  कौ

 मार्किट  वैल्यू  उस  दिन  से  दे  रह ेहैं  जिस  दिन  नोटीफिकेशन  gar  ary  इससे  उन  को  उचित

 मुआवजा  नहीं  मिल  पाएगा  |

 मैं  श्राप  से  यह  भी  कहना  चाहता  g  कि  सड़कों  sty  सिचाई  प्रोजेक्ट्स  के  लिए  जमीन

 लो
 गई  है

 शौर  उस  पर  सरकार  15-20  वर्ष  से  कब्जा  किये  हुए  है  लेकिन  उन  जमीनों  का

 मुआवजा  sat  तक  किसानों  को  नहीं  चुकाया  गया  है  बल्कि  उन  से  उल्टे  उन  जमीनों  का

 लगान  श्राप  वसूल  कर  रहे  हैं  ।  मैं  आप  को  एक  कांक्रीट  केस  देता  हूं  ।  जैसलमेर  में  500

 एक्येयर  मील  जमीन  आर्मी  फाइरिंग  रेंज  के  लिए  ली  6-7  गांव  बीच  मंडराते  थे  ।  उन  की
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 जमीन  का  BATT  एक  बीधा  का  10  रुपये  दिया  गया  ।  राजस्थान  के  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  स्व ०

 बरकतुल्ला  साहब  ने  10  रुपये  का  मुआवजा  कम  कर  मुआवजा  देने  वाले  अधिकारी  से

 उस  का  मुआवजा  20  रुपये  फी  बीघा  करवा  दिया  ।  इस  उस  afar  के  खिलाफ
 सी

 ०

 बिश्नोई  के  द्वारा  इंक्वायरी  हुई  ate  किसानों  के  खिलाफ  मुकदमे  बनाये  गये  ।  इस  हालात  में

 बाप  अन्दाज़ा  लगाइये  कि  किस  तरह  से  इम्पली में  टेशन  में  अन्याय  होता  हैं  ।  यह  अन्याय  स्टेट  के

 जरिये  से  हुए  एक्वीजिशन  से  ही  नहीं  बल्कि  सेन्ट्रल  के  एक्वीजिशन  से  भी  होता  है  ।

 श्री  दिगम्बर  fag  जी  ने  इस  कानून  के  बारे  में  जो  बताया  है  कि  कसे  कानून  मैं

 उन  बातों  को  रिपीट  नहीं  करू गा  |  पर  इतना  जरूर  कहना  चाहता  हू ंकि  20-20,  25-25  सालों

 से  जो  केसिज  श्रदालतों  में  लटक  रहे  हैं  उनके  लिए  भी  aaa  एक  प्रो वी जो  लगा  दिया  है  कि  दो

 साल  में  फसल  हो  जाने  नये  केसिज  के  बारे  में  तो  यह  प्रो वी जो  ala  हो  सकता  है

 लकिन  पुराने  केसिज  के  लिए  श्राप  इस  dist  को  निकाल-दो  ।  जो  नये  कैसी  हैँ  जो  कि

 मुआवजा  देने  के  बारे  में  फाईल  होंगे  उनके  बारे  में  झगड़ा  नहीं  है  ।  ये  जो  पुराने  केसिज  हैं  जो

 कि  सन्  53,  54  से  कोर्टों  में  पड़े  हुए  हैं  उनके  लिए  श्राप  इस  प्रोटीनों  को  निकालो

 इसमें  आपको  कपा  तकलीफ  है  ?  इसमें  यहीं  होगा  कि  जो  केस  सुप्रीम  कोटे  शौर  हाई  कोट  या

 किसी  भोर  जगह  पॉटिंग  हैं  वे  इसके  नीचे  नहीं  प्रांगण  और  वहीं  से  डिसमिस  हो  जाएगें  ।  avast

 एक  नया  नोटिफिकेशन  निकालने  को  जरूरत है  ।  किसान  झ्रपना  नया  क्लेम  फाईल  कर दगे  ।

 aaa  पुराने  केसिज  को  इस  प्रो वो जो  के  साथ  जोड़  कर  के  साथ  घोर  अन्याय  किया  है  ।

 झगर  श्राप  इस  प्रो बी जो  को  निकाल  दो  तो  कम्पेनसेशन  का  रगड़ो  नहीं  रहता है  ।

 इसके  बाद  श्राप  ब्याज  की  बात  कर  सको  तो  बह  ठीक  है  ।  हम  आपकी  सब  बात

 सान  लेंगे  ।  बाप  हमारी  यह  मान  लो  ।  जिस  जमीन  पर  ट्यूबवेल  लग  गये  मकान  बन

 गये  उन  पर  इन्वेस्टमेंट  eryaqaag
 में  नहीं  जायेगा  ।  जमीन  पर  जो  इस्प्रवमेंड  को  गई  है

 इसका  कम्पेनसेशान  नहीं  जायेगा  ।  झगर  बाप  किसानों  के  लिए  कुछ  करनाਂ  चाहते  तो  श्र

 दिगम्बर  सिंह  का  geste  मान  लो  या  फिर  इस  प्रो वी जो  को  निकाल  दो  ।

 aa  मेरा  यही  कहना  है  ।

 श्री  उत्तम  राठौर  :  इस  विधेयक  पर  बोलने  से  पहले  मैं  समा  को  बताना

 चाहूंगा  कि  मैं  पहले  ही  सन्  1980  में  भूमि  asta  के  बारे  में  एक  गर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक

 पुरःस्थापित  कर  चुका  gi  यह  विधेयक  प्रगतिशील  मालूम  पड़ता  है
 ।  यह  निश्चित  रूप  में  समर्थक

 है  परन्तु  इस  विधेयक  में  सिवाय  एक  संशोधन  के  शायद  ही  कोई  बात  है  भ्र्थात्, कि कि  झगर

 कोई  व्यक्ति  अदालत  में  जाता  है  श्र  जो  कामत  उसे  दी  जाती  है  वही  कीमत  उसी  क्षेत्र  के  किसी
 ait  व्यक्ति  को  भी  समाहर्ता  द्वारा  दी  जा  सकती

 ह्म  सभी  जानते  नि  कि  हमारी  70  प्रतिदिन  आबादी  कृषि  पर  निभा  करती  z  i  झ्रामंतौर
 आजादी  के  परमाणु  हम  लोगों  से  कृषि-भूमी  विकास  कार्यों  के  लिए  लेते  रहे  कौर  उनको

 दिया  जाने  वाला  मुद् नाव जा  बहुत  ही  कम  होता  इसका  कारण  यह  हैं  कि  ag  fqqrH

 बहुत  ही  पुराना  है  शर  गरमी  तक  किसी  ने  भी  इसमें  संशोधन  करने  की  कोशिश  नहीं  की  ।  हमारे
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 3  भाद्र  1906  (7%)  afa  अजन  विधेयक

 ate  बेडियों  चोरी  विधेयक  के  लिये  तो  समय  हो  सकता  दे  परन्तु  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  के  लिये

 नहीं  है  जिससे  लगभग  हमारी  70  प्रतिशत  झान्ादी  प्रभावित  है  |

 निर्णय  करते  समय  दो  तरीके  हो  सकते  हैं  :  पहला  तरीका  यह  है  कि  उस  भूमि  से

 20  साल  तक  होने  वाली  अनाप  को  लिया  जाये  ate  दूसरी  तरीका  यह  कि  बाजार  भाव  या

 पिछले  तीन  सालों  के  दौरान  उस  भूमि  के  विक्रय  दस्तावेजों  पर  भी  बिचार  किया  जाये  ।  इस

 में  शायद  ही  कोई  ऐसा  व्यक्ति  जो  उसी  कीमत  पर  विक्रय  दस्तावेज  का  पंजीकररण

 करने  को  तेयार  जो  उसने  war  की  जब  हम  यह  grant  afafaqy  में  यह  संशोधन

 किया  है  कि  कोई  भी  जो  कि  कम  कीमत  पर  पंजीकृत  की  गई  झ्रायकर  विभाग  उसे

 श्रीकृष्  कर  सकता  है  ।  जब  यह  तथ्य  है  कौर  इस  प्रकार  के  प्रावधान  को  great  विधि  के

 ध्न्तगंत  किया  जा  सकता  है  तो  ऐसा  इस  विशेष  अधिनियम  में  अ  क्यों  होना  चाहिये  कि  are

 fan  पंजीकृत  दस्तावेज  मुल्य  पर  ही  feat  कर  रहे  हैं  ae  बाजार  भाव  पर  विचार  नहीं  कर

 रहे  मैं  नहीं  जानता  ऐसा  क्यों  होना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  इससे  श्राप  लोगों  के  प्रति  भारी

 न्याय  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  दिगम्बर  सिंह  ने  कब्जे  को  तारीख  के  बारे  में  कहा  है  ।  कब्जे  की  तारीख  पर  विचार

 fear  जाना  चाहिए  झर  उस  तारीख  को  कीमत  निर्घारित  की  जानी  चाहिए  ।  हम  समी  सहमत

 यहां  तक  कि  श्राप  मी  सहमत  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  जो  भी  सहमत  हैं  ।  मानननी  महिला  मंत्री  जी

 स्वास्थ्य  विभाग  से  ताई  हैं  ।  वह  दुविधा  में  पवार  नियोजन  में  प्रोत्साहन  देने  तथा  प्रोत्साहन

 न  देने  का  प्रावधान  है  ।  प्रिया  यह  है  फि  बह  ऐसा  निर्णय  जो  सम्पूर्ण  सदन  को  मान्य

 मुआवजा  15  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  किया  गया  है  ।  हर  वक्त  कर्मचारियों  को

 हम  महंगाई  भत्ते  में  वृद्धि  दे  रहे  हैं  ।  gal  महंगाई  wa  की  3  किस्तें  बकाया  हैं  ।  पहां  पर  अप

 15  प्रतिशत  से  fad  30  प्रतिशत  ही  क्यों  कर  रहे  हैं  क्यों  नहीं  इसे  50  प्रतिदिन  कर  देते  ?

 श्री  सज्जन  कुमार  ने  रोजगार  के  बारे  में  कहा  ।  जब  कोई  मी  सिंचाई  योजना  शुरू  at

 जाती  है  तो  परियोजना  से  प्रभावित  लोगों  को  वैकल्पिक  भूमि  दी  जाती है  ।  मंत्री  जी  नये  हैं  ।

 अन्त  मैं  यह  समरूप  व्यवस्था  राज्यों  तथा  केन्द्र  सरकार  अधिनियमों  में  से  दे  रहा  हूं  ।  सिचाई

 परियोजनाओं  के  तहत  हमें  इससे  प्रभावित  व्यक्ति  को  न्य  भु-खंड  प्रदान  करना  करना  पड़ता  है

 अथवा  उसे  उपलब्ध  सीमित  भूमि  उपलब्ध  करानी  पड़ती  है  ।  जब  इस  प्रकार  के  प्रावधान  अरन्य

 कानूनों  में  उपलब्ध  हैं  तो  उन्हें  दुविधा  में  कयों  होना  चाहिए  ।

 mete  महोदय :  जो  कुछ  वह  कर  सकती  थीं  उन्होंने  कर  दिया  है  ।  आपको  इसकी

 जटिलताश्ों  को  समझना  चाहियें  |

 et  उत्तम  राठौर  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  सिफ  यह  करू गा  कि  wat  वह  बाप

 कोई  भी  निर्णय  लेने  में  समय  नहीं  हैं  तो  azar  यह  होगा  कि  नह  अपने  मंत्रिमण्डल  के

 सहयोगियों  से  परामर्श  लें  और  इस  विषमता  के  बारे  में  निर्णय  लें  ।  भूमि  की  कीमत  कब्जे

 की  तारीख  के  ग्रचुसा र  दी  जानी  चाहिए
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 मूसा  asta  -(  विधेयक  25  1984

 sit  पीताम्बर  fag  :  भ्रष् यक्ष  यह  1894  का  एक्ट  है  ।  लेण्ड  एक्वीजिशन

 एक्ट  मेरी  समक्ष  से  खण्ड  एक्स्थ्रोपिएशन  एक्ट  यह  east  ने  बनाया  था  ।  इतने  दिनों  तक

 यह  एक्ट  चलता  रहा  |  ya  *  राज  में  इसका  चलना  तो  समझ  में  भ्राता  है  लेकिन  6

 योजनाएं  समाप्त  हो  रहा  हैं  कौर  राज  इसके  ऊपर  विचार  हो  रहा  है  कि  इसको  एक  aga

 कानून  बनाया  जाये  ।  तो  इसको  देख  कर  बड़ा  श्राइचम  होता  है  के  उद्देश्य  में  लिखा  gar

 हैं  कि  राज्य  सरकारों  को  बहुत  से  विकास  कार्यों  के  लिये  भूमि  भजन  को  पझावइयकता  पड़ती  है

 शौर  इसीलिये  इस  तरह  at  संशोधन  लाया  गया  है  ।  तो  इतने  दिनों  तक  जबकि  6  योजनाएं

 समाप्त  हो  रही  afar  ये  बिल  कहां  था  wit  इसके  पीछे  जो  समय  थी  चह  कहां  छिपी  हुई

 थी  ।  इससे  बहुत  साफ  मालूम  होता  है  कि  किसानों  लाखों  किसानों  को  इस  देश  में  नाम  मात्र

 का  मुआवजा  दे  कर  जो  उन्हें  gata  किया  उजाड़ा  गया  इस  देश  उसके  लिये

 पहले  तक  सोच  कर  कुछ  भी  करने  की  समय  सरकार  में  नहीं  थी  ।  नौकरशाही  में  होने  का  कोई

 wet  ही  नहीं  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  कानून  की  रोशनी  में  एक  दूसरा  कानून  बताया

 वहां  पर  मुआवजे  के  रूप  में  जमीन  के  बदले  जमीन  देने  की  व्यवस्था  की  राई  अगर  यह  बात

 सही  है  तो  इस  घारा  को  यहां  भी  शामिल  करने  का  प्रयास  किया  जाये  ।.  सदन  के  सभी  सदस्यों

 की  बातें  सुनने  से  ऐसा  लगता  है  कि  जमीन  के  एक्वायर  करने  की  सूचना  जैसे  ही  किसानों  को

 मिलती  उनको  ऐसा  महसुस  सोता  है  कि  उनके  घर  में  किसी  व्यक्ति  को  मौत  हो  गई  ।  जमीन

 के  श्रजंन  का  जो  खतरा  लगता  उसके  पांच  कारण  हैं  ।  पहला  यह  कि  जो  अफ्सर  जमीन  का

 वेल्यूएशन  करते  उनका  दृष्टिकोण  किसान  विरोधी  है  ।  सरकार  के  नौकर  होने  के  कार सा

 सरकार  के  लिये  जमीन  का  दर्जन  करते  ध्रजेंन  करते  उन्हें  किसानों  की  जमीन

 का  मूल्य  कौर  जो  उन्होंने  इन्वेस्टमेंट  किया  उसकी  कोई  चिंता  नहीं  होती  ।  किसान

 विरोधी  दृष्टिकोण  होने  के  यह  सबसे  बड़ा  कालरा  है  ।  दूसरा  यह  कि  जब  किसान  को

 श्राप  हटाते  हैं  तो  निश्चित  रूप  से  जमींन  के  साथ  उसका  मोह  होता  उस  पर  उसे  चोट  लगती

 तीसरा  एलीमेंट  प्राफ  कम्पलसन  ।  उसको  छोड़ने  के  लिए  मजबूत  करते  हैं  ।  जब  उसको

 छोड़ने  के  लिए  मजबूर  करते  हैं  तो  श्राप  तोषणा  कौर  ब्याज  से  संतुष्ट  करने  का  प्रयास  करते हैं  |

 इस  बिल  में  यह  कहाँ गया  कि  पन्द्रह  परसेंट  ब्याज  देगे  कौर  तीस  परसेंट  सोलेदियम  देंगे  ।

 जमीन  के  मूल्य  का  जहां  तक  सवाल  इसकी  कोई  डेफीनिशन  नहीं  हुई  है  ।  माक  acy  के  लिए

 तीन  विधियां  बताई  गई  एक  तो  नोटिफिकेशन  दूसरी  वाली  कौर  तीसरी  परेशान

 की  डिलीवरी  ।  दिगम्बर  fag  जी  की  जो  संशोधन  की  मन्का  उसे  मैं  पुरी  तरह  उचित  सम  पता

 जिस  दिन  आप  जमीन  उसी  दिन  का  मार्केट  प्राइस  दिया  जाये  ate  मुल्य  का  भुगतान
 भी  उसी  दिन  होना  चाहिये  ।  इस  बिल  में  जरगर  यह  व्यवस्था  नहीं  है  तो  faa  ने  तसाम  पुरानी

 मुसीबतों  को  at  तक  रिटेन  किया  इस  बिल  के  जाने  के  बाद  भी  किसानों  का  भला

 होगा  तो  ऐसी  गलतफहमी  मेंरे  अन्तर  नहीं  है  ।  इस  बिल  को  पढ़ने  के  बाद  मुझे  ऐसा  लग  रहा  है
 कि  किसानों  मुसीबतें  ज्यों  की  त्यों  रहेंगी  क्योंकि  बुनियादी  तौर  पर  किसानों  के  प्रति  इस

 दृष्टिकोण  में  कोई  परिवर्तन  लक्षित  नहीं  होता  है  ।  उसकी  जमीन  लेकर  परियोजनाएं  लागु  हुई

 ae  परियोजनाओं  से  सारे  झ्ाफिससे  को  लाभ  उसकी  मौन  ली  गई  इसलिये  उसको

 उस  लाम  से  वंचित  किया  गया  ।  जो  अवसर  उसे  मिलना  चाहिए  वह  फोन  लिया  गया  ।  मैं
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 यह  कहना  चाहूंगा  कि  ब्याज  कौर  तोषण  से  इस  समस्या  का  समाघान  नहीं  होगा  ।  दृष्टिकोण
 में

 झामूल  परिवर्तन  होना  चाहिए  कौर  मुआवजे  की  रकम  सूद  के  परसेंटेज  से  तय  होने  वाली  नहीं

 उसमें  ्रामुल॒परिश्रतन  होना  चाहिये  ।  जो  खेत  हरिजन  हैं  कौर  जिनकी  बस्तियां

 योजनायें  में  पड़ी  हैं  तथा  जिनके  पास  जमीन  का  कोई  कागज  पत्र  नहीं  ऐसे  हमारे  बिहार  में

 गण्डक  परियोजना  में  सैकड़ों  हरिजनों  के  गांव  उन  लोगों  के  पास  भुमि  के  परचे  नहीं  थे  शौर

 बटाईदारों  के  पास  कोई  रिका  आफ  राइट  मी  नहीं  था  ।  ऐसे  सारे  खेत

 पिछडा  ay  के  कमजोर  उन  सबको  उजाड़ा  उनकी  बस्तियों  को  उजाड़ा  गया  कौर  वे

 भाग-भाग  कर  दूसरी  जगहों  पर  बसे  ।  उन्हें  एक  नया  पता  भी  किसी  तरह  के  मुआवजे  के  रूप  में

 नहीं  मिला  ।  राज  भी  ऐसी  कोई  व्यवस्था  इस  बिल  में  देखने  को  नहीं  मिलती  जिससे  art  के

 लिये  इस  बात  की  गारन्टी  हो  सके  कि  जो  लोग  सारे  देश  में  ऐसी  जमीनों  पर  बसे  हुये  यदि

 किसी  tana  आवश्यकता  के  लिये  उनकी  बस्तियों  को  उजाडा  जाता  किसी  योजना  के

 लिये  उनको  उजाड़ा  जाता  है  तो  उन्हें  बया  कन्सेशन  दिया  जाएगी  ।  ga  बिल  में  dar  कोई
 प्रावधान  नहीं  है  ।

 थी  प्यार  सपरो  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत

 करने  के  लिये  मैं  सर्वप्रथम  सरकार  का  तथा  माननीय  मन्त्री  जी  का  घन्यवाद  करता  हूं  ।

 mica  भारत  कृषि  समाज  के  अध्यक्ष  होने  के  नाते  इस  विशेष  समस्या  में  काफी  हद  तक  योगदान

 किया  है  ।  मैं  बहुत  ही  संक्षिप्त  में  बोला गा  ।  मैं  बहुत  लम्बे  समय  से  इस  समस्या  के  बारे  में  सोच

 रहा  था  ।  मैं  एक  छटा  किसना  हूँ  झोर  यह  कार्यभार  सम्याला  है  कौर  मैं  उन  मुश्रिकों  को  भी

 जानता  हूं  जोकि  इस  सम्बन्ध  में  छोटे  तथा  अन्य  किसानों  को  हो  रही  हैं  जोर  मैं  यह  देखकर

 aid  बहुत  खुश हं  कि  सदन  का  बहुमत  इस  विशेष  विधेयक  के  समर्थन  में  मालुम  पड़ता

 जो  कि  राज  छोटे  रूप  से  शुरू  हो  कर  भविष्य  में  व्यापक  रूप  में  सधन  कृषि  के  कारण

 कृषि  उद्योग  गरीब से  गरीब  किसानों  सहारा  होने  जा  रहा  ताकि  उनका  रहन-सहन

 को  ऊंचा  उठे  शरीर  इस  कारण  से  महोदय  आपने  शुरू  बात  की  है  उस के  लिये  मैं

 agar  ग्रत्यघिक  आभारी  हूं  ।  मैं  सिफ  तीन  मुद्दों  पर  ही  जोर  ऐसा  कुछ  मी  नहीं  है

 जिसे  इसमें  नहीं  गया  हो  ।  पहली  बात  है  जोकि  माननीय  मंत्री  जी  तथा  सरकार  अ्रौर

 सम्बन्धित  भ्र धि का  रियों  को  ध्यान  में  रखनी  चहिये  शोर  बहू  किसानों  के  व्यवसाय  से  सम्बन्धित

 है  ।  याद  जब  हम  उसे  स्थान  से  बेदखल  करते  जब  हम  राजस्व  प्रीमियम  की  घारा

 4  तथा  6  के  जगत  उसकी  भूमि  ले  लेते  हैं  तो  उसे  उस  स्थान  का  छोड़कर  कहीं  we  जाना

 पड़ता  बहू  कहां  जायेਂ  यही  मुद्दा  है  ।  उसका  पत्रिक  व्यवसाय  खत्म  किया  जा  रहा  है  ।  उसे

 कहीं  ale  काम  दू  बना  है  शौर  संयोग  से  जितने  पेसे  की  उसने  आशा  की  हो  वह  नहीं  मिल  पाये  ।

 इस  कारण  से  हमने  उसका  सारा  व्यवसाय  ही  wed  व्यस्त  कर  दिया  है  जो  ag  किया  करता

 था  ।  तथा  व्यवसाय  ढूढना  कोई  झासान  कार्य  नहीं  श्राप  झपने  पर  नहीं  जमा  श्राप

 आपको  कहीं  स्थिर  नहीं  कर  सकते  ale  यहां  तक  कि  शायद  उसे  इस  प्रक्रिया  में  पनपना

 घर-चूल्हा  मी  खोना  पड़े  ।  मैं  उनके  पुनर्वास  के  मुदे  को  ध्यान  में
 रखते  हुये  ताप

 उनके  लिये  ज्यादा  से  से  ज्यादा  ज्यादा  क्या  कुछ  कर  सकते  उन्हें  प्राय  इस  बिशेष  अघिनियम  में

 जिसे  are  लाना  चाहते  हैं  उप-नियमों  के  माध्यम  से  कर  सकते हैं  ।  यह  मुद्दा  नम्बर  एक  है  ।  मुद्दा

 नम्बर  दो  उसे  भूमि  झा कलित  बाजार  मूल्य  देने  aaa  भूमि  ag  हमें  देता  से
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 सम्बन्धित  है  ।  इसके  श्नन्दर  धोखा  है  ।  मैंने  कतिपय  पदों  में  रह  कर  कई  मासलों  पर  स्वयं

 वाही  की  है  आर  धोखा  हैं  कि  इसे  हिसाब  लगाने  का  बया  मानदण्ड  रखा  है  ?  यह  सब  बुद

 दिखावा  होता  है  स्पष्ट  रूप  में  कहूं  तो  उस  निधन  व्यक्ति  को  उसकी  उचित  रकम  नहीं  दो  जाती

 मेरे  बहुत  से  माननीय  मित्रों  मे  यही  कहा है  मत  प्राकार  सिफ  यह  बात  याद  कराना

 चाहता  हूँ  कि  किस  प्रकार  उसे  अपनी  ya  की  सही  एवं  अच्छी  से  aah  कीमत  मिले  जो  कि

 उस  समय  प्रचलित  वास्तविक  बाजार  wa  के  भ्रनुसार  हो  ?  श्राप  इसे  किस  प्रकार  से  नियमों  के

 भ्रन्तगंत  कर  सकते  arta  कार्य  है  कि  are  किस  धारा  में  इसकी  व्यवस्था  करें  |

 पन्त  में  न्यायालय  की  बात  जाती  है  सर्दी  किसी  गरीब  व्यक्ति  को  2  अथवा  3  एकड़  भूमि

 जो  उसके  जीवन  को  एक  मात्र  पूजी  हैं  wit  यदि  ड्राप  उसे  उसकी  बाजार  कीमत  लेने  के

 fat  न्यायालय  जाने  के  लिए  कहते  हैं  तो  यह  कतई  उचित  नहीं  so  प्रतिदिन  गरोब  जनता

 कभी  मी  न्यायालय  का  द्वार  नहीं  खटखटाती  कौर  कष्ट  सहती  रहती  है  ।  न्यायालय  जाने  की

 क्षमता  केवल  घनी  व्यक्त ों  में  होती  है  अन्य  लोग  न्यायालयों  में  नहीं  जा  पाते  ।  शर्त  हमें  इन

 80
 प्रतिशत  छोटे  एवं  सामान्य  किसानों  के  बारे  में  सोचना  है  ।

 मैं  यह  तीन  बातें  कहना  चाहता

 शी  बनात वाला  :  wer  भूमि  aaa

 जिस  पर  हम  बहस  कर  रहे  के  सम्बन्ध  में  हरनेक  सट त्व पुर्णा  एवं  उचित  बातें  उठाई  जा  चुकी

 हैं  अर्थात  कब्जा  लेने  के  समय  प्रचलित  बाजार  भावों  पर  मुआवजे  का  भुगतान  तथा  विस्थापित

 व्यक्तियों  का  पुनर्वास  जसे  मुद्दे  उठाये  गये  मैं  इन  मुद्दों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  इन  उठाने

 गये  मुद्दों  को  अपना  समर्थन  देते  हुए  मैं  अपनी  get  शक्ति  के  साथ  एक  विशेष  मुद्दा  उठाना

 चाहता  हूं  ।
 “

 7.56

 ato  एस०  सपरो  पीठासोन

 यदि  श्राप  भूमि  asia  को  देंखे
 तो  श्रमिकों  पता  चलेगा  कि  सार्वजनिक  हित  में

 घार्मिक  महत्व  की  सम्पत्तियों  के  गरजन  पर  स्पष्ट  बाधा  नहीं  यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 बाघा  स्पष्ट  नहीं  किन्तु  हमेशा  यह  सभा  जाता  रहा  है  कि  घार्मिक  महत्व  की  भूमि  पर  यह
 अधिनियम  लागू  नहीं  होता है

 ।  यहां  मैं  सदन  का  ध्यान  राजस्व  निप या वलियों  की  झोर  दिलाना
 चाहता  है  जिनमें  यह  व्यवस्था  है  कि  ऐसी  भूमि  गौर  जिससे  कामिक  भावनाओें  को
 झा घात  पहुंचता  कया  asta  न  किया  जाए !  इसके  में  सोहम्मव  लबाई  बनाम  मोहम्मद
 हनीफ  कार  76,  1569  पृष्ठ  1579)  के  मुकदमे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  का
 भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  इसको

 इसलिये  उद्ध,त  कर  र  चाहूँ  कि  इन  सिद्धान्तों  से  हो  इस
 बात  की  पुष्टि  होती है  कि  कामिक  महत्व  की  भूमि  का  भजन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ्र

 उसका  asta  नहीं  किया  जा  सकता  ।  न्यायालय  ने  पह  निराले  दिया  था  :
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 cafe  एक  बार  संस्थापक  किसी  स्थान  को  मसजिद  बनाने  के  लिये  अ्रपित  कर  देता

 है  att  मसजिद  में  नमाज  पढ़ी  जाती  है  तो  वह  स्थान  पौर  मसजिद  वक्फ  की  सम्पत्ति

 बन  जाती  कौर  उस  पर  संस्थापक  का  मालिकाना  अधिकार  पुरी  तरह  समाप्त  हो

 जाता  है  ।  मुसमान  कानून  के  किसी  भी  मुसलमान  को  चाहे  वह  किसी  भी  जगे

 अथवा  सम्प्रदाय  का  कयों  न  मसजिद  में  नमाज  पढ़ने  के  अधिकार  से  वंचित  नहीं  किया

 जा  सकता  है  ।

 8.00  कप

 aa:  यह  निशा  किया  गया
 है

 कि  यदि  एक  बार  मसजिद  अथवा  पूजास्थल  बन  जाये  तो

 हमेशा  मसजिद  होती  है  ।  इसके  पीछे  धारणा  यह  है  कि  इस  प्रकार  को  घार्मिक  महत्व  की  सम्पत्ति

 का  अधिग्रहण  नहीं  किय  जा  सकता  है  ।  उसी  निर्णय  में  हमें  कब्रिस्तानों  की  भी  स्थिति  बताई

 गई  है  ।  पृष्ठ  1586  पर  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  हैं

 हमारा  यह  मत  है  कि  यदि  एक  बार  कब्रिस्तान  को  सार्वजनिक  कब्रिस्तान  माना

 जाता  तब  यह  सार्वजनिक  स्थान  हो  जाता  है  कौर  वक्त  हो  जाता  है  att  यदि  इसका

 इस्तेमाल  नहीं  हो  रहा  हो  तो  इसे  वापस  नहीं  लिया  बल्कि  यह  हमेशा

 कब्रिस्तान  ही  रहेगा  चाहे  इसका  उस  रूप  में  प्रयोग  हो  रहा  हो  अथवा  न  हो  रहा  है  ।

 इसलिए  मैं  यह  कहता  हूं  कि  यह  हमेशा  स्वीकार  किया  गया  है  कि  धार्मिक

 महत्व  कौ  भूमि  का  कमी  गरजन  अ्रधिनियक  के  श्रन्तगंत  asa  नहीं  किया  जा  सकता  ।  किन्तु

 हाल  में  कतिपय  न्यायालयों  ने  निराले  दिये  जिसके  कारण  जनता  में  गम्भीर  चिन्ता  एवं

 भ्राधचंकाएं  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  मोहम्मद  चली  खान  बनाम  विशेष  भूमि  aaa  भ्र धि का

 लखनऊ  नगर  1978
 इलाहाबाद

 80  पीठ  283  पर  इलाहाबाद  उच्च

 न्यायालय  की  लखनऊ  पीठ  का  निर्णय  ar:

 cara  6  इसी  अ्तिनियम  at  घारा  3  में  यदि  परिमाषाति  कमी  के  ata  की

 भ्र नुम ति  देती  है  ।  इसलिये  हमारे  लिये  भूमि  श्रजंन  अघिनियम  की  ऐसी  ब्या रू या  करना

 समव  नहीं  जिससे  मसजिद  agar  कब्रिस्तान  के  श्रत्तगंत  मसि  को  क्षेत्राधिकार  से

 मस्दर  रखा  जाए  ॥

 महोदय  जैसाकि  मैंने  कहा  है  इस  निशंक  बिशेष  से  काफी  झ्र शंका  पदा  हो  गई  उ

 प्रदेश  tea  नियमावली  खंड  एक  में  प्रयास  14  के  पेरा  411  (2)  के  होते  हुए  मौ  पह  निर्णय

 दिया  गया  है  ।  faery  न्यायालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  निशंक  दिया  है

 शामिल  किये  गये  निर्देश  केवल  सिफारिशों  के  रूप  मैं  हैं  ate  इसके  प्रसार

 क्यों कि  इससे  भौमिक इस  प्रकार  के  निर्माणों  यधाराम्भव  asia  न  किया  जाए

 भावनाओं  को  आघात  पहुंचेगा  ।  यह  निदेश  भूमि  अर्जन  श्रचिनियम  अथवा  नगर

 पालिक  अधिनियम  के  gata  किये  गये  अजन  को  रह  करने  भ्रमणा  ठहराने  के

 लिए  पर्याप्त  नहीं  हैं  ह्
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 इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  समूचा  स्थिति  अस्पष्ट  हो  जाती  है  कौर  यहां  तक  कि  इस  प्रकार

 को  भूमि  पर  भी  यह  अधिनियम  arg  हो  जाता  मैंने  कहा  इससे  भारी  aa का

 पैदा  हो  गई  है  ।  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  भूमि  अजन  अघिनियम  में  यह  स्पष्ट  तौर

 पर  उपबन्ध  किया  जाए  कि  घार्मिक  महत्व  को  कोई  मौ  पूजा  अथवा  श्न्तेष्टि  क्रियायों

 agar  कब्र ग्राह  के  लिये  निर्धारित  मभूमि  का  asta  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 मैंने  1980  में  इसी  उद्देश्य  के  लिए  1980  का  गर-सरकारी  सदस्यों  का  विधेयक

 संख्या  111  i  पित
 किया  था  ।  यहां  मी  मैंने  एक  संशोधन  की  सुचना  दी  हे  जिस  में  उचित

 भ्र वस् था  पर  प्रस्तुत  wear  किन्तु  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  भ्र ौर  सरकार  से  झालरों

 करता  हूं  कि  इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर  जिससे  लोगों  के  मन  में  काफी  आशंका  पैदा  हो  गई

 गम्भीर  रूप  से  विचार  किया  चाहिए  श्र  इसमें  यह  मदद इक  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  कि

 इस  अधिनियम  के  झन्तगंत  इस  प्रकार  की  भूमि  का  प्रजा
 न  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 सभापति  water,  जसा  कि  मैंने  झारम्म  में  कहा  था  कि  wea  इतेक  मुद्दों  के  बारे  में  मी

 मैंने  सूचना  दी  इसमें  से  एक  मुद्दा  यह  है  कि  जब  भूमि  का  अरजन  किया  जाता  है  alt  उसके

 लिए  मुश् नाव जा  दिवा  जाता  है  तो  भूमि  का  कब्जा  लेने  के  समय  प्रचलित  बाजार  भाव  के  अनुसार

 मुआवजा
 दिया  जाना  चाहिए  ।  एक  बात  यह  भी  कही  गई  है  कि  विस्थापित  लोगों  का  पुरी  तरह

 पुनर्वास
 किया  जाना  चाहिएं  |

 यह  कुछ  ऐसी  बात  हैं  जिन्हें  पहले  कहा  जा  चुका है  ।  मैं  इन  बातों  का  जोरदार

 समर्थन  करता  हु  कौर  साधा  करता  हूं  कि  इन  पर  यह  सभा  एवं  सरकार  अपनी  स्वीकृति

 देगी  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  यह  याद  रखें  कि  मुद्दों  को  बार-बार  न

 दोहराया  जाए  |  क्योंकि  qe  वहीं  कृपया  प्रत्येक  सदस्य  पांच  मिनट  का  ही  समय  ले  ।  चू  कि

 अनेक  सदस्य  बोलने  वाले  यदि  अप  सपनो  बात  दो  से  तीन  मिनट  में  समाप्त  कर  देਂ  तो  बहुत

 बढ़िया  होगा  ताकि  सभी  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  मिल  सके  ।  यह  बड़ा  हो

 रोचक  एवं  अच्छा  विषय है
 ।  हमें  क्या  सम्भव  संक्षेप  में  बोलने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 श्री  सुन्दर सिह  )
 :  मैं  श्री  दिगम्बर  सिंह  ate  रंगा  को  ताईद  करता  वे

 दोनों  बहुत  इच्छा  बोले  हैं  ।  गरीबों  ate  किसानों  के  हक  में  बोलने  के  लिए  उन्होंने  कोई  पायंट

 नहीं  छोड़ा  है  ।  मैं  कहा  चाहता  हूं  कि  देहात  में  जो  लोग  रहते  वे  बगैर  जमीन  के  नहीं  रह
 सकते  ।  इसलिए  सरकार  को  ऐसा  इन्तजाम  करना  चाहिए  कि  देहात  में  ऐसा  कोई  हरिजन  न

 जिसके  पास  जमीन  न  हो  ।  उन  सब  की  थोड़ी  बहुत  भले  ही  दो  ऐक-जमीन  देना  चाहिए  |

 अराज  मन्दिरों  ate  मस्जिदों  के  पास  जो  जमीन  वह  क्यों  चले  ली  जाये  कौर  गरीबों

 को  दे  दी  जाए  ?
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 मान  छोड़ो  यह  माला  के

 मन्दिर  पर  उड़ता  अकेले  झ  घेरे  कोने  में

 तू  पूजा  करे

 नयन  खोल  झोर  देख

 तैरा  खुदा  यहां
 नहीं  है

 नह  तो  है

 जहां  जायें  झ्र  वारिश  में

 किसान  सख्त  भूमि  में  हल  जोत  रहा  है

 पौर  कुम्हार  जहां
 पत्थर  तोड़  रहा  है

 त्यागो  झपना  पावन  शरावरण

 फिर  उत्तरों  कठोर  धरातल  पर  1.0

 मन्दिर  मस्जिद  श्योर  गुरुद्वारे  सब  जमीन  पर  रखना  चाहते  हैं  ।  जब  कि

 ग़रीबों  के  पास  कोई  जमीन  नहीं  है  ।  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरु  ने  भाखड़ा  मके  बारे  में  कहा

 था  कि  यह  हिन्दुस्तान  नया  टेम्पल  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  मन्दिरों  शौर  गुरुद्वारों  में  कया

 रखा है

 माप  खुदा  को  कहां  a's  रहे  हैं  ?  क्या  दीन  दलित  लोगों  में  खुदा

 नहीं  है  ?  पहले  उनकी  पूजा  कीजिए  ।  ऐसे  भगवान  अथवा  घर्म  में  मेरी  Aqiear  नहीं  जो

 विधवा  के  sig  न  पोंछ  सके  घौर  प्रतियों  की  भूख  मिटाने  के  लिए  भोजन  त  दे  सके  ।'

 मैं  लिप-सिप्पेथी  नहीं  चाहता  मैं  चाहता  हूं  कि  ठोस  काम  करके  गरीबों  कौर  हरिजनों

 को  मदद  की  जाए  ।  देहात  में  जिसके  पास  जमीन  नहीं  उसकी  कोई  जिन्दगीਂ  नहीं  दै  जन  सब

 को  जमीन  दी  मैं  हमेशा  इस  बात  के  लिए  लड़ता  रहा  हूं  ।  हरिजनों  को  जमीन  दो

 वर्ना  हम  नहीं  मान ेगे  कि  हमारी
 मलाई

 के  लिए  कुछ  किया  जा  रहा  है  ।  महात्मा  गांधी  ने  कट्ठा

 * था

 गिरने  खुन  पसीने  से  रोटी  कमाया  |  बाईबिल  में  कहा  गया  है  ।  बलिदान  हरनेक

 प्रकार  का  होता  है  ।  उनमें  से  एक  बलिदान  रोजी  रोटी  कमाने  के  लिए  मेहनत  करना

 यदि  सभी  अपनी  रोजी  रोटी  कमाने  के  लिए  मेहनत  करें  अर  उसके  इलावा  कुछ  न

 करें  तो  सभी  के  लिए  पर्याप्त  भोजन  ate  आराम  की  व्यवस्था  होगी  1”

 थ्रो  जयपाल  fag  कश्यप  :  सभापति  जहां  तक  मूल  सवाल

 कब्जा  लेते  वक्त  का  मार्केट  मुल्य  मिलना  चाहिए  ।  लेकिन  दिक्कत  यह  होती  है  कि  मुआवजे  के

 निशांत  में  भष्टाचार  के  बहुत  तरीके  निकल  are  हैं  ।  किसानों  को  भ्रष्टाचार  से  बचाने  को  कोई

 उपाय  किया  जाना  चाहिए  ।  दूसरी  परेशानी  यह  है  कि  कोर्ट  का  प्रोसीजर  बहुत  लम्बा  होता  है  ।
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 ऐसे  मामलों  का  निर्णय  गांव  में  ही  बैठ
 कर  mia  हत्या  रिग

 के  हो

 इससे  लोगों  को  बहुत  सुविधा  हो  जाएगी:श्रौर  भाग-दौड़  नहीं  करनी  पड़ेगी  |

 जमीन  का  मुन् नाव जा  देना  ही  काफी  नहीं  है  जब  सरकार  किसी  की  जमीन  लेती  तो

 बह  न  सिफ  उसका  रोजगार  अर  धन्धा  छीनती  बल्कि  उसके  भविष्य  को  भी  प्रभावित  करती

 इसलिए  उसके  भविष्य  का  जो  नुकसान  होता  उसका  मुआवजा  देने  को  मी  व्यवस्था  करनी

 चाहिए  |  इसके  अलावा  ऐसे  लोगों  के  लिए  रोजगार  के  विकल्प  की  भी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 जितनी  कार्यवाही  होती  हैं  उसमें  किसान  के  लिये  सबसे  बड़ी  दिक्कत  यह  है  कि  वह  wage  होता

 होता  कायदे  कानून  नहीं  जानता  इसलिये  उसे  कुछ  पता  नहीं  चलता  ।  सारी  कार्यवाही  केवल

 गजट  में  निकलती है  ।  इसलिये  यह  लाजिमी  कर  दिया  जाय  कि  जमीन  अधिग्रहण  से  सम्बन्धित

 सारे  कागजात  किसान  के  पास  रजिस्टर  डाक  से  भेज ने  की  व्यवस्था  जरूरी  दी  जाय  ताकि

 उसकों  जानकारी  मिल  सके  ।

 लिटीगेशन  में  किसान  को  पैसा  न  होने  की  वजह  से  बड़ी  दिक्कत  होती  है  ।  इसलिए  मेरा

 सुभाव है  कि  उसको  पहले  थोड़ा  पेसा  दे  दिया  तय  जिससे  ag  लिटिगेशन  कर  सके  ।  माननीय

 दिगम्बर  सिह  ने  जो  संशोधन  रखा  है  att  जो  बात  श्री  मिर्धा  ने  कहीं  fa  ऐक्सप्लेनेशन  को

 निकाल  दिया  ara  तो  समस्याओं  का  समाघान  हो  सकता  इससे  मैं  पूरी  तरह  हूं  ale

 उम्मीद  करता  ह  कि  सरकार  इन  पर  गम्भीरता  से  विचार  करके  इन  संशोधनों  को  मान  ले  ।

 श्री  पी०  नामग्याल  :  सभापति  इस  बिल  की  सपोर्ट  में  चन्द  बातें

 कहना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहले  तो  यह  कहना  है  कि  जेसे  श्राम  तौर  पर  है इस  बिल

 का  जूरिस्डिक्शन  जम्मू-कशमीर  में  लागू  नहीं  इसके  बहुत  शभ्रच्छे  कौर

 रिवौल्युदानरीज हैं  at  इससे  बहुत  कुछ  फायदा  हो  सकता  है  ।  मैं  मन्त्री  जो  से  कहूंगा  कि  aa

 चू  कि  जम्मू-कश्मीर  में  प्रो-इन्डिया  झौर  प्रो-इंटग्रे दान  सरकार  पायी  हुई  है  तो  उनकी

 लेकर  इसके  को  वहां  के  ऐक्ट में  शामिल  करने  के  लिए  स्टंप्स  लिये  जाने  चाहिये  ।

 क्योंकि  वहां  पर  लेड  एक्वीजिशन  में  झगड़े  होते  रहते  हैं  उसकी  वजह  यह  है  कि  कसर  आर्मी

 जमीन  एक्वायर  करती  रहती  साथ  ही  बोर  रोड्स  वाले  सारे  बोर  एरियाज  में  सड़क

 बनाने  के  लिए  जमीन  एक्वायर  कर  रहे  खास  कर  जो  काम्पैंसेशन  दें  वह  किस  रेट  पर  देंगे

 इसके  मुताल्लिक  मेरा  कहना  है  कि  जसे  में  तीन  सोल  क्र  एवरेज  निकाल  कर  मार्केट  रेट  के

 हिसाब  से  फिक्स  कर  लेते  हैं  वही  तरीका  बोर  एरियाज  कौर  हिली  एरियाज  में  अडॉप्ट

 करना  चाहिये  ।  सभी  कहा  है  कि  चू  कि  पहाड़ी  इलाकों  में  कभी  जमीन  का  लेन  देन  नहीं  हुमा  है
 इसलिये  पटवारी  वगेरह  को  पेसा  खिला  कर  ज्यादा  रेट  लिखवा  लेते  हैं  जिसकी  वजह  मुआवजे
 का  पेसा  ज्यादा  मिल  जाता  लेकिन  पेमेन्ट  भी  समय  पर  नहीं  मिलता  यह  प्रोबलम  सारे

 हिली  एरियाज  में  है  ।

 रसायन  कौर  उर्वरक  मन्त्री  ( at}  बसन्त  साठे  )  कया  करमा  चाहिये  यह  aula  दें  ।

 श्री  पी०  जो  नोयरेस्ट  टाउन  में  तीन  साल  का  रेट  लेकर  एबरेज  के
 हिसाब  से
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 देते  हैं  हिली  एरिया  में  भी  लागु  करना  चाहिये  ।  जो  जमीन  काटते  हैं  पहाड़ी  एरिया  में  तो

 सड़क  में  जो  जमीन  जाएगी  उसका  तो  मुआवजा  देते  लेकिन  जो  हिस्सा  मलवे  के  नीचे  दब

 जाता  है  उसका  कोई  मुआवजा  नहीं  मिलता है  ।  कयोंकि  वहां  ड्रेसिंग  सिस्टम  कई  दफा

 झगड़ा  करके  लोग  सफाई  करा  लेते  हैं  बुलडोजर  से  और  जो  मिट्टी  होती  है  ऊपर  वाली  बह्  9  इंच

 होती  होवे  नीचे  से  स्क्रैप  करके  फेंक  देते  प्लेटफार्म  बना  लते  हैं  शर  जमीन  की  50

 साल  के  लिए  तवा हू  कर  देते  हैं  ।  यह  एक  प्राब्लम  है  जिसकी  तरफ  मन्त्री  जी  को  तवज्जह  देनी

 चाहिए--या  तो  जाप  काम्पैंसेशन  दीजिये  या  फिर  कोई  दूसरा  तरीका  निकालिये  ।

 कम्पेन्सेशन  के  लिये  आपने  दो-तीन  साल  की  टाइम-लिमिट  रखी  लेकिन  उसमें  उनको

 मिलता  नहीं है  ।  मैं  समझता  हू  पेपर  कंप्लीट  करने  का  जिम्मा  श्राप  रेवेन्यु  अथारिटीज  पर

 डालिए  बरना  जैसा  wat  कश्यप  जो  ने  कहा  इस  सिलसिले  में  किसानों  को  बड़ी  तकलीफ

 उठानी  पड़ती  है  ।  उनको  पंटवारी  चुनवा  है  कौर  हर  लेवल  पर  उनको  लूटा  जाता  डो  सी  के

 जिम्मे  यह  काम  होना  जसे  भी  हो  वह  पेपर  कम्पलीट  करवाए  आर  पेमेन्ट  कलक्टर  के

 सामने  ही  होना  चाहिए
 '  चेक  के  जिए  पेमेंट  नहीं  होना  चाहिए  ।  ट्र ज़री  में  तो  उनको  भाषा

 पैसा  wt  नहीं  मिल  पाता  है  ।

 वेसे  मेरे  पास  प्वाइंट्स  नो  बहुत  थे  लेकिन  चु  कि  ata  नहीं  है  इसलिए  मैं  चाहता  हु  मैं

 लो  प्वाइन्ट्स  आपकी  नोटिस  में  लाया  उनपर  मन्त्री जी  गौर  करें  ।  इसके  साथ  ही  मैं  इस

 बिल  का  समधन  करता  हु  ग्रोवर  आपको  मुबारकवाद  भी  देता  हूं  ।

 तो  नवल  किशोर  फार्मा  :  कृपया  मेरा  नाम  भी  वक्ताओं  की  सूची  में

 लीजिए  |

 महोदय  :  मेरे  पास  लिस्ट  में  जो  नाम  हैं  वह

 थ्री  गिरधारी  लाल  व्यास  )  समाप्ति  मैं  इस  बिल  ar  समर्थन

 करता  हूं  ।  यह  जो  प्रस्ताव  है  कि  जिस  रोज  जमीन  ली  जाए  उसी  रोज  के  हिसाब  से  मुन् नाव जा

 मिलना  चाहिए--इसका  मैं  हूं  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  केसेज  जितने  पुराने  हो  जाते

 उनका  dar  नहीं  मिल  हाता  नजीर  के  लिए  मैं  श्रापों  बदलाव  राजस्थान  में  एक

 बहुत  बड़ा  खेतड़ी  कापर  कांप्लेक्स  है  जो  कि  1968  में  बना  था  ।  उसमें  किसानों  की  तमाम
 जमो  नें

 ले  ली  गई  थीं  ।  aaa  कानून  बनाया  था  कि  जिनकी  जमीनें  ली  जायेंगी  उनको  मुश् नीव जा  दिया

 साथ  ही  साथ  उनको  नौकरी  भी  देंगे  ।  लेकिन  उनको  are  तक  काम्पैंसेशन  नन  मिला

 नहीं  सिविल  कोट  से  लेकर  सेशन  कोट  अर  हाईकोट  से  लेकर  सुप्रीम  कोटे  तक  प्रोजेक्ट  वाले

 मुकदमे  लड़ते  रहे  हैं  ।  किसान  यह  मुकदमे  नहीं  लड़  रहे  किसान  तो  1968  के  श्राघार  पर

 भी  gar  लेने  के  लिए  तयार  है  लेकिन  सुप्रीम  में  मामला  चला  गया  है  इसलिए  पैसा  देने  के

 लिए  कोई  तयार  नहीं  है  ।  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  जिनकी  जमीनें  उनको  काम्पैंसेशन  के

 साथ  नौकरी  भी  देंगे  लेकिन  खेतड़ी  में  तो  झ्राजतक  किसी  को  मी  नौकरी  में  नहीं  रखा  गया  है  ।

 वहां  पर  मगर  बिहार  का  कोई  अफ़सर  श्री  जाता  है  तो  वह  चपरासी  भी  बिहार  से  ही

 क्लिक
 भी  विहार  से  लायेगा  ।  यू  पी  वाला  यु  पी  से  लाएगा  ।  पंजाब  वाला  पंजाब  से  लाएगा  |
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 महाराष्ट्र  कर्नाटक  से  जाएगा  तो  वह  भी  बहीं  से  ही  लायेगा  ।  तमिलनाडू  से  कोई  जायेगा

 तो तमिलनाडू  से  लायेगा  लेकिन  जो  वहां  के  लोकल  आदमी  जिनकी  जमीनें  ली  गई  हैं  उनका

 आजतक  एक  भी  नौकरी  नहीं  मिल  सकी  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  मन्त्री  जी  को  देखना  चाहिए

 इस  प्रकार  से  जो  भी  आफिसर  प्रोजेक्ट्स  में  प्रान्तीयता  कौर  जातीयता  की  भावनायें  फलाते

 उनको  नौकरी से  ही  निकाल  दिया  जाए  ।  ऐसो  व्यवस्था  करने  के  बाद  ही  हालत  कुछ  सुधर

 सकेगी  ।  अफसरों  में  प्रान्तीयता  तो  कूट  कुट  कर  मरी  है  ।  ये  लोग  नेशनल  इ  टि गरे शन  को

 बिगाड़ने  वाले  इनके  लिए  मन्त्री  जी  को  उचित  व्यवस्था  भ्रवस्य  करनी  चाहिए  ।

 मैं  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  श्राप  किसानों  को  काम्पैंसेशन  मी  fear  we

 नौकरी  मी  दिलाओ  जैसा  कि  आपने  प्रावधान  किया  है  ।  खेतड़ी  कापर  कांप्लेक्स  पर  भारत

 सरकार  ने  500  करोड़  लगाया  है  लेकिन  किसानों  को  मुं प्रा वजा  आजतक  नहीं  मिल  पाया  है  ।

 वे  लोग  ae  वकीलों  की  फीस  शादी  में  पेसा  सच  कर  देते  लेकिन  उनकों

 मुआवजा  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सिरोही  में  बांध  बनाने  के  लिए  सी  काश्तकारों  की  जमात

 इन्डस्ट्रियलिस्ट  द्वारा  एक्वायर  की  जा  रही  वह  बहुत  ही  फर्टाइल  लंड  बह  एक-एक

 बीघा  मौन  50-50  हजार  रुपये  में  मी  नहीं  मिल  सकती  है  ।  कोई  काश्तकार  उसको  देना  नहीं
 औ

 चाहता  लेकिन  उसको  एक्वायर  किया  जा  रहा  है  ।  यह  स्वागत  योग्य  कदम  e  कि  xray

 कानून  बना  दिया  है  कि  प्राइवेट  इन्डस्ट्रियलिस्ट्स  को  नहीं  देंगे  ।  लेकिन  जो  जमीन  काश्तकारों

 की  वहां  ली  जा  रही  उसके  लिए  नितान्त  झ्ावस्यक  है  कि  श्राप  व्यवस्था  करें  ।

 दो  प्वाइन्ट  जो  मैंने  माननीय  मन्त्री  जी  के  सामने  प्रस्तुत  किए  उम्मीद  वे  उन  परਂ

 ध्यान  देंगी  ।  इन  हिमनदों  के  साथ  इस  बिल  का  समधन  करते  मैं  श्नपनी  बात  समाप्त

 करता  हूँ  ।

 श्री  द्ान्तुमाई  पटेल
 )  सभापति  मैं  मन्त्री  मद्दोदया  द्वारा  वस्तुत

 भूमि  अजन  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा 'हुभ्ा  gi  इसके  मैं  अध्यक्ष

 नी  का  मी  साभार  मानता  हूं  कि  उन्होंने  इसको  लाने  में  प्रयास  किया  ।  मैं  श्री  दिगम्बर  सिंह  जी

 को  भी  धन्यवाद  देना  चाहता  हूँ  कि  वे  भी  पिछले  चार-पांच  साल  से  इस  प्रकार  के  बिल  को  लाने

 के  लिए  प्रयास  करते  रहे  मैं  मी  पिछले  तीन  सालों  से  चाहता  था  कि  इस  प्रकार  का  बिल

 मैंने  कोशिश  भी  लेकिन  वे  बौच  में  ही  रूक  जाते  थे  ।  श्राप  यह  भी  देख  रहे  हैं  कि

 हाउस  में  दोनों  तरफ  वे  सदस्यों  द्वारा  यह  विचार  प्रकट  किया  जा  रहा  है  कि  यह  बिल  जल्दी  से
 weal  मंजूर  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 इस  बिल  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  मार्केट  वेल्यू  की  कही  गई  मार्केट  वेल्यू  गिनने  कौ
 पद्धति  से  कोई  मी  वाकिफ  नहीं  जिसकी  वजह  से  किसानों  को  पुरा  amas  नहीं  मिल  पाता
 है  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हूँ  कि

 मार्केट  वैल्यू  भ्रांकने  के  लिए  पद्धति  में  परिवर्तन  करने  की  जरूरत

 जहां  तक  इन्टरेस्ट  का  सवाल  बह  मी  बहुत  कम  है  ।  श्राप  देखते  हैं  कि  12  प्रतिशत
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 ब्याज  की  दर  से  कम  पर  ऋण  नहीं  मिलता  इसलिये  इसको  बढ़ाने  कौ  चार  मन्त्री  मर्दो  दया

 को  ध्यान  देना  चाहिये  ।  एक  बात  यह  भी  है  कि  जमीन  एक्वायर  करने के  समय  दो  किसानों  को

 मुश् नाव जा  देने  को  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 इन  दादों  के  साथ  इस  बिल  का  समर्थन
 करते  हुए

 मैं  प्रगति  बात  समाप्त  करता  हु  ।

 थो  fae  प्रसाद  )
 :  सभापति  मैं  विधेयक  का  समधन  करता  हू  ।

 मैं  भूमि  के  बारे  में  गांधीजी  के  विचारों  का  उल्लेख  swears  गांधी  जी  ने

 कहा  था  :  भूमि  गोपाल  का  |  आघुनिक  द्ग सदभ  में  का  राज्य  है  ।  सरकार  को  कोई

 ऐसा  कानून  बनाने  पर  विचार  करना  चाहिए  जिसमें  भूमि  राज्य  की  सम्पत्ति  व्यक्ति  की  नहीं  ।

 इस  शहरी  के  अरजन  के  बारे  में  प्रमी  मुआवजे  का  maga  है  ।  लेकिन  समय  जाएगा  जब

 लोगों  से  afar  कौ  गई  भूमि  का  कोई  मुश् नाव जा  नवदीं

 हमें  इस  विधेयक  का  स्वागत  करना  चाहिये  ax  हमें  1984  के  मूल  अघिनियम  में  deter

 लाने  के  लिए  माननीय  प्रधान  मंत्री  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्री  को  बनाई  देनी  पहले

 की  तुलना  में  दाऊद  को  अधिक  व्यापक  बना  दिया  गया  है  ।  प्रयोजन

 शब्द  में  गरीबों  तथा  भूमिहीन  लोगों  के  arama  के  प्रयोजन  के  लिए  qa  का  प्रावधान  भी  शामिल

 कर  लिया  गया है  ।

 ug  वास्तव  में  एक  कल्याणकारी  कदम  है  ।  नई  घारा  के  अ्न्तगंत  अब  समाहर्ता

 को  अ्रपत्ा  घोषणा  के  प्रकाशन  की  तारीख  के  दो  वर्ष  के  भोतर  अवश्य  देना  होगा  ।

 कुछ  ऐसे  भी  क्षेत्र  हैं  जहां  भूमि  का  asta  20  वर्ष  पहले  किया  गया  लेकिन  कृषकों  को  या  उन

 लोंगों  जिनकी  भूमि  का  asta  किया  गया  श्रभी  तक  मुझावजा  नहीं  दिया  गया

 saga  यह  श्रावश्यक  है  कि  किसानों  को  मुझावजे  का  भुगतान  भूमि  के  asta  के

 साथ  ही  किया  जाना  चाहिए  |

 प्रावधान  दो  ag  का  किया  गया  है  |

 वास्तव  घोषणा  के  प्रकाशन  के  छः  मास  के  भीतर  कृषकों  को  मुआवजे  का  भुगतान

 कर  दिया  जाना  चाहिए  |

 यदि  भूमि  का  श्रजेंन  कृषक  से  किसी  ऑ्राधिक  जेसे  वकंशापों  ate  कारखानों  के

 निर्माण  के  लिए  किया  गया  हो  तो  सम्बन्धित  कृषक  को  झ्राथिक  रूप  से  पुनर्वासित  करने  के  लिए

 उस  वकंशाप  या  कारखाने  में  प्राथमिकता  के  grave  पर  रोजगार  दिया  जाना  इसके

 लिए  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।

 इन  प्रावधानों  की  gta  के  कृषकों  से  भूमि  afar  करते  समय  सरकार  को  चाहिए

 कि  सम्बन्धित  अधिका  को  प्रशासनिक  निर्देश  दे  ।
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 सत्यदेव  fag  ):  सभापति  भारत  विकाशशील  राष्ट्र  है  ।  स्वतन्त्रता  के

 बाद  राष्ट्र  के  विकास  के  लिये  झावइयक  है  कि  जमीनों  का  अ्रघिग्रहणा  किया  जाय  लेकिन  इस

 के  साथ-साथ  किसानों  को  ऐसा  मुग् राव जा  दिया  जिस  में  उन  को  जमीन  त्याग  करने  में

 सन्तोष  का  अनुभव  मन  में  होम  नहों  ।  सबल  अर  समृद्ध  तथा  सक्षम  लोग  ही

 न्यायालय  जाते  गरीब  नहीं  जा  पाता  जिस  से  उन  को  मुद् राव जा  कम  मिलता  है  ।  इस

 लिए  नवीनतम  दर  से  न्यायालय  के  निशंक  के  अनुसार  भुमिग्रहणा  की  तिथि  से  मुग् राव जा  दिया

 जाय  ।  साथ-साथ  जमीन  के  बदले  नौकरी  मिलनी  मकान  लिया  जाय  तो  उसके  बदले

 मकान  टिया  क्योंकि  गरीब  मकान  चले  जाने  के  बाद  गरीबी  के  कारण  दूसरा  मकान  नहीं

 बना  सकता  ।  छोटे  छोटे  किसानों  की  जमीनों  को  बचाया  जाय  कौर  बड़े  भूमिपतियों  की  जमीनों

 को  लिया  जाय  ।  आदि  के  लिये  जो  way  ली  जांय  वे  भु  विपत्तियों  की  ली

 गरोब  किसानों  को  न  ली  जांच  ।  कीमती  जमीनों  को  न  लिया  कम  महत्व  की  जमीनों

 को  लिया  जाय  ।  ऐसा  होता  है  कि  छोटे-छोटे  झ्रधघिकारी  कीमती  जमीनों  को  लेने  का  नोटिस

 निकाल  देते  लेकिन  जब  उनको  पेसा  मिल  जाता  है  तो  उसको  छोड़  देते  लेकिन  जो

 भ्रथिक्षित  गरीब  किसान  है  उसको  तरह  तरह  से  परेशान  किया  जाता  है  ।  मुआवजे  के  समय

 उसको  कार्यालय  में  बुलाते  हैं  शौर  कार्यालय  में  बुला  कर  चपरासी  से  लेकर  किरानी  तक

 जितना  dar  बन  गरीबों  से  छीन  सकते  हैं  छीनने  का  प्रयास  करते  इस  लिये  मुग्रावजेका

 जो  पेसा  दिया  जाय  वह  गांव  में  जा  कर  दिया  ग्रामीणों  के  बीच  में  दिया  जाए  इसके  लिए

 उस  को  कार्यालय  में  न  बुलाया  जाय  |

 अमी  हमारे  व्यास  जो  ने  कहा  कि  बिहार  के  लोग  जहां  जाते  बिहारी  लोगों  को  ही

 नौकरी में  लते  हैं  इससे  प्रान्तीयता  बढ़तो है  ।  हमें  ऐसा  महसूस  होता  है  te  बड़  लोगों  का

 दिमाग  कुछ  उल्टा  होता
 है  ।  मेरे  ख्याल  में  इस  से  राष्ट्रीयता  बढ़ती  हमारे  यहां

 बरौनी  बरौनी  ate  दूसरी  जगहों  पर  देश  के  न्रिभिरन  भागों  बंगाल
 के  दक्षि रा  भारत  के  लोग  काम  करने  के  लिए  aa  हुए  इससे  भाईचारे  का  विकास  होता

 एक  दूसरे  का  प्रभाव  बढ़ता  एक-दूसरे  के  प्रान्त  को  जानने  का  अवसर  मिलता  उनके

 साथ  भवनात्मक  एकता  बढ़ती  है  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  एक  ही  प्रान्त  के  लोग  वहां
 इस  में  प्रान्त  की  बात  नहीं  शीरानी  चाहिए  ।  हमारे  यहां  बाहर  के  लोग  बहुत  बड़ों  संख्या

 में  राय  राजस्थान  गुजरात  हरियाणा  मारवाड़  के  पंजाब  के  सरदार  सबने

 वहां  अपने  प  र
 जमा  लिये  हैं  लकिन  इस  से  हमारे  मन  को  क्षोभ  नहीं  होता  क्योंकि  हम

 भारतीयता  में  विश्वास  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  की  दुर्भावना  ate  विचार  से  देश  की  एकता  नहीं
 प्रेमभाव  नहीं  बढ़  बल्कि  प्रान्तीय ता  बढ़ेगी  ।

 हमारे  क्षेत्र  में  एक  नैनी  गांव  सुपर  गांव  है  छपरा--बनियापुर  सड़क  के  बीच  में

 पह  वह स्थन  है  जहां  गांव  वाले  अपने  मकान  बना  सकते  हैं  ।

 मकान  बनाने  की  बह  एक  मात्र  जमीन  है  ।  उसके  अधिग्रहण के  लिए  नोटिस  दिया  गया  ।
 मेरा  कहना  यह  है  कि  उसके  बदल  में  कम  कामत  की  जोन  ली  जा  सकती  थी  कौर  गांव  के

 1,  जगन्नाथ  मित्र  के  हस्ती प
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 पर  वहू  जमीन  बच  गई  कौर  इसके  लिए  हम  सभी  ग्रामवासी  sahara  इस  संबंध

 में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूँ  कि  कीमती  जमीन  स  ले  कर  जरगर  उसके  बदल .
 इसरी

 जमीन  से  काम

 चल  जाए बेसी  जमीन  लेनी  चाहिए  |

 मैं  मानवीय  मंत्री  जी  से  यह  मी  कहना  चाहता  हूं  कि  गरीबों  को  मुनाबाव  समय

 बहुत  परेशान  किया  जता है  ate  कहने-सुनने  पर  भी  अधिकरी  को  ई  ध्यान  नहीं  देते  हैं  कौर

 उन  को  लूटे  हैं  ।  इसलिए  श्री  में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  किसानों  को
 उचित  मुन् नाव जा

 उन  की  जमीनों  का  मिले  ate  समय  पर  सिल  ।

 8.3  प

 महोदय  पीठासीन  ed q)

 थो  वोरा  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 सबसे  पहनी  बात  तो  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  हमारे  गंगा  नगर  जिल  में  जो  पक्के

 उनका वाटर  कोसे  बनाए  गये  हैं  कौर  के  नीचे  काश्तकारों  को  जो  जमाने  ली  गई

 उचित  कम्पेसंसन  उन  कौड़ेना  चा  हिए  ।

 दूसरी  बात  मैं यह  कहना  चाहता  हुं  कि  काश्तकारों  की  जमीन  में  से  जो  रास्ते  निकाले

 गये  वे  तीन  कदमों  के  निकाले  गए  हैं  कौर  उसका  उन  को  काम्पैंसेशन  मिलना  चाहिए  |  मै

 यह  मी  कहना  चाहता  हूं  कि  15  साल  से  जो  जबकि  रोड्स  बनी  हुई  कौर  उस  का  उन  के

 नीचे  जो
 काश्तकार

 क  जमीने  अराई  ञ
 उनका  मुआवजा  भी  उनको  नहीं  दिया  गया  इधर

 को  रोड्स  का
 नुक्सान  है  झीर  दूसरी  तरफ  काश्तकार  का  नुक्सान  है  क्योंकि  दोनों

 साइड
 में  वाला  बनाकर  खेत  में  पानी  लगाते  हैं  ।  इसलिए  रोड बैठ  जाती  है  ।  मेरा  कहना  ag

 हैं  कि  काश्तकार  को  मुश् नाव जा  देकर  पूरी  रोड  की  जमीन  एक्वायर  को  जाए  ताक़ि  ag  रोड

 न  ad  |

 इतना  कह  कर  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 भी  गोपाल  tet  )  उपाध्यक्ष  मैं  केवल  एक  बिनय  पडना

 चाहता हैँ  कि  इसमें  घार्मिक  संस्थापकों  के  लिए  श्रवण  छूट  होनी  चाहिए  ।  हरिशचन्द्र  के
 काल  के

 दौरान  जब  उन्होंने  झपना  राज्य  विश्वामित्र  को  भ्रमित  करने  का  प्रस्ताव  किया  तो  उन्होंने

 कहा  थां  कि  मन्दिर  की  सम्पत्ति  को  छोड़कर  वह  बाकी  सब  कुछ  दे  रहा  उन  feat  मांजी

 तथा  गुरुद्वारे  नहीं  थे  लेकिन  उन्होंने  कहा  था  कि  मन्दिर  की  समी  सम्पत्तियाँ  छोड़  दी  जाए  ।

 मैं  श्री  बनातवाला  से
 सहमत  हूं  भ्र ौर  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  सभी  मन्दिरों

 कौ  मस्जिदों  की  वक्फ  चोंच  तथा  sea  चीजों  को  इससे  मुक्त

 करने  पर  विचार  किया  जाए  मैं  श्रीं  बनातवाला  के  सुभाव  का  समर्थन  करता

 at  दलोप  fag  भूरिया  )  उपाध्यक्ष  मैं झाप  को  धन्यवाद  देना  हूं  कि

 श्राप  ने  मुझे  बोलने  का  मौका  मैं  fas  दो  सुभाव  देना  चाहता  हूं  ।
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 मेरा  पहला  सुभाव  तो  यह  है  कि  जो  लोग  उद्योग  ल  गाते  हैं  पौर  जिन  लोगों  की  मौन

 ली  जाती  नगर  प्राइवेट  कम्पनी  कोई  उद्योग  लगाती  तो  उसमें  उसको  सी  भागीदार

 बनाया  जाना  जिसकी  जमीन  ली  जाती  है  ।  मंत्री  जी  इस  बात  पर  विचार  करें  कि

 जहां  उद्योग  लगाते  वहां  पर  जिन  लोगों  को  ama  ली  जाती  उसमें  उन  को  मी  भागीदार

 बनाया  जाना  चाहिए  ।

 दूसरा  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  इरीगेशन  कीजो  sq  बनते  उन  में  जो  पानी  में  जमीन

 डूब  जाती  तो  जिन  किसानों  की  जमीन॑  डूब  जाती  नीचे  जो  किसान  इरीगेशन  करते

 उन  से  जमीन  लेकर  उन  को  दी  जाए  ।  हमारे  मध्यप्रदेश  में  नम  दा  नौगांव  डम  बन  रहा

 उसमें  कम  से  कम  एक  लाख  लोग  उजड़  रहे  उनको  राजस्थान  से  रेगिस्तान  में  बसाने  को

 बात  की  जाती  है  जहां  ग्रादमी  नहीं  रह  सकते  हैं  ।  मैं  चाहता  हू  कि  उनके  लिए  ऐसा  प्रावधान

 किया  जाए  कि  जहां  इम  के  नीचे  की  सिचाई  वाली  जमीन  होती  है  उस  जमीन  में  से  थोड़ी-थोड़ी

 जमीन उन
 लोगों  को  दी  जाए  आर  उन  लोगों  को  वहां  बसाया

 यही  दो  सुभाव  दे  कर  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूँ  ।

 श्री  दिगम्बर  सिह  (  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  बिल  पेश  किया

 उस  पर  उनका  एक  अमेंडमेंट  हमारे  सामने  श्राया  इस  पर  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  नगर

 मंत्री  जी  इस  waste  से  एक्स प्ले नेशन  अलग  कर  दें  तो  मैं  अपना  असेंसमेंट  वापस  ले  लू  गा  1

 इस  पर  मेरा  यह  निवेदन  कि  हरेक  आदमी  शरीर  संसद  सदस्य  qu  से  कहता  है  कि

 दिगम्बर  सिंह  तुम्हारा  बिल  or  मंत्री  जी  मुझसे  कहती  हैं  कि  आपका  यह  बिल  झा  गया  ।

 मन्नी  जी  से  मेरी  इतनी  प्रार्थना  है  कि  जब  यह  मेरा  बिल  है  तो  मंत्री  जी  हमारी  इतनी  बात  तो

 मान  जाएं  ।  मुझके  पता  है  कि  जो  कुछ  इतने  लोगों  ने  यहां  कहा  स्पीकर  साहब  ने  कहा  उस

 सबको  वहू  मना  करेंगी  ।  लेकिन  वे  हमारी  इतनी  बात  तो  मान  जाएं  ।

 मेरे  बाबा  को  आजादी  की  पहली  लड़ाई  1857  में  a  eat  ने  फांसी  दी  थी  ।  मैंने  भी  जेल

 काटी  है  ।  मैं  किसानों  से  कहूंगा  कि  अपनी  बन्दूक  उठा  लो  और  अगर  कोई  आपकी  जमीन  पर

 कब्जा  करता  है  बिना  मुश् नाव जा  तो  उसके  लिये  फांसी  पर  चढ़  जाना  जरूरी  है  ।  जब  Hse

 पर  दुश्मन  ने  हमला  किया  था  तो  उस  समय  महात्मा  गांधी  ने  जवाहरलाल  जी  से  कहा  था  कि

 हम  हिन्दुस्तान  की  चप्पा-चप्पा  जमीन  के  लिए  पूरा  अपनी  जान  दे  दे  ।  मुझे  चिन्ता  नही
 इसलिए  हम

 भी  किसानों  से  कहेंगे  कि  चाहे  हमें  फांसी  लग  जाये  लेकिन  हमारी  जमीन  नहं  जानी

 चाहिये  ।  जमन  के  लिये  फांसी  चढ़  जाना  कोई  बुरा  बात  नहीं  है  +

 भ्रांति  मोहसिन  किदवई
 :

 उपाध्यक्ष  मैं  उन  तमाम  माननीय  सदस्यों  को  बहुत
 पा भारी  हैँ  जिन्होने  इस  बिल  पर  अपने  विचार  प्रकट  किये  हैं  शौर  जिन्होंने  इस  बिल  का  समर्थन
 किया  है  वेसे  इस  बिल  का  समर्थन  तो  सभी  ने  किया  है  लेकिन  किसी-किसी  माननीय  सदस्य  ने
 धपने-श्रापना  ढंग  से  श्रपने  रूपाला  पर  इजहार  किया  है  ।  जितने  भी  माननीय  सदस्यों  ने  बातें  कही
 हैं  उन  सभी  ने  यही  कहा  है  कि  इस  देश  में  किसानों  का  घोषणा  होता  किसानों  की  जमीन  ले
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 लो  जाती  हूँ  ।  25-25  साल  तक  उनके  मामले  पड़े  रहते  हैं  कौर  उनकी  जमौन  का  कोई  मुन् नाव जा

 नहीं  दिया  जाता  है  ।  वीकर  सेक्शन  की  जमीन  ही  उनकी  रोजी-रोटी  का  जरिया  होती  बहू  मी

 ले  ली  जाती  है  ate  सालों  तक  उसका  मुआवजा  उनको  नहीं  मिलता  है  ।

 ये  सारी  वजूहात  थीं  जिनकी  वजह  से  इस  बिल  को  लाने  की  जरूरत  पड़ी  ।  इस  बिल  में

 यह  कोशिश  की  गई  है  कि  हम  किसानों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  राहत  दे  सकें  ।  माननीय  सदस्यों  ने

 जिन्होंने  अपने  खयालात  का  इजहार  किया  उन  सब  के  दिमाग  में  पिछले  25  वर्षों  का  नक्शा

 रहा  है  ।  कहीं  राजस्थान  में  जमीन  ने  ली  कहीं  बिहार  के  देहात  में  जमीन  ले  ली  गई  ate

 उसका  मु प्राय जा  उनको  नहीं  दिया  गया  ।  इस  बिल  को  लाने  की  इसलिए  जरूरत  पड़ी  कि  उन

 किसानों  को  शोषण  से  बचाया  जाए  ।  जिन  लोगों  की  जमीन  ले  ली  जाती  उन  पर  काम  शुरू

 होने  तक  मुआवजा  नहीं  मिलता  है  |

 श्री  दिगम्बर  fag  जी  ने  इस  बिल  पर  संशोधन  रखा  कुछ  कौर  माननीय  सदस्यों  ने  भी

 संशोधन  रखे  हैं  ।  यह  बात  बिल्कुल  सही  है  कि  हिन्दुस्तान  में  जमीन  के  लिए  लोगों  का  बहुत  मोह

 यह  मोह  अपनी  जगह  पर  एक  जायज  चीज  है  ।  क्योंकि  हिन्दुस्तान  की  80  फीसदी  आबादी

 गांवों  में  रहती  उनकी  रोजीरोटी  का  साधन  जमीन  होती  है  ।  हमारी  सरकार  का  नजरिया

 भी  यह  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  उनके  लिए  हम  सहूलियतें  ला  सकें  झ्र  इस  देश  का  विकास

 कर  सकें  ।

 कभी  दिगम्बर  सिंह  जी  ने  कहा  कि  वे  अपना  श्रमेंडमेंट  पेश  करेंगे  शर  उस  पर  बोटिंग

 करायेंगे  धौर  जो  सदस्य  उसके  खिलाफ  वोट  देंगे  उनके  खिलाफ  वे  प्रचार  करेंगे  ।  वे  प्र पोजिशन

 में  बैठते  हैं  ।  वे  बुजुर्ग  aad  मेरे  प्रदेश  से  जिनका  ताल्लुक  मैं  उनकी  बडी  इज्जत  करती

 बागड़ी  भी  पोज़ीशन  में  बैठते  मैं  aITHtT  बताऊं  कि  जो  भी  सरकार  होती  उसे  देश  के

 विकास  के  देश  को  प्रगति  के  लिए  कोई  न  कोई  कड़वी  दवा  हलक  से  जरूर  उतारनी  पड़ती

 इस  तरह  की  चीजें  जब  सामने  श्राती  हैं  तो  लगता  है  कि  हम  कोशिका  करने  के  बावजूद  झगर

 aat  तक  नहीं  पहुंच  पाए  तब  भी  बहुत  कुछ  सहूलियतें  हमने  दी  हैं  ।

 यह  हलक  किसका  है  ate  कड़वी  दवा  कौन  पीना alt  उत्तम  राठौर

 चाहता  है  ?

 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  मैं  श्री  दिगम्बर  सिंह  जो  की  बात  का  जवाब  दे  रही  हू  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  बाहर  जाकर  कहेंगे  तो  जो  भी  वे  अवाम  उसको  मानने  वाला  नहीं  हैं  ।

 ये  जो  किसानों  की  बात  करते  तीन
 साल  इनका  श्वास  भी  जनता  ने  देख  लिया  है  कि  इन्होंने

 कितनी  किसानों  की
 भलाई

 की  तो  इनकी  बात  कोई  नहीं  मानेगा  कि  हम  किसान  विरोधी  हैं  ।

 इस  बिल  में  सबसे  बड़ा  काम  यह  किया  गया  है  कि  टाइम  लिमिट  3  साल  की  कर  दौ  गई

 है  कि  तीन  साल  के  weet  कलेक्टर  को  wars  देना  सेक्शन  4(1)  लगाने  के  बाद  एक

 साल  का  पीरियड  है  शरीर  सेक्शन  (1)  से  कलक्टर  के  gars  तक  2  जिसके  अन्दर  परेशान

 लेना  होगा  तो  इस  एक  साल  में  जितनी  कीमतें  तो  बात  छोड़  दीजिए  :  ये  जो  कहा  जा
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 5  1984 24  1984
 को  इण्डियन  एयरलाइन्स  को  उड़ान

 ao  के  विमान  के  अपहरण  के
 बारे

 में
 साट

 रहा  है
 कि  25  वर्ष  से  या  30  ae  से  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  थे  जो  सेक्शन

 लगाया  गया  है

 कि  मुआवजा  इस  मार्केट  जो  श्राप  फर्मो  रहे  हैं  वों  सेक्शन  6(1)  से  ही  हम  मार्केट  रेट

 जिस  वक्त  में  परेशान  लेंगे  तो  सेक्शन  4(1  अर  सेक्शन  6(  1]  में  एक  साल  का  फके |

 इस  एक  साल  में  मैं
 यह  नहीं  कहता  कि

 बहुत  ज्यादा  हम  रहे  हैं  लेकिन  जो  किसानों  की  मिलता

 था  उससे  कहीं  ज्यादा
 दे  रहे  हैं  ।  30  परसेंट  सोलो शि यन  शौर  उसके  qatar  पति  व्र

 12  परसेंट

 कौर  दिया  जाएगा  ।  प्यार  100
 रुपए  1984

 में
 कीमत  है  तो  एक  साल  के  इन्दर  सन्  1985  में

 झगर  अप  Gata  लेते  हैं  तो  एक  सौ  रुपए  अगर  गज
 जमीन  रखिए  तो  उसका  142  रुपया  हम

 देंगे  एक  साल  कें  इन्दर  कौर  जब  क्वाड  करेगा  कलेक्टर  तो  24  परसेंट  itz  बढ़ेगा
 ।  इसका

 मतलब  है  कि  हर  किसान  को  कम  से  कम  सौ  रुपए  जो  राज  को  कीमत  है  तो  तीन  साल  के  बाद

 166  रुपए  मिलेगा  ।  इस  तरह  से  इसमें  जो  हम  लेते  हैं  एजंसी  के  तहत  कब  परेशान  लेने

 से  पहले  उसको  80  फीसदी  दे  दिया  जाएगा  |  इसी  तरह  से  जो  इसमें  ate  तमाम  चीजें  जो  रखी

 गई  मैंने  अपने  श्रोपनिंग  feared  में  सारी  तफलसी  कह  दी  थी  ताकि  जो  शंकाएं  वे  हट

 जाएं  ।  इसमें  जो  क्रान्तिकारी  कदम  उठाये  गए  उसके  बारे  में  बागड़ी  जी  नहीं  कहते  ।  बड़े-बड़े

 किसान  जो  चोटें  में  चले  जाते  थे  श्र  प्रभी  एक  भाई  ने  कहा  कि  मुआवजा  fag  उनको  ही

 मिलता  था  ।  हमने  इलाज  लगाई  है  कि  जो  बड़े  किसान  कोट  में  जाते  हैं  ate  कोट  जो

 फैसला  करता  हज़ारों  उनको  जो  मुआवजे  की  कीमत  जाती  तो  के  जितने  मी

 लोग  हैं  जो  कोट  नहीं  जा  सकते  शरीर  जिनको  कम  कीमत  मिली  उन्होंने  कल बटर  का  rare

 ले  लिया  उनको  मी  हक  होगा  कि  वे  उतने  मुआवजे  के  लिए  कलेक्टर  को  दख्वस्त  दे  सकें  ।

 एक  दूसरा  कदम  जो  उठाया  गया  है  जिससे  लिटीगेशन  पौरियड  कम  हो  ।  लोग  जिससे

 कोर्स  में  न  जाएं  |  ATT  कोई  पूरा  ग्र्प दि  प्रकार  कलेक्टर  के  पास  बैठकर  डीलक्स  करता  गौर

 वे  संभी  एक  बात  पर  सहमत  हो  जाते  हैं  कि
 हमको  इतना  मुश् नाव जा  सिलना

 चहिए

 तौ  कलेक्टर
 के  लिए  उप  पूरे  ग्रुप  को  मुग् राव जा  देने  की  बात  भी  है  ।  इस  तरह  से

 जो
 हमारीਂ

 ह  ee  ee

 24  1984  को  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  उड़ न

 Go  के  विमान  फे  अपहरण

 के  बार  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्रीमती  जरा  एक  मिनट  कृपया  जाइए ।
 श्री  खुर्शीद  झालम

 खां  उन्हें  बाहर  जाना  है  ।

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्नी  (sit  खुर्शीद  झालम  उपाध्यक्ष

 मैंने  सोचा  कि  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  एक  ग्रो  खबर  दे  दू  |  साढ़े  ats

 बजे  चालक  दल  तथा  सभी  यात्रियों  को  छोड़  दिया  गया  है  ।  विमान  हमारे  कब्जे  में  है  ate  सभी

 सुरक्षित  तथा  ठीक-ठाक

 थी  मनोराम  बागड़ी  (  झपहुरण  कत्  1  क्या  हा  ?
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 भाद्र
 19:6  भूमि  अजन  विधेयक

 माए

 नम हो वय  पट  कोई  बयान  नहीं

 शौ  area  सां  :  दुबई  के  अधिकारियों  ने  हमें  सहयोग  दिया  क्योंकि  वे  नब

 उनकी  भूमि  पर  उनके  का  तुन  के  अनुसार  कार्यवाही  होगी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अब  हम  भूमि  अजन

 )
 विधेयक  पर  जारी  रखेंगे  ।

 श्रीमती  किण्व

 विधेयक  जारी

 श्रीमती  मोहसिना  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  हमने  क्रांतिकारी  कदम  उठाए
 हैं  ।  मैं

 समिति  कोई  भी  लें  पत्थर  की  लकीर  नहीं  होता  कि  कमी  उसे  बदला  नहीं  जा  सके  ।  जब

 कोई  ला  बनता  है  श्र  वह  एक्सक्यूज  होता  है  तो  उसके  बाद  उसकी  कमियां  सामने  कराती  हैं

 कि  इसमें  क्या  कमियां  हैं  ।  उसके  बाद  मैंड  करने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  माननीय  रंगा  जी

 जो  उम्मीद  वहू  खुश  होगें  ।  श्री  आपकों  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  हमने

 श्नापका  12%  का  सुझाव  मान  लिया  सरकार  की  तरफ  से  श्रमेंडमेंट  पाया  है  कि  10
 परसेंट

 की  बजाय  उनको  12  परसेन्ट  मिलना  चाहिए  ।  उनकी  भी  यही  कोशिश  है  कि  उनकों  12  परसेंट

 मिले  ।  जहां  तक  रिहेबिलिटेशन  की  बात  भारत  सरकार  की  गाइड-लाइन्स  हैं  कि  जद्दा

 जिसकी  जमीन  ली  उस  ख़ानदान  में  से  एक  शख्स  को  नौकरी  जरूर  दी  जाए  ।  इसको  हस

 स्ट्रीक्टली  फालो  करेंगे  |  ज्यादा  से  ज्यादा  ऐसे  लोगों  की  जमीन  लेनी  पड़ती  जिनके  पास

 जमीन  का  छोटा  सा  टुकड़ा  होता  है  ।  उसको  हम  मजबूरन  है  ।  फैक्टरों  या

 अस्पताल  बनाने  हैं  तो  जाहिर  है  कि  ज़रीन  पर  प्रा समान  पर  तो  बनेंगे  नहीं  जमीन

 पर  बनायेंगे  तो  teat  feet  की  जमीन  लेनी  पड़ेगी  ।  देश  के
 विकास  के  लिए  जरूरी  है  कि

 ह्म  ज़मीन लें  झ्र  साथ  ही  किसानों  को  उचित  दाम  देने  को  कोशिका
 जो  हमले  इस  बिल  के

 जरिये  से  किया  ।  यह  भी  इन्स्ट्रक्शन्ज  हं  कि  जहां  तक  हो  सके  उसर  sue  ली  जाए  भोर

 एप्रीकलचरल  ws  न  ली  जाए  ।  फज  को  हमें  age  या  फैक्टरों  wife  बनाने  के  लिए  दा

 हज़ार  एकड़  की  जरूरत  है झोर  उसमें  एक  हजार  एकड़  एग्रीकल्चर रल  खण्ड  है  तो  उसको  केसे  न

 लिया  जाए  ?
 कानून  बनाते  वक़्त  ale  उसको  इम्पलीमेंट  करते  वक्त  जो  परेशानियां  जाती  हैं

 उसमें  मज़दूरी है
 ।  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  की  यह  गाइड-लाइन्स  हैं  कि  कम  से  कम  एग्रीकल्चरल

 लेण्ड  ली  जाए  प्लोर  उसर  जमीन  लेने  की  ही  कोशिश  की  जाए  ।  झगर  कहीं  पर  मजबूरी  है  तो

 मजबूरन
 उस  खण्ड

 एक्वायर  करना
 पड़ेगा

 |  इसके  ग्र लावा  जेन  साहब
 ने  रिहेबिलिटेशन  at

 चात  कही  |  हमारी  यही  कोशिश
 कि  हम  उन्हें  रिहेविलिटेट

 करें  ।
 जिसे  जगह  कारखाने

 प्राणी  लगते  उनमें  वहां  के
 लोगों

 को  प्राथमिकता  जायेगी  ।  बहुत  से
 प्रोजेक्ट्स  ऐसे  होते  है

 जिनमें  वहां  के  लोगों  को  नहीं  रखा  जाता  ।  cates  या  प्रश्न-स्कोर  लेबर  जो  जरूरी  होता

 उसको  लिया  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यकीन  दिला  सकती  हूँ  कि  स्टेट  ग़वर्नमेंट्स  को

 गाइडलाइन्स  दी  जायेंगी  सर्ती  के  साथ  इम्पलीमेंटेशन  किया  जाए  ।  जैसा  कि  बागड़ो  जीने
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 25  1984
 ara

 ast  (date )  )
 विधेयक

 नाना

 at  कहा  fe  इम्पलीमेंटेशन  सही  होने  के  बाद  उस  पर  सख्ती  से  कमल  किया  जाए  ताकि

 किसानों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा  मिल  सके  ।  बनातवाला  साहब  ने
 मिली  जिस

 ,  प्रापर्टी  के

 सम्बन्ध  में  कहा  था  ।  मैं  उनकी  इत्तिला  के  लिए  कहना  चाहती  हूं  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  को  दो  दफा

 सख्ती  के  साथ  मना  किया  गया  है  कि  कोई  भी  रिलीनियस  प्रापर्टी  एक्वायर  न  की  जाए  ऐसा

 कोई  उदाहरण  नहीं  दिया  जा  सकता  जहां  पर  किसी  मस्जिद  या  गुरूद्वारे  की  जमीन  को

 एक्वायर  किया  गया  हो  |

 श्री  जी०एम०  बनात वाला  :  कोर्ट  नहीं  मानती  है  ।  इसे  कानून  की  शक्ति  दीजिए  ।  कोटे

 कहती  यह  fan  डायरेक्टर्स  हैं  ।  मैंने  तो  कोटें  का  जजमेंट  आपको  पढ़कर  सुनाया  aT!  भाप

 भी  यही  मानते  हैं  ate  हम  भी  यही  मानते  हम  लोगों  में  कोई  डिग्री  मिलने  नहीं  है  ।

 ***

 थ्री  बसंत  साठे  :  हकीकत  में  भी  sal  नहीं  लो

 sit  एम०ਂ  राम  गोपाल  रेड्डी  |  मैंने  भी  यही  कहा  है  ।

 थो  बसंत  साठे  :  वेसे  देखा  हम  लोग  कहते  हैं  भूमि  गोपाल  कीਂ  फिर  कोई

 भूमि  कभी  लो  ही  नहीं  जा  सकती  ।

 प्रो०  मधु  बण्डवते  ;  ऐसा  न  अन्यथा  श्री  राम  गोपाल  रेड्डी  को  भूमि  मिल

 जाएगी  t

 शमी  बसंत  साठे  :  राम  गोपाल  की  नहीं  ।

 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  श्रानरेबल  मेम्बर  बनात वाला  साहब  ने  तथा  राम  गोपाल

 रेड्डी  साहब  ने  एक  ही  बात  लेकिन  श्राप  देखिये  कि  आजकल के  हालात  क्या  यदि  हम

 इसको  कानूनी  रूप  दे  देते  हैं श्रोर  प्रावधान  कर  देते  हैं  कि  मस्जिद  या  किसी

 दूसरे  रिलीजस  प्लेस  को  एक्वायर  नहीं  किया  जायेगा  तो  मैं  दावे  के  साथ  कह  सकती  हुं  कि

 उससे  कई  नई  समस्याए  खड़ी  हो  जायेंगी  ।  यह  कहने  में  अफ़सोस  है  कि  जिस  तरह  से  हमारे

 यहां  एक् सप्लाय टेशन  हो  रहा  उसकी  वजह  से  हमें  डर  लगता  है  att  हम  ऐसा  कोई  कदम

 नहीं  उठाना  चाहते  ।  हमारे  नोटिस  में  राज  तक  कहीं  से  नहीं  पाया  कि  फलाँ  जगह  किसी

 इबादतगाह  को  एक्वायर  किया  गया  इसलिए  इस  डर  को  श्राप  अपने  मन  से  बिल्कुल  निकाल

 दीजिए  |
 rane

 शो  सत्पसाघन  चक्रवातों  :  यदि  साप  एक  सड़क  को  चौड़ा  करना
 चाहते  हैं  कौर  उसमें  एक  छोटा  सा  मन्दिर  इसे  निरपक्ष  न  हीं  रखा  इसे
 स्पष्ट  की  जिए  ।

 sacl  मोहसिना  किदवई  :  उपाध्यक्ष  मैं  कहना  चाहती  हूँ  कि  जितने  नये  श्रमैंडमैंटस
 or art  उसके  बाद  ga  ears  31  की  कोई  जरूरत  नहीं  र  श

 ata  ,  att  यह  डिलीट  हो
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 जायेगी  ।  इसलिए  मैं  माननीय  सदस्यों  झोर  खासकर  श्री  दिगम्बर  fag  जी  से  अनुरोध  seit
 कि  वेसे  ताहम  उनके  जजबात  की  कद्र  करते  हैं  भोर  मैं  समझती  हूं  कि  उन्होंने  वाकई  बहुत

 मेहनत  की  है  ate  वे  किसानों  के  साथ  हमदर्दी  रखने  बाल  लेकिन  हमें  भी  क्यों  बाप  किसान -

 विरोधी  समझते  हम  सब  का  सम्बन्ध  मी  किसानों  के  घरों  से  हम  सब  मी  किसान  हैं***

 इसलिए  मैं  श्राप  सब  से  दरख्वास्त  करती  हूँ  कि  श्रापने  इस  बिल  के  सम्बन्ध  में  जो

 भ्र्मैंडमैंट्स  दी  श्राप  उनको  वापस  ले  लेंगे  और  इस  बिल  को  एज ०  इट०  इज ०»  पास  दोने  दें  ।

 यदि  कहीं  कोई  कमी  रहेगी  तो  उसको  हम  दूर  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  :

 भूमि  अजन  1984  को  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  fear  जाए  |
 ve

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  aa  संभा  में  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  किया
 जायेगा  ।

 जिन  सदस्यों  ने  संशोधन  की  सूचनाएं  दी  उपस्थित  नहीं  प्रदान  यह  है  :

 डी
 खंड  2  विधेयक  का  जग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 खंड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 ae 4

 ait  जी०  एस०  बनात वाला  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 च  2,--

 पंडित  37  के  निम्नलिखित  अ्रन्त:स्थापित  किया

 निम्नलिखित  परन्तुक  धन्त:स्थापित  किया  wat

 किसी  ऐसे  yas  के  सम्बन्ध  जिस  के  ऊपर  कोई  बड़ा  ढांचा  बता

 चुन्ना  है  या  जो  किसी  समुदाय  या  उसके  किसी  पंथ  की  सम्पत्ति  भौर  पूजा  के

 लिए  या  अंत्येष्टि  क्रिया  के  लिए  या  मृतक  के  अवशेष  सुरक्षित  रखने  के  लिए  wat

 छोड़  दिया  गया  ott  इसमें  यहूदी

 fafaet
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 25  1984

 मु दं घाट  कौर  डोवर  श्राफ  साइलेंस चलो  तथा  उससे  हुईं

 भूमि  और  वहाँ  तक  पहुंचने  का  art  भी  सम्मिलित  किसी  मी  प्रवेश  प्राधिकारी

 को  अधिसूचना  जारी  करने  क  कोई  श्रघिकारिता  नहीं  होगी  अथवा  कभी  मी  हुई  नहीं

 मानी  जायेंगी  (53)

 जैसाकि  माननीय  मन्त्री  जी  ने  सही  कहा  है  कि  इस  सभा  में  मेंरे  द्वाराਂ  उठाये

 गये  एक  भ्र तारांकित  प्रदान  के  उत्तर  के  भ्रनुसार  विभिन्न  a faprftay  को  arise  ager  को

 किसी  भी  सम्पत्ति  का  ग्र धि ग्रहण  न  करने  के  लिए  निर्देश  दिये  गये  हैं  ।  समस्या  तो  पह  है

 कि  न्यायालय  इन  निदेशों  को  कानूनी  तौर  पर  ध्यान  में  नहीं  लते  ।  जब  इस  प्रकार  की

 सम्पत्ति  aia  को  एक  घटना  हुई  तो  मामला  इलाहाबाद  उच्च  लखनऊ  पीठ  में  ल

 जाया  गया  मैंने
 वह

 सारा  मामला  आपको  पढ़  कर  सुनाया  है  ।  ag  निदेश  भी  दिए  जा  चुके

 थे  ।  किन्तु  न्यायालय  ने  कहा  :  हम  इन  निदेशों  को  कानूनी  तौर  पर  ध्यान  में  नहीं  सकते  |

 cafe  asa  म्रधिनियम  में  स्पष्ट  बताया  नहीं  है  ate  इसलिये  asa  किया  सकता  है  फै

 मैं  सरकार  से  केवल  यहीं  कहता  हूं  कि  वे  अपनी  मंशाओं  ate  अपने  ही  परिजनों  को  कानूनी

 स्वीकृति  दें  ।  यदि  उनके  द्वारा  दिये  गये  निदेशों  में  ईमानदारी  की  भवनों  दै  तो  वह  ऐसा  करने

 से  हिचकिचा  क्यों  रहे  हैं
 ?  ।  इसलिये  मैं  सरकार  तथा  इस  सम्मानित  सदन  स

 अनुरोध  करता  हूं  कि  मैंने  जो  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  उसे  अपनी  स्वीकृति  प्रदान  करे  |

 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  मैं  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकती

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  श्री  बनातवाला  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  53  को  सभा  में

 मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।

 संशोधन  साया  53  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  भ्रस्वोकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खण्ड  4  विधेयक  का  अग  बने  ।.

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ॥

 खंड  4  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 खड़  5

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  खंड  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  यह  है

 खंड  5  विधेयक  का  ड्रग  बने  ।

 |.  ।  स्वीकृत ।

 सड 5  विधेयक  में  जोड़  बींधा  |
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 खण्ड 6  शरीर 7

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa  खड़  6  पर  बिचार  किया  जाएंगी  |  श्री  दिगम्बर  क्या  ATT

 धपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं
 ?

 wit  दिगम्बर  fag:  नहीं  ।

 ,  श्री  fader  att उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  ए०  Ho  श्रीमती  प्रमिला  ee

 रामावतार  प्रो०  जीत  कुमार  मेहता  कौर  श्री  राम  विलास  गच च् छ पासवान  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 खण्ड  7  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रदान  यह  है

 बै
 सकी  खंड  6  ate  7  विधेयक  के  श्री  बन  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हूँगा  |

 खण्ड  झोर  7  विधेयक  में  जोड  दिये  भये  ।

 ae  uv

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ग्य  खंड  8  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  श्री  ।

 ait  जी०  एस ०  बनात वाला  मैं  प्रस्ताव  करता  हैं  :---

 TS

 पंक्ति  2  के  पहचान  निम्नलिखित  शत  स्थापित  किया

 (=)  इस  प्रकार  Gaeta fier कित
 उपधारा  (1)  4  की  उपधारा  (1)  के

 meta  झ्ंघिसूचना  के  प्रकाशन  की  तारी  परਂ  झ
 ी

 कौर  कोष्ठकों  के  स्थान  पर

 गिरजा  की  तारीख  शब्द  प्रतिस्थापित  किये  जायेंगे  ।
 '

 --(54)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  मैं  श्री  बचातवाला  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  54  सभा  में

 मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।

 संशोधन  संख्या  54  सभा  में  मतदान  के  लिए  cen  गया  ate  भ्र स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 ग्रीक  खंड  8  विधेयक  का  श्रम  बने  ।

 श्व  स्वीकृत  gat

 खंड  विधेयक में जोढ में  जोड  विधा  गेया  |

 149



 भूमि  ada
 )

 विधेयक  25  1984

 a

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुधीर  गिरि  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  श्री  दिगम्बर  क्या

 नाप  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 थ्रो  दिगम्बर  सिंह  :  नहीं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सरकारी  संशोधन  संख्या  81  एवं  82  हैं  ।

 किया

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  36  के  पश्चात  निम्नलिखित  श्रन्त:स्था पित  किया

 Seqeal ect — ta  घारा  में  निर्दिष्ट  दो  ad  की  gale  की  संगणना  करने  में  उस  wale

 को  अपवर्जित  कर  दिया  जाएगा  दौरान  उक्त  घोषणा  के  अनुसरण  में  at

 जाने  वाली  कारवाई  या  कार्यवाही  न्यायालय  के  किसी  आदेश  द्वारा  रोक  दी  जाती

 gi
 —

 (82)

 सोहुसिना  किदवई
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री
 वा पू साहेब

 श्री  वाजपेयी  एवं  श्री
 चतु  भुज

 उपस्थित

 नहीं  हैं  |
 प्रशन  यह  है

 खंड  9  विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ERT  |

 संघ  9,  संशोधित  सरूप  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 संशोधन  संख्या  81  विधेयक  के  हिन्दी  संस्करण  पर  लागु  नहीं  होता

 खड़  10

 उपाध्यक्ष  भदोही  :  निम्नलिखित  व्यक्तियों  ने  संशोधनों  की  सूचना  दी  किन्तु  वे

 सभा  में  उपस्थित  नहीं  श्री  ए०  के ०  उपस्थित  नहीं  श्रीमती  प्रमिला

 उपस्थित  नहीं  श्री  बा पु साहिब  परूलेकर-उपस्थित  नहीं  श्री  राम  विलास

 उपस्थित  नहीं  हैं  ।  खंड  11  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  है  ga  मैं  इत  सभी  संशोधन  को  सभा

 इकट्ठे  रखता  हूँ  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  10  कौर  11  विधेयक  के
 लग

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  ।

 खंड  10  शोर  11  विधेयक  में  जोड  fad  गधे ।

 संशोधन  संख्या  81  विधेयक  के  हिन्दी  संस्कार  पर  र  निगूँ  नहीं  होता  ।
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 खंड  12

 थो  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ

 (i)  पंक्ति  13  शर  14,--

 घारा  अंतःस्थापित  की  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 धाराएं  झन्त:स्थापित  की  जायेंगी  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 (ii)  पंक्ति  24  पदचात् नष्  निम्नलिखित  श्रन्त:स्थापित  किया

 जब  कभी  भूमि  के  ast  के  परिणामस्वरूप  किसी  व्यक्ति  या  किन्हीं

 व्यक्तियों  का  विस्थापन  होता  है  वहाँ  ate  हता  प्राधिकारी  का  यह  दायित्व

 होगा  कि  ag  विस्थापित  व्यक्ति  या  व्यक्तियों  के  पुनर्स्थापन  को  व्यवस्था

 नियमों  द्वारा  विहित  तरीके  से  करे  ।  (55)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  बनातंवाला  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन[संख्या
 55  को  सभा

 में  मतदान  के  लिएਂ  रखता  हूं  ।

 संशोधन
 संख्या

 55  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  ale  स्वीकृत  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 fee  खंड  12  विधेयक  का  अरग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  |

 खंड  12  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  निम्नलिखित  व्यक्तियों  ने  संशोधन  प्रस्ताव  दिये  हैं  किन्तु  वे
 सभा  में

 उपस्थित  नहीं  हैं  ।  श्री  राय  उपस्थित  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  उपस्थित  श्री

 निमल  faegt-sofeaa  श्री  रामावतार  शास्त्री-उपस्थित  नहीं  ;  श्री  प्रतीत  कुमार

 उपस्थित  श्री  राम  विलास  पासवान-उपस्थित  नहीं  शौर  श्री  चतु भु  ज-उपस्थित  नहीं  ।  खंड

 14  में  भी  कोई  संशोधन  नहीं है
 मत  मैं

 इन्हें  इकट्ठा  ही  सभा में  मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।  शुनीदन

 यह

 ः्प्कि  खंड  13  और  14  विधेयक  के  ga

 भाव  र  नह  ate  gat

 13  कौर  14  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 151
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 wes  15

 ot  दिगम्बर  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  ह

 पृष्ठ  7,--

 खंड  15  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  fear

 "15  सल  की  घारा  23  a

 सितारा (1  /  4  की  उपधारा  (1)  के  wets  वालो  श्रघिसूचना

 के  प्रकाशित  की  तारीख  को  भूमि  का  बाजार  |  मुल्य  दादों  के  स्थान  पर

 cat  का  उस  समय  Hl  बाजार  मुल्य  जबकि  कलक्टर  ने  उस  fs  का

 कब्जा  लिया  ase  प्रतिस्थापित  किये  जायंगे  ।

 उपधारा  (2)  पन्दरह  प्रतिदिन  weal  के  स्थान  पर  तौर  प्रतिशतਂ

 शब्द  रखें  जाए ंगे  (2)

 पुच्छ  7,

 खंड  15  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित

 15,  ya  अधिनियम  को  घारा  23

 उपधारा  (1)  के  प्रथम  खंड  4  की  उपधारा  अधीन  वाली

 अधिसूचना  के  प्रकाशन  की  तारीख  को  geal  के  स्थान  पर  6  की

 उपघारा  (I)  के  aale  जारी  घोषणा  के  प्रकाशन  के  समय
 '  |  दाऊद

 स्थापित

 किये  जाएगे

 उपधारा  (2)  प्रतिष्ठित  शब्दो ंके  स्थान  पर  dita

 बद  प्रतिस्थापित  किये  जाए  गे  (45)

 पृष्ठ

 खंड  15  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 *15.  qa  को  घारा  23

 उपधारा  (1)  के  प्रथम  खंड  तारीख  को  शब्दों  के  ग्प्य्
 पंचाट  की  तारीख

 से
 तीन  वर्षों  से  अनधिक  पूर्व  यां  कलेक्टर  द्वारा  भूमि  का

 =  oa कब्जा  लिए  जाने  की  तारीख  से  एक  वर्ष  से  wale  at  aa  जो  भी  कम
 शब्द  भ्रन्त:स्थापित  किए
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 3  भाद्र  1906
 भूमि  भजन  बिघेयक

 उपधारा  (2)  में  प्रतिशतਂ  शब्दों  के  स्थान  पर  प्रतिशतਂ

 शब्द  प्रतिस्थापित
 किए  जाएगे

 (80)

 भो  बनात बाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ

 खंड  15  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  खंड  प्रतिस्थापित  किया

 15,  मूल  भ्र घि नियम  को  घारा  23  a—

 उपधारा  (1]  के  प्रथम  खंड  4.  को  उपधारा  (1)  के  अधीन

 अधिसूचना
 के  प्रकाशन  की  तारीख  परਂ  wel  और  कोष्ठकों  के

 स्थान  पर  तारीख  शब्द  प्रतिस्थापित  किये  जायेंगे  |

 उपचार  (2)  पन्द्रह  शब्दों  के  स्थान  पर

 शब्द  प्रतिस्थापित
 किए

 जायेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मूलचन्द  डागा  ।

 eft  मूलचन्द डागा  )
 :
 मैं  अपना  संशोधन  नहीं  कर  रहा  हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  निमल  श्रीमती  गीता  थी

 श्री  रामा  उतार  श्री  उत्तम  राठौर

 भो  उसी  राठौर
 :  झपना  संशोधन  पेश  नहीं  कर  रहा  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  मोहसिना  किदवई

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  को  राज्यमंत्री  मोहसिना  :  मैं  इस  खंड  पर

 ale  पोषण  पेशा  नहीं  कर  रही  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  भदोही  :  श्री  बापू  साहिब  पालेकर  अजित  कुमार  मेहता

 अनुपस्थित  श्री  उत्तम  राठौर  ।

 थी  उसम  राठौर
 :
 मैं  प्रिया  संशोधन  पेश  नहीं

 कर
 रहा  हूँ

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चतुम ुज  अनुपस्थित  ।

 श्री  दिगम्बर  fag,  यदि  भाप  बोलना  चाहते  हैं  तो  पाप  झपने  सभी  संशोधनों  पर  सामान्य

 भाषण  कर  सकते  हैं  ।

 wt  दिगम्बर  सिंह  मेरा  संशोधन  इस  प्रकार है  ।
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 भूमि  अजन  )  विधेयक  25  भ्रमित  1984
 ———

 पीठ  ्

 खंड  15  के स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  1 किया

 लग
 qa  अधिनियम  की  घारा  23

 उपधारा  (1)  धारा  4  को  उपधारा  (1)  के

 tal
 वाली  ध्रघिसूचना

 के  प्रकाशन  की  तारोख  को  भूमि  का  बाजार  मलय  areal के के  स्थान  परं

 का  इस  समय  का  बाजार  जबकि  कलक्टर  ने  उस  मसि  का

 कब्जा  लिया  शब्द  प्रतिस्थापित  किए  जायेंगे  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि
 जब  कलक्टर  कब्जा  लेता  उस  समय  के  बाजार  भाव  का  मुश् नाव जा

 दिया  जाये  न  कि  नोटिफिकेशन  के  समय  के  बाजार  ara  का  ।  यह  मैंने  इसलिए  कहा  कि  जब

 हमारी  प्रधान  मन्त्री  ने  वहां  वक्तव्य  तो  मैंने  सोचा  कि  प्रधान  कह  रही  तो  मेरा  संशोधन

 मान  लिया  जायेगी  |  स्पीकर  हमारे  कृषक  समाज  के  प्रत्यक्ष  ने  वहां  उन्होंने  मी  यदि  कहा

 था  ।  हमारे  सब  संसद-सदस्यों  ने  भी  अपने  माजरों  में  यही  सब  ने  संशोधन  भी  जब

 सब  संसद-सदस्य  चाहते  प्रधान  मन्त्री  चाहती  हमारे  स्पीकर  साहब  चाहते  हैं  तो  मैं  मन्त्री

 महोदय  से  निवेदन  करू  गा  कि  ag  मेरे  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  की  कृपा  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  स्ब  मैं  श्री  दिगम्बर  सिंह  द्वारा  खंड  15  पर  दिया  संशोधन

 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  2,45  शोर  80  संख्या  57  मतदान के  लिए

 रखा  गधा  भोर  झस्वोक्ृत  हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 त्व  मैं  को

 बनातवाला
 धारा  खंड  15  पर  दिए  गए  संशोधन

 को  मतदान
 के  लिए  रखता  हूँ  ।

 संशोधन  संख्या  56  मतदान  के  लिए  रखा  गया  ate  स्वीकृत  हुमा  |

 संशोधन  किया  गया

 7,  पंक्ति  25  कौर  26  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  15

 स्थापित  किया

 “15,  ga  अधिनियम  की  थारा  53  7.0

 उपधारा
 (1)  के  पश्चात  निम्नलिखित  उपधारा  झम्त:स्था  पित  को  जाएगी

 अ्रथात

 “(1%)  भूमि  के  बाजार  मुल्य  मसा  कि  पर  उपबंध  किया  गया  अतिरिक्त

 न्यायालय  प्रत्येक  मामले  में  tat  भूमि  के  सम्बन्ध  में  घारा  4  की  sere

 (1)  के  झ्र घिन  श्रघिसूचना  के  प्रदान  को  तारीख  से  ही  प्रारम्म  होनी
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 3  मादर  1906
 भूमि  asa  )  विधेयक

 बाली  ait  कलक्टर  के  झचिनिणांप  को  तारीख  तक  या  उस  भूमि  का  कब्जा

 करने  कौ  तारीख  तक  की  अवघि  इन  में  से  जो  भी  पहले  लिए  ऐसे

 बाजार  मुल्य  पर  बारह  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  को  दर  पर  संगीत  रकम

 निर्मित  करेगा  1

 स्पष्ट  इस  उपधारा  में  निर्दिष्ट  अवधि  की  संगणना  करने  में  ऐसी  cafe

 यथा  aafagt  जिनके  दोरान  भूमि  के  asa  के  लिए  कार्यवाहियां  किसे

 न्यायालय  के  रादेश  द्वारा  रोक  आदेश  या  व्यादेश  के  कारण  रोक  दौ  गई

 श्रीजीत
 कर  दिया  जाएगा  |

 उपधारा  (2)  दादों  के  स्थान  पर  प्रतिशत *ਂ

 शब्द
 रखे

 जाए  पी  (145)

 (  भ्रान्ति  मोहसिना  किदवई

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रशन  यह  है  :

 off  खंड  15,  विधेयक  का  ay  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शा

 खण्ड  15,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  16,  कौर  17  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 खण्ड  18  विधेयक  में  जोड़  fear  मया

 ave  19  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 खण्ड  20  से  29  विधेयक  में  जोड  दिए  गए

 स्वच्छ  30

 उपाध्यक्ष  महोदय  संशोधन  किए  गए

 पीठ  10,  पंक्ति  21  कौर  22  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाए

 30  (1)  इस  धारा  15  के  खंड  द्वारा  यथा  अन्त:स्थापित

 मुख  अधिनियम  को  घारा  23  को  उपधारा  के

 प्रत्येक  ऐसी  कार्यवाही  ate  उसके  सम्बन्ध  में  लागू  होंगे  तथा  उसकी

 कौर  उसके  सम्बन्ध  में  लागू  हुए  समझे  जाएगे  जो  मूल  भारतीय  के  घिन

 किसी  भृमि  के  ata  के  लिए  30  1982  [afa  ग्रीन

 1982  के  लोक  सभा  में  स्थापना  की  को  लम्बित  है

 श्र  जिसमें  उस  तारीख  से  पूर्व  कलक्टर  द्वारा  कोई  श्रधिनिणंय  नहीं  किया

 गया है
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 aft  oda  विधेयक  25  1984

 प्रत्येक  ऐसी  कार्यवाही  को  और  उसके  सम्बन्ध  में  लागू  होंगे
 तथा  उसको

 अर  उसके  सम्बन्ध
 में  लागू  हुए  समझे  जाए गे

 जो  ga  अघिनियम  के

 aia  किसी  भूमि  के  ada  के  लिए  उस  तारीख के
 आरम्भ  कौ

 गई  चाहे  कलक्टर  द्वारा  अधिनिरांय  इस '  प्रीमियम  के  घिन  प्रारम्भ

 को  तारोख  के  पूरे  दिया  गया  है  या  नहीं  ।  (84)

 (2)  इस  अधिनियम  की  घारा  15  के
 खड़  (a)  ate  घारा  18  द्वारा

 यथासंशो
 गीत

 मूल  श्रधघिनियम  की  घारा  23  की  उपधारा  (2)  कौर  घारा  28  के

 उपबन्ध

 पीठ  10  पंक्ति

 क
 “(2)”

 के  स्यान  पर
 (3)  प्रतिशत  पित  किया  जाए  |  (55)

 मोहसिना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 qe  30  यथा  विधेयक  का  भग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्थापित  हुआ

 खण्ड  30  यथा  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 झष्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदया  पहले  ही  स्पष्ट  He
 चुकी

 हैं  कि  ag  न्ननावश्यक  हो

 गया है  ।  इसलिए  इसे  मैं  wa  रख  रहा  हूं  ।  प्रशन  यह

 off  खण्ड  31  विधेयक  का  श्रम

 प्रस्ताव  श्स्वोकृत  FUT

 खण्ड  1,  अधिनियम  सुत्र  धौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक में  जोड़  fac  गए

 जपाध्यंक्ष  महोदय  मन्त्री  महोदया  विधेयक  कों  पास  करने  का  प्रस्ताव  कर
 सकता  हैं  ।

 न

 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूँ  :

 पारित  किया  जाए  ऋ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  धाप  तृतीय  वाचन  की  अवस्था  में  बोलना  चाहते  हैं  ?

 सुचना  भोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  तथा  संसदीय  ers  विभाग  में  राज्य  Aer

 मगर  :  नहीं  ।  मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता  हं  कि  इस
 विधेयक  के  पास  हो  जाने  के  बा  द  शायद  मन्त्री  जो  दूसरा  विधेयक  स्थापित  करे  उस  ददा
 में  हम  इसे  सोमवार  को  ले  सकते
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 3  जोवन  बीमा  निगम  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक है  ।  यह  किया  ना  सकता  दै  ।  ser यह  है

 यथा  संशोधित  पारित  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 जीवन  बीमा  निगम  विधेयक

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्रों  जर्नादन  पुजारी )  महोदय  मैं
 प्रस्ताव  करता  हूँ  कि

 जीवन  बीमा  कारोबार  के  राष्ट्रीयकरण  के  saa  को  अधिक  प्रभावी  सिद्धि  कौ  दष्टि  से

 (

 eft  मनी  राम  बागड़ी  :  यह  कया  हां  बनाइये  तो  ।  हम  तो  सालो  ऐक्ट  मिक

 बिल के  बने  हैं  ।

 श्री  एन  बनात वाला  क्या  विचार  है
 ?

 उपाध्यक्ष  सर्वोदय  :  वह  केवल  प्रस्ताव  करेंगे  |

 दंडवते  (  हम  चाहते
 हैं  सोमवार  को  पंच  वर्षीय  योजना  करबंदी

 चर्चा  को  सबसे  पहले  लिया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  कार्य  सूची  के  भ्रनुसार  जल  रहा  मद  14

 समाप्त  हो  गई  पेश  करने  संबंधी  प्रस्ताव  है  {
 न्यूटन

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  इसके  बाद  श्राप  चर्चा  को  मांग  कर  सकने  हैं  ।

 थ्री  बनात वाला  यह  समझौता  नहीं  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  कार्यसूची  के  अनुसार  चल  रहा  हूं  ।  माप  प्रस्ताव  कीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  काय  सूची  के  भ्रनुसार  चल  रहा  ATT  इसे  कयों  उठा  रहे  हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  मन्त्री  जी  श्रमिकों  उत्तर  ati  क्या  कांपने  किसी  पुर:स्थापद

 प्रस्ताव  का  विरोघ  किया  है  ।  नहीं  ।  फिर  श्राप  कयों  चिता  करते  हैं  कहला का  ७  ७  १

 मैंने  मन्त्री  महोदय  को  बुलाया  हैं  ।  वह  श्राप्रह  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
 श्री

 मंगत  आप  se

 स्थिति  स्पष्ट  करे ं,  ..  (  व्यवधान )

 सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो

 oarir भो  मगर  यदि  म Tai  Ta  यह  नहीं  चाहते  fe  इसे  प्रस्तुत  fear  जाए
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 TC
 नला  नो

 तो  मैं  केवल  यही  कहूंगा  कि  चूकि  मंत्री  महोदय  क  बुलाया  गया  है  ag  केवल  दो  मिनट

 लेंगे  इस  से  श्रघक  नहीं  ।  दो  मिनट  के  लिए  उन्हें  विधेयक  प्रस्तुत  करने  हम  इसे  ले  नही  रहे

 (  व्यवधान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  श्राप  इसे  प्रस्तुत  करें  ।  मैं  उन्हें  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि

 वह  मद  संख्या  15  में  रखे  गये  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  नि कर  ।  हम  इसे  wa  नही  ले
 रहे  यदि

 कोई  मानगीय  सदस्य  कार्य-सूचा  में  परिवर्तन  करना  चाहते  हैं  तो  वह  ऐसा  कर  सकते  हैं  लेकिन

 मैंने  उन्हें  मद  संख्यां  15  में  रखे  गये  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  है  मद  संख्या  14

 खत्म  हो  गयी है  ।.  वह  दो  मिनट  के  लिए  प्रस्तुत  करेंगे  aoe  ope

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  श्राप  इसे  प्रस्तुत  करें  ।

 थ्रो  सत्याप्ताधन  चहेतों  विरोध  स्वरूप
 हम

 सभा  से

 बाहर  जाएगे  ।  यह  aaa  नहीं  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  यह  श्राप  के  ऊपर  है  ।  मेरा  TITY  अधिकार  में  हस्ती प

 करने  का  कोई  शभ्रघिकार  नहीं  है  ।

 तत्पश्चात  श्री  सत्यसाधन  श्री  मनोराम  मधुद  उबते  कुछ  wear

 नोट  सदस्य  सभा-भवन  से  बाहर  चले  गए

 उपाध्यक्ष  महोदय  जी  स्त्री  श्राप  इसे  प्रस्तुत  करे  ।  बाप  इसे  प्रस्तुत

 करें  पौर  झपना  भाषण  पुरा  करें  |

 शनी
 जर्नादन  पुजारी

 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  :

 जीवन  बीमा  कारोबार  के  राष्ट्रीय कररा  के  great  की  झिझक  प्रभावी  सिद्धि  को

 दृष्टि  से  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  विघटन  के  fay  कौर  कारबार  को  fas

 प्रभावी  रूप  से  चलाने  के  लिये  अनेक  निगमों  कौ  स्थापना  के  लिये  तथा  संबंघित

 या  उनके  ध्यान  गीत  विषयों  का  संयुक्त  समिति  द्वारा  यथा  प्रतिवेदित  पर

 विचार  किया  जाये

 जसा  माननीय  सदस्य  का  पता  है  यह  विधेयक  दिसम्बर  1983  को  लोक  समा  में

 पुरःस्थापित  किया  गया  था  ।  दीनों  सदनों  की  सयुक्त  समिति  को  यह  विधेयक  भेजने  संबंधी  प्रस्ताव
 इस  सदन  में  21  1983  को  स्वीकृत  gar  था  शौर  राज्य  सभा  ने  इस  प्रस्ताव  पर  22

 1983  को  सहमति  दी  थी  ।  संयुक्त  समिति  ने  14  1984  को  अपना  प्रतिदेदन

 प्रस्तुत  fears  संयुक्त  समिति  द्वारा  तधाश्तिवेदित  यह  विधेयक  अब  इस  सदन  के  समक्ष  विचारार्थ
 |  |

 संयुक्त  समिति  ने  कुछ  संयोजनों  का  सुभाव  दिया  है  भ्र  सिफारि दा  की  है  कि  यह
 यथा  पारित  किया  जाये  ।  मैं  इन  संशोधनों के  बाद  में  उल्लेखित  करूगा  |
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 तथापि
 मै  द ह  ये  इस  fara  की

 कुछ  मु  बातों

 का
 सं  युव  त

 समिति  द्वारा  यथा  प्रतिवेदन  रुपमें  संक्ष  प  में  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 क्  विधेयक  का  प्रयोजन  भारतीय  जोवन  बीमा  निगम  के  स्थानीय  पांच  जाबा  it an
 fi  स्थापित  करना  है  जिनके  मुख्यालय  कानपुर  मद्रास  ate  ase  दम

 mt  प्रारम्भ  में  प्रत्येक  निगम  की  श्रेणीकृत  पूजी  2  करोड़  रुपए  Me  चुकता  पूजी  एक

 रुपए  sat  ।  प्रत्येक  निगम  प्रमुखतया  अ्रपने  प्राधिकृत  क्षत्र  में  जोवन  बीमा  क

 विकास  करने  के  लिये  उत्तरदायी  होगा  घ्राण  उसे  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  fa

 म्  निगम  का  विकास  समाज  के  सर्विस  उठ  हित  में  कोई  भी  निगम  सरकार  की  gate

 अपने  निहित  क्षत्र  के  बाहर  भी  करोबार  कर  सकता  है  जिससे  श्रस्वथ्यकर  प्रतियाँ
 से

 मोर  पाया  से  बचा  जा  सके  |

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  वर्तमान  गठन  के  अधीन  प्राधिकरण  के  अधिक
 ar

 के  बारे  में  समय-समय  पर  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  गई  है  ।  उद्योग  में  प्रचार  के  श्राघार  को

 म  करने  झर  इसे  गतिशीलता  प्रदान  करने  के  लिए  वर्तमान  चार  स्मोक  के  गठन  की

 4
 गमों  के  तीन  स्तर  होंगे  निगमित  मंडलीय  कार्यालय  तथा  स्वा

 ह  |  परिणाम  स्वरूप
 पालिसीधा  रियों

 को  बेहतर  सेवा  प्राप्त  होगी  ।
 इस  असर  का

 ह
 पक  मैं  उपबंध  किया  गया  है  कि  विघटित  निगम  की  झ्रास्तियों  तर  देनदारियों  का

 पति  निगमों  में  ए  क  न्यायोजित  ढंग  से  वितरण  को  सिफारिश  करने  के  लिये  ale  इस
 क '

 लिए  मुल्यांकन  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गीत  किया  जाये  प्रमुख

 ara  पालिसौधा  रियों  के  हित  में  बराबरी  से  अपने  काय  की  शुरुआत  कर  सके  |

 मग

 यह  सुनिश्चित  करते  हुए  कि  aa  निगम  स्वायत्तता  के  तरीके  से  भड़ास  इस  बात  fT

 हय  करने  का  ध्यान  रखा  गया  है  कि  कुछ  महत्वपूर्ण  मामलों
 में  उनकी  गतिविधियों  का  ठी

 क

 wer  समन्वय  हो  ।  निगमों  के  कार्यकर्ता  में  समन्वय  करने  सम्बन्धी  उपायों  का  g

 देने
 के  लिये  एक  जीवन  बीमा  बोर्ड  के  लिए  भी  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  ale  को

 यह  उत्तर दार्वट  ब

 a  पा  प्राया  है  कि  ag  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  योजना  बनाये  att  उन्हें  प्रशिक्षण  प्रदान

 बोर्ड  का  उत्तरदायित्व  निगमों  के  कार्यालयों  का  निरीक्षण  जीवन  बोला  योजना
 द

 क _ का  मूल्यांकन  करने  कौर  उनके  बारे  में  ग्नुसंघान  करना  तथा  मृत्यु  दर  at  बीमांकित  मूल्यांकन

 के  बारे  में  सहायता  तथा  मार्गददांन  उपलब्ध  जीवन  बीमा  कारोबार  के  गहन  विकास

 नये  भ्र दु संधान  करना श्रौर  योजनायें  बनाना  तथां  समाज  के  विभिनन  वेगों  की  बीमा

 रवि ह
 ase  श्रावव्यकताशओं  को  पूरा  करना  ale  शअबधिक  रूप  से  बीमांकिक  मूल्यांकनों  के

 बीच
 करना  होगा  ।

 .  प्री  सत्य साधन  चक़वर्तों  :  क्या  श्राप  विधेयक  को  ara  पारित  कर  रहे  (९

 f
 अपना  माजरा  देंगे  । Teqeay  महोदय  :  मैंने  कहा

 है
 प्रस्ताव  BLA

 घंटे  निर्धारित  किये  गये  ह्  ।  आप  किस  प्रकार  प्रतिमान  करते  है  कि इस  विधेयक के
 लिये

 ug  विधेयक  राज  ही पारित  किया  जायेगा  ?
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 का

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  बहुत  सी  अजीब  बातें  हो  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  केवल  यह  कद्दू  है  कि  वह  इसे  स्थापित  करें  ।  निर्घारित

 किया  गया  समय  तीन  घन्टे  है  ।

 मधु  दण्डबते  :  यह  स्थापित  करना  नहीं  है  यह  विचार  करना  है  ।  श्राप  गलत
 क  क  वह टिप्पणियां  कर  रहे  वह  कह  रहे  हैं  कि  यह  स्थापित  करना  इस  पर

 विचार  करना  है  ।  गलत  बयानी  मत  करें  ।  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  किया  जायेगा

 थी  दनादन  पुजारी  :  पालि सो धारियों  के  हितों  की  सुरक्षा के  लिए  संयुक्त  समिति  के

 समक्ष  व्यक्त  की  गई  मारी  चिता  से  उत्पन्न  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  विधेयक  में

 aq  इस  श्रादाय  का  एक  उपबंध  किया  गया  कि  प्रत्येक  निगम  द्वारा  उतनी  संख्या  में

 सिपाहियों  की  सलाहकार  समितियों  का  गठन  किया  जायेगा  जितनी  कि  वे  उचित  समझें  ।

 पालिसी  रियों
 के  हितों  को  सुरक्षा  के  लिये  इस  विधेयक  में  विशिष्ट  उपबन्ध  निहित  है  कि  जीवन

 बीमा  की  पालिसियों  में  निर्धारित  राशि  का  नकद  राशि  में  भुगतान  करने  की  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  गारंटी  दी  जाएगी

 पर  दावों  के  निपटान  में  विलम्ब  की  बार-बार  शिकायतें  की  गई  हैं  ।  न्यायालय  के

 माध्यम  से  दावों  सम्बन्धी  विवादों  का  निपटान  करने  में  काफी  समय  लगता  है  भोर

 नारियों  के  लिये  वह  काफी  खर्चीला  भी  होता  है  ।  पालिसी था रियों  की  कठिनाइयों  का  समाधान

 करने  की  दृष्टि  से  विधेयक  में  दावा  न्यायाधिकरण  शौर  एक  झ्र पी लीय  दवा  स्यायाधिकरशा  की

 स्थापना  करने  का  प्रावधान  किया  गया  है  जो  पर्याप्त  न्यायिक  भप्रमुमव  रखने  वाले  व्यक्तियों  की

 अध्यक्षता  में  गठित  किये  जायेंगे  |  जहां  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  किसी  ऐसे  मामले  के  बारे

 जो  दावा  न्यायाधघिकररा  अथवा  agtetq  दावा  न्यायाधिकरण  के  पास  लंबित  है  अथवा  उस  पर

 निर्णय  दिया  गया  कोई  मुकदमा  waar  wear  कानूनी  कार्यवाही  दोवानी  शअ्रदालत  में  नहीं  की

 जायेगी  |  पालिसीघारक  को  यह  छूट  होगी  कि  वहू  ऐसे  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जो  न्यायाधीश  रणों

 के  समय  न  पड़े  हों  न्यायालय  में  जा  सकता है  ।

 सरकार  की  यह  इच्छा  कि  जीवन  बीमा  उद्योग  का  पुनर्गठन  maar: at  के  लिए
 भ्रनावइ्यक  अथवा  परिवार  कठिनाई  न  बने  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  विधेयक  में  यह
 व्यवस्था  को  गई

 है
 कि  किसी  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  नियुक्त  विघटित  निगम  का  प्रत्येक  भ्रमणकारी

 या  कमंचारी  प्रीमियम  के  प्रभावी  होने  की  तारीख  को  ae  उस  तारीख  से  श्र गे  को  अवधि  के

 लिए  तदनुरूप  निगम  का  अधिकारी  या  कमेंट्री  होना  ।  केन्द्रीय  कार्यालय  में  कार्य  कर  रहे
 विघटित  निगम  के  क्मेंचारी  बोड़  के  संचारी  जायेंगे  कौर  यह  उपबंध  किया  गया  है  कि
 इसके  कृत्यों  att  wea  सम्बद्ध  मामलों  के  कुशल  निवेदन  की  झ्रावश्यकता  के  बारे  में  उन्हें  किसी
 निगम  में  रखा  जायेगा  परिणामस्वरूप  पुनर्गठन  से  अघिकारियों  gle  कर्मचारियों  का  कम  से
 कम  स्थानान्तरण  किया  जाएगा  |

 कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  शीघ्र  समाघान  के  लिए  एक  तंत्र  के  गठन  की  भी  जरूरत
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 है  ।-  विधेयक  सेवा  aa it  haat
 ल्यायाधिक  w  कै  व्यवस्था  की

 गई  है  ।  सरकार  आशा  करती  है  कि  निगम  के  ufaaret  तथा  ayant  इन  न्यायाधीश  रणों  का

 पुरा  लाम  उठायेंगे  ।

 वर्षों  में  cite  निगम  के  कामना  रियों  के  विभिन्न  वर्गों  की  में  भारी

 प्रांत रिक  हुई  इसके  साथ  ही  wat  ate’  निगम  श्र  क्षेत्र  के  अन्य

 उपक्रमों  परिलब्घियों  के  बीच  श्रसमपनितायं  मों  उत्पन्न  हुई
 a

 t  इसके
 परिधि  मर्व  रूप  जीवन

 बीमा  मे  कोताही  .  wae  वेतन  वाले  हों  गधे  हैं  1  झूलत  स्थिति  को  ठीक  करना

 पड़ेगा  !  परिणामस्वरूप  जीवन  बीमा  निगम  1986  का  वर्ष  1081  म  किया

 गया  जिसके
 फलस्वरूप

 निगम
 के  कर्मचारियों  की  शत  करने  का  अधिकार

 सरकारे  के  पास  निहित  था  ।  ईसी ? प्रकार  का  प्रावधान  श्री  विधेयक  में  समाविष्ट
 किया  गया  है  ।

 14
 1984  को  व्यि  झपने  प्रतिवेदन  में  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रस्तावित

 संशोधनों  पर  कराते  हुए  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि
 ug  संशोधन  हैं  जिन  पर  विधेयक  में

 विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  तथापि  संशोधन  विधेयक  के  सिद्धांतों  में  वास्तव  में  परिवर्तन

 नहीं  करते  हैं  ।

 पहला  संशोधन
 निगमों  के  गठन  खंड  .6-  (1)  संबंधित  है  ।  संशोधन  का

 wear  ag  सुनिश्चित  करन
 है

 far
 व्यक्तियों  प्रयुक्त  वर्गों  से

 '
 जाने  हूँ

 शरीर  इसलिए  का  fete  करना  श्रावक  है  जोन्स  नियुक्ति  के  सत्यता  हेतु  व्यक्तियों

 के  पास  होंगी  चाहिय े।

 दूसरा  संशोधन  निगम  के  प्रत्यक्ष  तथा  अन्य  सदस्यों  की  पदावधि  तथा  सेवा  शर्तों  के  बारे

 में  खंड  7  (1)  से  संबंधित  है  ।  मूल  खंड  में  व्यवस्था  की  गई  कि  प्रस्तावित  निगमों  के  सदस्यों

 तथा  श्रेय  की  पदावधि  तीन  वर्ष  से  कम  नहीं  होगी  ।  चू  कि  सांविधिक  न्यूनतम  पदावधि  से

 कभी-कमो  व्यावहारिक  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  सकती  खंड  में  इंस  झा शय  का  संशोधन  किया

 गया  है  कि  निगम  के  अघ्यक्ष  तथा  इसके  सदस्यों  की  पदावधि  सेवा  स्त  .  नियमों  द्वारा

 विनियमित  1

 तौसरा  संशोधन  निगम  के  emer  को  नियुक्ति  समाप्त  करने  के  बारे  में  खंड  8  से  संबंघित

 है  ।  मूल  खड  में  लिखित  में  तीन
 महीने

 का
 नोटिस  देकर  नियुक्ति  समाप्त  करने  के

 व्यवस्था  की  गई  है  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  नियुक्त  किये  गये  अन्य  सदस्यों  क्रि  नियुक्त

 के  में  ऐसा  '  कोई  नहीं  किया  गया  थां  wa  इस  संशोधन  में  की
 गई  है

 कि  सरकार  के  पास  सदस्यों  की  समाप्त  करने  के  लिये  वही  अधिकार  होने  चाहिये  जैसाकि

 उसके  पास  निगम  निगम  के  प्रत्यक्ष  के  मामले  में  हैं  ।

 चीजों  संशोधन  समितियों  के  गठन  के  लिये  प्रत्येक  निगम  के  प्राधिकार  के  बारे  में  खंड

 13  ले  सम्बन्धित  है  |
 तथापि  इस  खड़  में  पालिसी

 घारकों  सलाहकार  समितियों  के  लिये  विशेष

 रूप
 हैं  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  aa  नया  उपखंड  (4)  जोड़  दिया  गया  है  जिसमें  व्यवस्था  की
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 es  गणों  =
 गई  है  कि  प्रत्येक  निगम  उतनी  संख्या  में  पालिसी  array  कां  सलाहकार  समितियों  का  गठन  कर

 सकेगा  जितनी वह  उपयुक्त  समझे  |

 पांचवां  संशोधन  जीवन  बीमा  बीमा  बोड़े  के  सदस्यों  की  सेवा  शर्तों  के  बारे  में  खड  16

 (1)  से  सम्बन्धित  यह  संशोधन
 खंड  7  के  उप

 खंड  (1)  में  किये  गये  संशोधन
 के

 समान  है  ।

 छठे  संशोधन  का  सम्बन्ध  खंड  61  से  है  ake  उसमें  जीवन  बीमा  निगमों  द्वारा  उन  wea  कम्पनियों

 के  बीड़ों  में  नामनि्दिष्ट  निदेशकों  को  संरक्षण  देने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  जिन्होंने  अपने

 सांविधिक  दायित्वों  का  पालन  नहीं  क्या  है  ।  तदनुसार  ऐसे  नामनिदिष्ट  निदेशकों  को  संरक्षण

 देने  के  लिए  उप  खण्ड  (2)  जोड़ा  गया  है  ।

 सरकार  को  atat  है  कि  इस  विधेयक  के  अधिनियम  से  जीवन  बीमा  का  कार्य  विशेष  रूप

 सै  ग्रामीण  क्षत्रों  में  अधिक  बढ़ाया  जा  सकेगा  जहां  wat  उसकी  गति  बहुत  धीमी  है  ate  भविष्य

 की  चुनौतियों  का  सामना  करने  के  लिए  औद्योगिक  क्षमत  श्रमिक  सुदृढ़  हो  जायेगी  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  झा

 जीवन  बीमा  कारबार  के  राष्ट्रीयकरण  के  उद दद् यों  को  श्रमिक  प्रभावी  सिद्धि

 की  दृष्टि  से  भारतीय  जीवन  बीम  निगम  के  निघटन: ई

 :

 लिए  ate  उक्त  कारबार  को

 प्रतीक  प्रभावी  रूप  से  चलने  के  लिए  अनेक  निगमों  की  स्थापना  के  लिए  तथा  उससे

 संबंधित  उनके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  संयुक्त  समिति

 द्वारा  पर  विचार  किया  जायेगा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  श्री  मूलचन्द  डागा  ॥

 att  प्र नात वाला  :  यह  सब  क्या  है  ?  श्री  प्रिये  सदस्यों  को  इस

 विधेयक  पर  बोलनों  के  लिए  भी  कह  दिया  यह  सब  क्या  है  ?  सभा  को  आपने  क्या

 सभा है  ?

 धो ०  मधु  संसदीय  काय  मत्री  ने  यह  विश्वासघात  किया  है  ।  मुझे  तो  विशेष  रूप

 से  बताया  गया  था  कि  भूमि  सम्बन्धी  विधि  पर  चर्चा  के  बाद  हम  उठ  जायेंगे  घोर  रन  श्राप  यह
 विधेयक  ले  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनें  |  तीन  घण्टे  का  समय  रखा  गया  है  |  कांग्रस  दल
 के  लिए  जो  समय  नियत  है  वह  मैं  उन्हें  दे  रहा  हूँ  ।  are  इस  पर  आपत्ति  कैसे  कर  सकते हैं  ?

 oft  बनात बाल  :  समय  चाहे  कुछ  भी  हो  ।  हम  श्रापत्ति  कर  सकते  हैं
 '

 हम  तो
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 —_—$—  —$———$——  ि  ए  ल्ययल्एएएइएइएएल्एल्एएएइएएएएएएसएएएएएइ्ण

 बहा  सारा  समय  उपस्थित  होता  होना  चाहते  न  कि  केवल  भाषण  देने  के  समय  ही  ।  हमें  यह्

 बताया  गया  था  कि  भूमि  सम्बन्धी  विधि  के  बाद  सभा  उठ  जायेंगी  |

 उपाध्यक्ष  सहोदर  मैं  कांग्रेस  दल  के  लिए  नियत  समय  ले  रहा  समय  3  घण्टे  रखा

 गया  मैं  कांग्रस  दल  का  समय  दे  रहा  हूं  ।  श्राप  कसे  aah  कर  सकते

 श्री  बनातवाला  :  श्राप  इसे  मत  दोहरायें  |  हम  आपत्ति  कर  सकते  हैं

 (  ब्यान

 र | थो  सत्य साधन  चक्रवातों  त्ति-द  IU)  उपाध्यक्ष
 YS

 करने  से  पहले

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  क्या  चाहते  हैं  ।  ब्याहा प्  a q \  )

 णएण्म  बनात वाला  :  Kk

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गुप्ता  मत  दिखायें  ।

 भी  बनातवाला  :  यह  बिल्कुल  गलत  att  भ्रनुचित  है  (

 न्यू
 दण्डवत  :  ने  केवल  समय  बल्कि  सारी  सभा  ही  कांग्रेस  दल  को  दे

 दे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  श्रसंसनीय  है  ।  ठोक  है  ।  श्राप  मुझ  पर  छोड़िये  |

 श्री  सत्य सा घन  चक़वर्तों  क्या  जाप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कांग्रस  दल  के  लिए  नियत  समय  दे  रहा

 श्री  बनात वाला  :  ठीक  है  ।  हमें  बताया  गया  था  कि  हम  उसके  बाद  नहीं

 उससे  आपका  क्या  मतलब  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  श्राप फा  समय  नहीं  ले  रहा  ।  मत  श्राप  समय  मिलेगा  ।  कल

 भाप  का  समय  है  ।  मुक्  पर  छोड़िये  श्राप  ग्रध्यक्ष  पीठ  को  चुनौती  नहीं  दे  सकते  ।  पता  है

 कि  कार्यवाही  करे  चलाई  जा  सकती  है  ।  मुक्त  पर  छोड़िये  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कांग्रस  दल  को  Tafa  समय  दे  रहा  हूँ  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  जो  कुछ  कहते  हैं  उन्हें  कार्यवाही में  aTifaaa  करें  ।  )

 oR  WEAN  के  झादेदानुसार  कारवाही  वृतांत  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 लिललमनिनििनिनिनिनिनिनिनिटन  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  oe  नहीं  सकते  ।  जो  ये  सज्जन  कहूँ  रहें  उसे  कें  वाही  दें

 शामिल  न  करे  वे  कार्यवाही  नहीं  ।  मैं  इसे  अभिरता से  ले  रहा  हुं
 ।  ier Ee

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  ग्रा प्र का  समय  नहीं  लेਂ  ।  किया  गया  समय
 3

 घण्टे
 sTTeTaRT  समय  mga  दिया  जायेगा  ।  कांग्रेस  दल  को  दिया  var  समय  aad  कर  रहा

 कल  मैं  आपको  समय  दे  सकता  हूँ  ।

 श्री  बनात वाला  :  श्राप-क्रियोल  रहे  हैं
 ?

 यह  संसद  का  समय

 उपाध्यक्ष  महोदय :  कृपया
 मुझे  यह  मत  सिखाइये  कायें ब्रा ही  कसे  चलाई  जाती

 में  कांग्रेंस  को  दिस  wot  समय  लें  रहा  हूं  ।  क्योंकि  सोमवार  aifa zy  दिन  आपको  रात  देर

 तक  बैठने  को  नहीं  कहा  जाना  इसलिए  मैं  कांग्रस  देल  का  समय  ले  रहा  हूं  मैंने  आपके

 दल  का  समय  नहीं  लिया  है  ।  श्रमिकों  सोमवार  को  बोलने  के  लिए  बुलाया  जायेगा  ।  कृपया  मेरी

 बात  सुनों  यदि  सदस्य  मौजुद  हैं  तो  उन्हें  मौका  मिलेगा  ।

 शी  बनात वाला
 :

 इसका  क्या  सथ  है  कि  बुलाया  जायेगा  ।'  यह  संसद

 का  समय  है  ।  मौजूद  रहने  का  wath  हक  है  1:

 उपाध्यक्ष  महो
 :  कार्यवाही  चलाने

 '
 की  जानकारी  है  ।  हां  श्री  बोल

 सकते  हैं  ।  )

 उपाध्यक्ष/महॉवयः:  देखिये  |  मैंने  श्रपनी  स्थिति  सुस्पष्ट  कर  दी  विधेयक  पेश  किया  जा

 चुका  है  ।  लेकिन  ag  मी  आपको  पसंद  नहीं  arar  wiz  उठ  कर चले  ay

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  कांग्रेस  दल  समय  दे  रहा  हु

 श्री  बा नाय वाला  यह  समय  संसद  का  ।  समी  मौजुद  रहने  होने

 के  हक है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 ठीक  है ।  हरेक

 दल  कोसिस  मिला  झप
 को

 rar होगीं  चाहिये
 कि  सम्बन्धित  दल  को  arate  समय  देने  का  मुझे  हक  हैं  ।"

 उपाध्यक्ष  महोदय
 !

 ये  महान  व्यक्ति  जो  कह  रहे  हैं  उसे  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  न

 उपाध्यक्ष  महोनय  :
 मन्त्री  जी  ara  उसका  उत्तर  न  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  ये  सज्जन  जो
 कह  रहे  काबे बा  कवि  ब्याहता-ैं  afk  न

 **
 कांयंबाही  वृन्त  ॑

 शमिंपिलेत  नहीं  क्या  mary
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 करें  ।  वे का्येबाही  चलने  से  रोक  रहे  हैं  ।  मैं  इसे  सहन  नहीं  कर  सकता  ।  श्री  श्राप  जो

 उसे  शामिल  किया  जायेगा  ।
 )

 करे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इसे  शामिल  न  करें  ।  *  *

 श्री  सत्य  साधन  चक़वर्तों  :  मेरा  व्यवस्था  का  vet  क्या  श्राप  उसके  लिए

 अनुमति  नहीं  दे  रहे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  यकीन  नहीं  दिला  सकते  ।  मैंने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि

 हमें  मिल  गया  है  ।

 रसायन  कौर  उवंरक  मंत्री  वसंत  :  आसमान  नहीं  गिर  जायेगा  ।  इतनी

 योजना  क्यों  दै  यह  बताइये  |

 Sto  wg  दंण्डवते  :  आपकों  नही  पता  कि  क्या  हो  गया  |

 थी  बसंत  साठे  :  कया  हो  गया

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  समझौता  यह  था  कि  हम

 उपाध्यक्ष  महोदय  कायंवाही  में  शामिल  न  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनके  कथन  को  शामिल  न  करें  ।  वे  सभा  को  कार्यवाही  रोक  रहे

 श्री  श्राप  भाषण  जारी  रखें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बोलते  श्राप  क्यों  चिता  करते  हैं  ?  शनाप  भाषण

 जारी  रखें  ।
 *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जारी  रखिये  ।
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  सदस्य  कार्यवाही  नही  रोक  सकता  ।
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्राप  मेरे  कथन  से  संतुष्ट  श्राप  को  कोई  यकीन  नहों

 दिला  सकता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैंने  कहा  है  कि  समय  3  घण्टे  रखा  गया  मैं  कॉंग्रेस  दल  का  समम

 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  !  धाप  कायंवाही  नहीं  रोक  सकते  ।  श्राप  झष्यक्ष  पीठ  पर  आपत्ति

 नहीं कर  सकते  ।.  यह  स्पष्ट  होना  चाहिये  ।  श्री  डागा  ।

 iad  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  fear  गया  |

 165



 जोवन  बीमा  निगम  विधेयक

 प्रो०  मधु  दण्डबते  .  कृपया  मेरी  बात  सुनें  ।  मैं  aaa  हूं  कि  झपको  सभा  का  संचालन

 करना  मैं श्राप के  अधिकार  को  चुनौती  नहीं  देता  ।  लेकिन  साथ  ही  जिस  पृष्ठ  भूमि  का

 आपको  पता  मैं  वह  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  ara  विषय  पर  जाइये  ।  श्राप  इस  से  कसे  प्रभावित  होते  हैं  ।

 प्रो ०  ag  दण्ड बं ते  क्यां  अप  संभव  लेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बाप  मेरी  बात  समझते  मैं  झ्रापकी  ।

 प्री०  मधु  दण्डवत  :  मैंने  व्यवस्था  का  प्रदान  उठाया  है  ।  सनत  मेरी  बात  क  था  क  ७  था

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विषय  पर  तराइले  ।

 site  ag  दण्डच॑ते  मैं  विषय  पर्रा  रहां  +++  *

 कृपया  मेरी  बात  सुनें  ।
 मैं  स्पष्ट  कर  दगा  |

 थ्रो  बसंत  साठे  :  ग्रा पका  प्रदान  हो  सकता  व्यवस्था  का  नही ं।

 धो ०  मधु  दण्डवत  :  व्यवस्था  के  प्रश्न  के  बारे  में  अनुमति  के  लिए  बहुत  देर  हो  चुकी

 मैं  कह  रहा  हूं  कि  विभिन्न  मदों  के  बारे  में  aah  समझौता
 था

 |

 थ्रो  वसंत  साठे  किस  नियम  के  घिन ?

 भो»  मधु  दण्डवत
 :  नियम  का  प्रदान  ।  यह  समझौता (  व्यवधान  )

 भो  बसंत  साठे  :  fea  नियम  के  भ्रंघीन  ।  नियम  तोड़ा  गया है  art  दिखायें  376--

 ary  ऐसा
 न  समझें  कि  हमें  नहीं  पता  ।

 करो  मधु  दण्डबते  :  श्री  बाप  भी  न  समझें  कि  gy  नहीं  चला  ।  मैं  यह  मामला

 उपाध्यक्ष  महोदय  के  साथ  उठा  रहा  मन्त्री  जी  के  साथ
 नहीं

 ।

 oat eft  वसंत  साठे
 :

 प्रो०  दण्डवत  का  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  1.0  |

 प्रो  मधु  asad :
 मैं  चाहता  हूं  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  विनिमय  दें  न  कि  मन्त्री  जी  |  मैं

 STITH  बताना  चाहता

 श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  किस  नियम  के  aia  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  उन्हें  नहीं  पता

 उपाध्यक्ष  महिंदा  :  आपने  जो  भी  सुभाव '  दिया  मैं  उससे  सहमत  हैं  ।

 साल
 चन्द  बोलेंगे ।  अब  महासचिव  राज्य सभा  से  प्राप्त  सन्देश पढ़  कर

 सुनायेंगे  |

 **
 कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहों  किया  हि
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 3  भाद्र  1906  (7%) )  विदेशी  झभिदाय  ( fafarras )  संशोधन  विधेयक
 ह

 at  सत्व साधन  चक्रवती **  ee AT  तो  श्राप  कहते  हैं  ।  लेकिन  श्राप  प्रिये  पहले  दृष्टिकोण

 यर  विचार  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दह  एक  वरिष्ठ  सदस्य  मैं  दण्डवत  ्र  श्री  बनात वाला  के

 सुभाव  से  सहमत  हूं

 श्री  सत्य  साधन  जब  भी  श्राप  विनियोग  देते  ।

 वास्तव  में
 सभा

 में  इसके  साथ  खिलवाड़  किया  गया  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  हम  हमेंशा  क्रोध  न  करें  ।  कभी-कमी  गुस्सा  शा

 सकता  है  ।  मैंने  श्री  मल्लिका जु  बनात वाला  ait  श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  को  भी  बताया

 था  कि  ara  सभा  से  कुछ  सन्देश  प्राप्त  होने  वाला है  ।  मत  उस  समय  तक  इम  बेठ  ATT  या

 फिर  एक  दिन  कौर  समय  बढ़ाया  जाये  ।  यहां  अध्यक्ष  पीठ  पर  बैठे  सूचना  प्राप्ता  हुई

 मैंने  श्री  समूल  चन्द  डागा  से  झपने  दल  का  समय  लेकर  विधेयक  पर  बोलने  के  लिए  कहा  था

 इस  बीच  श्राप  गये  ।  ब  सन्देश  शा  गया  है  ale  मैं  सहमत  हो  गया  हूं  ।

 यहां  सचिव  |

 ag  दण्डवत  :  सभा  के  संचालन  का  यह  ढंग  नहीं

 थ्री  सत्य  साधन  चक़वर्तों  :  सभा  के  संचालन  का  पह  ढंग  नहीं  ।

 oe

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 a क्च | महा  चाय  gH  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देश  को

 सुचना  देनी

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  में  मुझे  विदेशी  संदाय  )
 संशोधन  1984  को  राज्य  सभा

 द्वारा  प्रगति  25  1984  को  बैठक  में  पारित  किया  गया  की  एक  प्रति  संलग्न

 करने  का  निर्देश  मिला

 विदेशी  श्रभिदाय  संशोधन  विधेयक

 राज्य  सभा  हारा  यथापारित

 महासचिव  :  मैं  विदेशी  संदाय  ( fafraaa )  date  1984  राज्य  समा

 द्वारा  समा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 कनप्रच्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वूतांत  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 विदेशी  fear  संशोधन  विधेय  ध्  25  1984

 उपाध्यक्ष  सहोदर  :  सभा  कब  27  1984  को  ग्यारह  बने  समवेत

 होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 9.36

 तत्पश्चात  लॉक  AAT  27  अगस्त  1984/5  1906  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 गुप्ता  wed  साईकिल  arise


